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 |
 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  ध'प्रेजी  कार्यवाहों  भौर  हिस्दी  संस्करण  में  सम्मिलित

 हिन्दी  कार्यवाहों  ही  प्रामाणिक  मानी  उनका  धनुवाद  प्रामारिक  नहीं  मानो



 विवय-सची

 ,  विषय

 प्रश्नों  के  मौलिक  उत्तर  :

 प्रश्न  692  से  695,  697  और  699

 बश्यों  क ेलिखित  उत्तर  :

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  691,  696,  698  और  700  से  710

 अतारंांकित  प्रश्न  5737  से  5893

 सस्ता  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 राध्य  सभा  से  संदेश

 ल्यिस  377  के  अधीन  मामले

 मध्य  प्रदेश  में  नकलवादियों  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों  को
 रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जाने  की  आवयश्कता

 श्री  मोहन  लाल  झिकराम

 तमिलनाडु  में  मछुआरों  तथा  परिवहन  तिगमों  को  सस्ती
 दर  पर  डीजल  और  मिट्टी  के  तेल  की  पर्याप्त  मात्रा  में

 ९  आपूर्ति  किए  जाने  की  आवश्यकता
 ह

 श्री  धनुषकोडी  आदित्यन

 केरल  में  कालीकट  शहर  के  पश्चिम  कल्लाल  तक
 जनक  संपर्क  सड़कों  के  निर्माण  की  आवश्यकता

 श्री  के०  मुरलीधरण

 पूरे  देश  में  बहेलिया  आदि  को  अनुसूचित  जाति
 के  रूप  में  मान्यता  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 डा०  लाल  बहादुर  रावल
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 श्षदस्य  के  नाम  पर  अंकित  +  चिह्न  इस  बात  का  शोतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न हो  उस  ही  सदस्य  ने  पूछा  था  ।



 विषय  पृष्ठ

 दिल्ली  में  गंदी  बस्तियों  के  सुधार  के  लिए  योजनाओं  को
 शीघ्र  लागू  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  ताराचन्द  खण्डेलवाल  209

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  चिकाना  रेलवे  स्टेशन  को  एक  जंक्शन  के
 रूप  में  बनाए  रखने  की  आवश्यकता

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  216

 कृष्णानगर  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में
 बदलने  की  आवश्यकता

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  21(

 शोरानुर-निलम्बुर  लाइन  पर  रेल  लाइन  के  नवीनीकरण
 के  कार्य  को  पूरा  करने  की  आवश्यकता

 श्री  ई०  अहमद  21।

 अनुदानों  की  मांगें  1991-92  211-29

 रक्षा  मंत्रालय

 श्री  जसवन्त  सिंह  21

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  22

 श्री  विध्वनाथ  प्रताप  सिंह  2;

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  2:

 श्री  डी०  वेंकटेदवर  राव  2.

 डा०  कार्तिकेदवर  पात्र  2.

 श्री  डी०  डी०  खनोरिया  2

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  2

 श्री  मोहन  विष्णु  रावले  4

 श्री  तेजसिंह  राव  भोंसले  ;

 श्री  विध्वनाथ  शर्मा

 श्री  इन्द्रजीत

 श्री  शरद  पवार

 (i)



 विषय  पृष्ठ

 शेष  मांगों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखना

 विनियोग  4)  विधेयक  292-295  श्री मनमोहन सिंह  5

 पुर:स्थापित

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  मनमोहन  सिंह  292

 श्री  राम  नाईक  292

 श्री  पी०  ए०  संगमा  294

 खंडवार  विधार

 श्री  मनमोहन  सिंह  294

 (॥)
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 लोक  समा  11  बजे  पर  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  संख्या  691,  श्री  मुदाल  गिरियप्पा  ।  उपस्थित  नहीं  ।  श्री  सुधीर

 भरी  सुधीर  गिरि  :  प्रदन  संख्या  692

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुटलापलली  :  देरी  से  आने  के  लिए  क्षमा

 चाहता  हूं  ।

 बस्तु  प्रधरध  बोर्ड  का  गठत

 *692.  झओी  सुधीर  गिरि  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यात  और  आयात  के  लिए  किसी  वस्तु  प्रबन्धन  बोर्ड  का  गठन

 किया  गया

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :

 ,  उपर्धुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रदन  नहीं

 4)  कृषि  जिंसों  के  निर्यात  और  आयात  के  लिए  जिस  प्रबन्ध  बोड  का  गढ़म  करदे  के  एक
 पर  सरकार  विचार  कर  रही

 कृषि  संक्री  बलराम  :  देरी  से  आने  के  लिए  क्षमा  चाहता  हूं  ।

 भी  सुधीर  गिरि  :  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  उद्देश्य  अधिकतम
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 विदेशी  मुद्रा  बनाने  के  साथ-साथ  यह  सुनिश्चित  करना  भी  रहता  है  कि  आबद्यक  वस्तुओं  की

 उपलब्धता  आम  उपयोग  के  लिए  उचित  मूल्यों  पर  बनी  रहे  ।

 मेरे  विचार  में  जब  सरकार  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  का  अध्ययन  करती  तो  वह  उन

 लोगों  के  हितों  का  ध्यान  नई  रखती  जोकि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  उन्होंने  मूल्यों  को

 नियन्त्रित  करने  के  किए  खाद्य  तेलों  इत्यादि  का  आयात  किया  है  |  यह  जब  कुछ  निर्यातकों

 तथा  दूसरे  लोगों  के  बीच  समन्वय  के  अभाव  के  कारण  हुआ  इसके  कारण  निर्यात  के  लिए  वस्तु
 प्रबन्धन  समिति  का  गठन  आवश्यक  हो  गया

 इस  वस्तुस्थिति  के  मद्देनजर  रखते  कया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  कब

 तक  इस  बोर्ड  का  गठन  कर  लिया  जाएगा  ?

 शी  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  पहले  ही  सात  बोर्ड  कार्यरत  हैं--चाय  कॉफी

 रबड़  मसाला  तम्बाक्  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  तथा  क्रृषि  प्रसंस्कृत

 खाद्य  उत्पाद  विकास  प्राधिकरण  ।  ये  बोर्ड  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अन्तगंत  कार्य  करते  वे  ही  इन
 बोर्डों  को  संचलित  करते  हैं  ।  उन्होंने  जो  प्रइन  उठाया  उस  पर  एक  सतम्बे  समय  से  विचार  हो  रहा

 यह  प्रइन  भी  आया  कि  इसमें  समन्वय  कंसे  स्थापित  कि  क्योंकि  इसका  गठन  कृषि
 मंत्रालय  के  अन्तगंत  होता  इसलिए  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हम  इस  पर  विचार  करने  के

 पदचात्  कोई  व्यवहारिक  तथा  उचित  तरीका  ढूंढने  की  कोशिश

 मैंने  अपने  भाषण  में  यह  भी  कहा  है  कि  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  तथा  दूसरे  सम्बन्धित
 अधिकारियों  से  सलाह  तथा  चर्चा  करके  हम  ऐसा  समाधान  ढूंढ़  सकते  हैं  जिससे  कि  किसानों  के  हितों
 को  लाभ  हो  ।  तथा  क्ृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  बढ़ोत्तरी  जिसकी  कि  अत्यन्त  आवश्यकता

 श्री  सुधीर  गिरि  :  दूसरी  वस्तुओं  के  लिए  बोर्ड  गठित  करने  से  उनके  निर्यात  को  बढ़ाने  में

 सहायता  मिली  इसलिए  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  कृषि  वस्तुओं  के  आयात  तथा  निर्यात  के

 लिए  गठित  किए  जाने  वाले  प्रबन्धक  बोड  में  क्या  उत्पादकों  तथा  निर्यातकों  को
 लिया  जाएगा  ।

 भी  बलराम  जाछड़  :  हमें  सभी  लोगों  के  हितों  तथा  विचारों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 शी  आनन्द  गजपति  राजू  पूसापति  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी-अभी  यह  कहा  है  कि
 अलग  वस्तुओं  के  लिए  बोर्ड  गठित  किए  गए  हैं  ।  परन्तु  क्या  ये  बोर्ड  आयात  को  कम  कैरने  तथा  निर्यात
 को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ?  क्या  इन  बो्डों  का  आयात  में  इस  बात  पर  कोई  समन्वय  है  कि  जब  कोई  बड़ा
 आयात  आडेर  दिया  जाए  तो  इससे  कुछ  लाभ  मिल  सके  ?  यह  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  सरकार  ने
 क्या  प्रयास  किए  कि  जिसका  कार्य  व्यापार  संगठन  स्थापित  करना  विकासशील  देशों  के
 लिए  आयात  तथा  निर्यात  को  लाभकारी  बनाए  ?  क्या  सरकार  ने  इन  बोर्डों  के और  सुदृढ़  करने  के
 लिए  प्रयास  किए  हैं  ?

 ३
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 श्री  बलराम  जाखड़  :  प्रश्न  वही  निम्ननिख्ित  वस्तुओं  के  लिए  हमारे  पास  कोई  बोर्ड

 नहीं  है  :

 गेहूं

 चावल

 तिलहन

 तिलहन  निष्कषण

 खाद्यान्न

 काजू

 दालें

 गन्ना

 मांस  तथा  मांस  उत्पाद

 हमें  इन  सभी  वस्तुओं  में  समन्वय  स्थापित  करना  होगा  ।  चाय  तथा  काफी  बोर्ड  इन  दोनों
 ब्रीजों  के  आयातन  प्रसंस्करण  तथा  विनियम  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  प्रयास  करते  हमने

 इन  वस्तुओं  की  ग्रुणवत्ता  को  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  हैं  ताकि  किसानों  को  इसके  अच्छे  परिणाम  तथा
 लाभप्रद  मूल्य  दिलवाए  जा  सकें  ।  मेरे  विचार  में  उन्होंने  अच्छा  कार्य  किया  हम  भी  उनकी  काये

 कुशलता  देख  रहे  परन्तु  जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  विचार-विमर्श  का  सम्बन्ध  है  तो  हमें  इस  पक्ष  का
 अध्ययन  करने  के  पश्चात्  ही  कायंवाही  करनी  होगी  ।

 भी  एम०  आर०  कादम्वूर  जनावेनन  :  कपास  हमारे  देश  की  मुख्य  फसल  है  ।  1976  से  इसका

 उत्पादन  दुगुना  हो  गया  है  ।  अब  हम  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  से  भी  अधिक  कपास  की  गांठों  का  उत्पादन

 करते  हैं  ।  पिछले  वर्ष  हमने  कपास  के  निर्यात  से  काफी  धन  प्राप्त  किया  ।  हमने  अब  इसे  बेचना  आरम्भ

 कर  दिया  क्योंकि  कपास  एक  महत्वपूर्ण  निर्यात  वस्तु  हो  गई  है  ।  परन्तु  कोई  कपास  बोर्ड  नहीं
 जबकि  कॉफी  तथा  चाय  बोर्ड  कपास  के  लिए  केवल  एक  कपास  परामशंदात्री  समिति  इसलिए

 क्या  सरकार  कपास  बोर्ड  गठित  करने  पर  विचार  करेगी  ताकि  इस  उद्योग  तथा  किसानों  के  लाभान्वित

 किया  जा  सके  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मेरा  उत्तर  वही

 श्री  बरब्रजीत  यादव  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  इन  वस्तुओं  के  लिए  बोर्ड  गठित  किए

 गए  विशेषकर  नकदी  फसलों  के  लिए  ।  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  पर  बहस  का

 उत्तर  देते  हुए  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  चावल  तथा  गेहूं  के  निर्यात  की  अच्छो  सम्भावनाएं  हैं  तथा  उनके

 विचार  में  भारत  गेहूं  तया  चावल  के  एक  मुख्य  निर्यातक  के  रूप  में  सामने  आ  सकता  जिन्हें  कम

 से  कम  अभी  तक  नकदी  फललें  नहीं  माना  जाता  चावल  तथा  गेहूं  के  निर्यात्  की  व्यापक
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 सम्भावनाओं  को  देखते  कया  मंत्री  महोदय  अपने  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  एक  समिति  गठित  करने  का

 प्रयास  करेंगे  जो  कि  इन  फसलों  के  उत्पादन  तथा  निर्यात  को  अग्रिम  रूप  में  नियोजित  कर  सकें  ?

 झो  बलराम  जाखड़  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।

 झऔी  हरि  किशोर  सिह  :  अध्यक्ष  कृषि  मंत्री  जी  स्वयं  एक  बड़े  किसान  हैं  और  किसानों  के

 प्रति  उन्हें  बड़ी  सहानुभूति  रहती  है  किसानों  के  प्रति  उन्हें  सहानुभूति  रहती

 कषि  का  उन्हें  काफी  अनुभव  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  एक्सपोर्ट  और  इम्पीर्ट  के  सभ्बन्ध  में

 सरकार  ने  जो  उदार  नीति  अपनाई  उसके  अन्तगंत  क्या  किसानों  को  भी  छूट  दी  जाएगी  कि

 किसान  सीधे  अपने  उत्पाद  को  दूसरे  देशों  में  भेज  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कोई  नीति

 निर्धारित  करने  जा  रही  है  और  क्या  मंत्री  जी  इस  पर  सहानुभूतिपूवंक  विचार  करेंगे  ।

 शी  बलरास  जाखड  :  इस  सम्बन्ध  में  तो  पहले  ही  नीति  बनी  कुछ  लोग  एक्सपोर्ट  भी  करते

 अंगूर  और  दूसरे  हमारे  प्राइवेट  लोग  बाहर  भेजते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  जितना  भी  प्रोत्साहन
 देने  की  सम्भावना  वह  देते  हैं  ।  इसमें  कोई  बंदिश  थोड़े  ही

 शी  हरि  किशोर  सिह  :  मैं  गेहूं  ओर  चावल  के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 ली  बलराम  जाखड  :  गेहूं  और  चावल  का  एक्सपोर्ट  यदि  कोई  कर  सकेगा  तो  देख  लिया

 जाएगा  लेकिन  अभी  तो  पहला  ही  साल  जिस  हिसाब  से  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रोडक्शन  उत्पादन

 बढ़ेगा  तभी  तो  बात  अभी  5  लाखया  10  लाख  टन  में  मैं  सब्र  करने  वाला  नहीं  मैं

 ज्यादां  करना  चाहता  हूं  और  ज्यादा  करना  होगा  तभी  बात  बनेगी  ।  हम  मुड़  बल्क  में  चाहते  हैं  ।

 |

 भरी  मुहस्मद  यूनुस  सलीभ  :  मेरे  विचार  में  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  थात  की  जानकारी

 होगी  कि  बासमती  चावलों  विशेषकर  खाड़ी  देशों  में  काफी  मांग  मुझे  इन  देशों  की  यात्रा
 पर  जाने  का  अवसर  मिला  है  तथा  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  भारतीय  बासमती  चावल  किसी  भी
 तरह  से  पाकिस्तानी  चावल  से  कम  नहीं  हैं  और  इसका  आयात  कई  प्रकार  वैध  रूप  से  तथा  कई  बार
 अवैध  रूप  से  किया  जाता  खाड़ी  देशों  में  इस  चावल  के  पाकिस्तानी  चावल  के  नाम  पर  बेचा
 जाता  है  क्योंकि  प्रशासनिक  व्यवस्था  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  के  अभाव  के  कारण  वहां  पर
 भारतीय  चावलों  की  अपेक्षा  पाकिस्तानी  चावल  अधिक  लोकप्रिय  हैं  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 मंत्री  महोदय  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  तथा  अगर  है  तो  क्या  वे  इसके  लिए  कुछ  प्रबन्ध  करने  को
 तैयार  हैं  कि किसानों  को और  अधिक  बासमती  चावल  का  उत्पादन  करने  के  लिक  प्रेरित  किया  जा  सके
 तथा  खाड़ी  देशों  और  अग्य  देशों  को  भारतीय  ब्रान्ड  नामों  के साथ  बासमती  चावल  के  लिर्यात  की
 सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  सके  जहां  कि  इसकी  मांग

 शी  बलराम  जाखड़  :  बिल्कुल  ठीक  कहा  आपने  |  यही  समय  की  मांग  हम
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 अधिक  निर्यात  करना  चाहते  तथा  उसके  लिए  अपने  नाम  को  सुरक्षित  करने  के  सभी  प्रयास  किए
 जाएंगे  ।  इसका  मैं  पूरा  ख्याल  रखूंगा  ।

 झो  भगवात्र  शंकर  राजत  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  सरकार
 किसानों  को  क्या  विशेष  इन्सैन्टिव  देने  की  घोषणा  करने  जा  रही  है  ।  मैं  विशेष  इन्सैन्टिव  के  बा  रे
 में  खास  तौर  से  जानना  चाहता  हूं  जो  अभी  तक  अन्य  लोगों  को  दिए  जाते  बसे  ही  इन्सैन्टिव
 एक्सपोर्ट  के  सिलसिले  में  क्या  किसानों  को  देने  का  भी  सरकार  का  कोई  बिचार  है  ।

 शी  बलराम  जाखड़  :  जो  ओरों  पर  नीति  लागू  होती  वही  किसानों  पर  भी  लागू  होती
 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  दो  नीतियां  नहीं  जहां  तक  बिशेष  इन्सैन्टिव  देने  की  बात  हम  विचार  करेंगे
 और  इसके  लिए  सिलसिला  बना  रहे  अभी  तो  यही  है  कि  हम  कच्चा  माल  भेजते  फल  भेजते

 था  हम  राइस  और  गेहूं  भेजते  हैं  लेकिन  जो  प्रोसैस्ड  फूड  भेजनी  उसके  लिए  अभी  टैब्नीकल
 क्वालिटी  कन्ट्रोल  प्लस  उनके  साथ  कम्पीट  इन  सब  का  बन्दोबस्त  करना  है  और

 इसके  लिए  इन्फ्रास्ट्रक्चर  तैयार  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |

 थी  हरि  सिह  चावड़  :  अध्यक्ष  कया  मंत्री  श्री  यह  बताएंगे  कि  हमारे  यहां  जो  जिस

 सरप्लस  हैं  क्या  उन्हीं  जिसों  को  एक्सपोर्ट  किया  जाता  है  या  ऐसी  जिसों  का  भी  एक्सपोट्ट  किया
 जाता  है  जो  हमारी  आवश्यकता  से  कम  पैदा  होती  यदि  हम  ऐसी  वस्तुओं  का  एक्सपोर्ट  करेंगे
 तो  उन  वस्तुओं  के  दाम  हमारे  यहां  बढ़  जाएंगे  ।  हमारे  गुजरात  में  एक  कहावत  छोकरां

 घंटी  चाटे  और  ऊपाध्यायने  तरह  बया  बात  बनने  वालीं  आपकी  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  पौलिसी  किन  वस्तुओं  को  एक्सपोर्ट  क्रिया  जाता  जो  वस्तुएं  हमारे  यहां  सरप्लस

 केवल  उन्हें  ही  एक्सपोर्ट  किया  जाता  है  या  सरप्लस  नहीं  तो  भी  उन्हें  एक्सपोर्ट  करते  हैं  ।

 भी  बलरास  जाखड  :  यह  कभी  सोचने  वाली  बात  हो  सकती  है  क्या  कि  घर  में

 भूखे  रहकर  बाहर  दान  दिया  जाता  हो  ।  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता
 ''

 ]

 भी  पी०  सी०  चाक््को  :  माननीय  मंत्री  द्वार  बताए  गए  वस्तु  प्रबंध  बोड  में  से  कुछ  एक  ने
 कार्य  करना  आरम्भ  नहीं  किया  विशेषकर  नारियल  विकास  जिसने  धन  के  अभाव  के
 कारण  अभी  तक  कार्य  करना  आशम्भ  नहीं  किया  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 सारियल  बोर्ड  के  कार्यकरण  को  और  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  यह  बोर्ड  वाणिज्य  मंत्रालय  के  पास  है  ।

 आग  बलरास  जाखड़  :  मेरे  विचार  में  हम  इस  परियोजना  को  इस्र  क्य  क्रियान्वित  कर

 पायेंगे  ।
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 भी  लोकनाथ  चौधरी  :  समुद्री  उत्पाद  भी  कृषि के  क्षेत्र  में  आते  हैं  ।

 अध्यक्ष  मेहोदय  :  इन  में  से  कुछ  बोर्ड  कृषि  के  पास  नहीं  बल्कि  वाणिज्य  मंत्रालय  के

 पास  हैं  ।

 लोकभाथ  लौधरी  :  समुद्री  उत्पादों  का  उत्पादन  कृषक  करते

 अध्यक्ष  महोदय  :  तथा  चाय  बोर्ड  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।

 भरी  लोकमाथ  चोधरी  :  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जाता  यह  वाणिज्य  मंत्रालय

 अथवा  किसी  ओर  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आ  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है  कि  क्रषि  मंत्री  क ेपास  जानकारी  उपलब्ध  न  हो  ।

 थी  लोकनाथ  चौधरी  :  वढ़ती  हुई  मांग  तथा  संभावनाओं  को  समक्ष  रखते  हुए  में  मंत्री  महोदय
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कृषि  मंत्रालय  क्रषि  उत्पादों  के  निर्यात  को  सुनियोजित  करने  के  लिए
 तथा  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  कोई  विचार  रखती  है  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अधिक  उत्पादन  तथा  निर्यात  का  हमारा  सर्दव  प्रयास  रहा
 स्वाभाविक  तौर  पर  निर्यात  बढ़ाना  हमारा  प्रमुख  उद्देश्य  समुद्री  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  यूरोप  में

 एक  मत्स्य  उद्योग  सम्मेलन  होने  जा  रहा  है  जिसमें  संसार  के  सभी  देशों  से  लोग  हिस्सा  मेरे

 विचार  में  इससे  हमें  सहायता  और  सहयोग  प्राप्त  होगा  ।

 श्री  मेरूलाल  मीरा  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रधन  यह  है  कि  जैसा  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  --

 गेहूं  बाहर  भेजा  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  जहां  सस्ती  दर  पर  गेहूं  सरकार  द्वारा  दिया  जाता
 उसको  कम  करने  का  क्या  मतलब  जब  कि  राजस्थान  में  खासकर  ट्रायवल  क्षेत्र  में  कम  गेहूं

 मिलने  के  कारण  वहां  लोग  भूखे  मरते  तो  क्या  मंत्री  महोदय  यह  आएवासन  देंगे  कि  जो  मात्रा
 उनको  10  किलो  प्रति  यूनिट  मिलती  वही  मिलेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  अभी  जवाब  दे  दिया

 झरी  हांतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  और  कुमायूं  मण्डल  का  अधिकांश  चावल  जो  है  विदेशों  में  निर्यात

 होता  लेकिन  वह  दिल्ली  आकर  निर्यात  करते  इसलिए  उनका  दिल्ली  आने  में  काफी  कुछ  वैसा
 ध्यय  हो  जाता  तो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  कुमायूं  और  बरेली  मण्डल  के  बीच  में
 सरकार  कोई  एक्सपोर्ट  केन्द्र  स्थापित  करना  चाहती  यदि  तो  कब  तक  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  एक्सपोर्ट  की  बाते  कॉमर्स  मिनिस्ट्री  की  बातें  होती  हैं।आप  सबको  बीच

 में  मत

 6
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 भरी  संतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  चावल  का  एक्सपोर्ट  होता  है  और  चावल  इनके

 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  है  ।

 लजिनुबाद ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  देना  चाहेंगे  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  इसमें  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  इसका  उत्तर  वह  मेरे  पास  आ  सकते  हैं
 तथा  हम  इस  सम्बन्ध  में  वाणिज्य  मंत्री  स ेविचार-विमर्श  कर  सकते  हैं  ।

 सातवीं  योजनावधि  के  वोरान  डाकधरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 +693,  श्री  राम  टहल  चौधरी  :

 क्या  रांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  व्षवार
 कितने  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  बिहार  के  रांची  जिले  में  कितने  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाया
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ]

 रांंचार  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगय्या  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  गया  है  जिसमें  संबंधित  जानकारी  दी  गई  है  ।

 विवरण

 जानकारी  संलग्न  अनुबंध  में  दी  गई  है  ।

 और  बिहार  के  रांची  जिले  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किसी  भी

 डाकघर  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  गया  ।

 अनुबन्ध

 सकिल  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दर्जा  योग

 बढ़ाए  गए  डाक  घरों  की  संख्या

 पु  2...  3  4  5. 6.  #7

 1985-86  86-87  87-88  88-89...  89-90

 1.  उत्तर  पूर्व
 न  न्न+  बन  --  ---  लि



 भौखक  उत्तर  $  1991

 2  3  4  5  6  7  8

 2.  हिमाचल  प्रदेश  ना  न  14  49  1  64

 3.  हरियाणा  —  —  न  न  न

 4.  उड़ीसा  _-  --  2  3

 5.  कर्नाटक  3  2  --  7

 6.  पंजाब  बन  न  न  2  5

 7.  केरल  --  —  --  --  —  —

 8,  राजस्थान  ज+  —  --  --  न  --

 9.  आंध्र  प्रदेश  न  1  —  1  1  |

 10,  गुजरात  न+  —  —  _  --

 11.  दिल्ली  ज+  --  जज  —  न+

 12.  पश्चिम  बंगाल  न  न  न  न  जज  --

 '  13,  महाराष्ट्र  13  2  —  —  —_—  15

 14.  तमिलनाडु  1 1 1  —  2  5

 15.  असम  गा
 न  न  1  2  3

 : 16.  मध्य  प्रदेश  न+  2  2  6

 ।
 17.  जम्मू  और  कह्मीर_--८  न+  ज+  —  --  --

 २18६.  उत्तर  प्रदेश  ना  --  --  --

 19.  बिहार  —  न  --  --  —  रे

 योग  :  15  “10  “18  55  वा  109.

 भी  शाम  टहल  चौधरी  :  अध्यक्ष  मेरे  द्वारा  जो  मूल  प्रश्न  पूछा  गया  उसका
 स्पष्ट  नहीं  है  ।  मैंने  पूछा  था  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  किसी  भी

 जिले  के  डाकधरों  का  दर्जा  न  बढ़ाए  जाने  का  क्या  कारण  है  जब  कि  रांची  जिले  के  कई  डाकधर
 निम्न  स्तर  के  भारत  सरकार  द्वारा  बिहार  के  इस  त  रह  से  सौतेला  व्यवहार  क्यों  किया  है  ।

 और  भारत  सरकार  बिहार  के  पोस्ट  ऑफिसेस  का  दर्जा  बढ़ाएगी  या  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री
 से  जानना  चाहता  हूं  ?

 कं
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि

 बिहार  में  पोस्ट  ऑफिसेस  की  अपग्रेडेशन  नहीं  हो  पाई  ।  उसका  कारण  जो  वहां  से  डिपार्टमेंट  भेजता

 वे  उन  कैटेगरीज  में  नहीं  आते  थे  जो  डिपार्टमेंट  ने  अपग्रेडेशन  के  लिए  सिलैक्ट  कर  रखी  हैं  ।

 जहां  तक  रांची  जिले  का  सवाल  है  --6  पोस्ट  ऑफिसेस  की  उन्होंने  रिक्सेडेशन  भेजी  थी  जो

 एक्स्ट्रा  डिपार्टमेंट  से  चेंज  कर  के  ऊपर  उनकी  तरक्की  की  लेकिन  जो  उन्होंने  शर्तें  रखी

 उनमें  वे  छः  के  छः  नहीं  आ  पाए  थे  ।  इसलिए  वे  अपग्रेड  नहीं  हो  पाए  थे  ।

 लेकिन  अध्यक्ष  अब  जैसी  हमारी  सरकार  की  नीति  है  उसके  अनुसार  हम  लोग

 चाहेंगे  और  सरकार  का  यह  लक्ष्य  है  कि  कोई  भी  हमारा  भाई-बहिन  जो  गांव  में  रहता  3

 मीटर  के  घरे  में  जो  गांव  उनमें  एक  पोस्ट  ऑफिस  दे  पाएं  ।  इस  नीति  में  हम  सारे  देश  को  कबर
 कर  रहे  तो  बिहार  भी  उस  नीति  में  जहां-जहां  जरूरत  उस  जरूरत  के  हिसाब  से  जिस  कंटेगरी

 के  पोस्ट  ऑफिस  की  जरूरत  वे  सारे  देश  की  नीति  में  आ  जाएंगे  ।

 श्री  राम  टहल  चोधरी  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  को  जानकारी  होगी  कि  छोटा  नागपुर
 और  संथाल  परगना  बहुत  ही  पिछड़ा  इलाका  आदिवासी  क्षेत्र  वहां  के  गांव  बहुत  दूर-दूर  बसे

 हुए  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  के  प्रति  अलग  विचार  रखते  हुए  और
 गांव  की  दूरी  को  देखते  हुए  सरकार  पोस्ट  ऑफिस  की  संख्या  बढ़ाने  का  क्या  विचार  रखती  है  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  ज॑सा  मैंने  कहा  कि  नीति  इस  लक्ष्य  से  बनाई  गई  है  जिससे  किसी  भी

 बहिन  को  तीन  किलोमीटर  से  दूर  डाकखाने  की  सेवा  के  लिए  न  जाना  पड़े  |  लेकिन  फिर  भी

 यह  देखना  पड़ेगा  कि  डाकखाना  चलेगा  कि  नहीं  चलेगा  |  हम  डाकखाना  खोल  दें  और  वहां  पर  कोई

 काम  नहीं  हो  तो  भी  वह  सफल  नहीं  हो  पाएगा  ।  इन  सब  कारणों  को  सामने  रखकर  सरकार  ने

 जो  नीति  ध्यान  में  रखी  है  उसमें  खास  तौर  से  बैकवर्ड  एरियाज  और  पहाड़ी  इलाके  की  शर्तें  भी

 अलग  हैं  |  जैसे  हर  जगह  तीन  हजार  पौपुलेशन  की  जरूरत  है  लेकिन  पहाड़ी  इलाके  मे  हमने  500

 रखी  सब  शर्तों  को  दिमाग  में  रखकर  यह  नीति  बनाई  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  डाकखाना  चलेगा  कि  नहीं  इसका  क्या  मतलब

 क्या  डाकखाना  भी  चलता  है  ।  क्या  पैसे  के  हिसाब  से  निर्णय  होगा  ।

 श्री  राजेश  पायलेट  :  उसमें  डाक  आनी  जो  आदमी  वहां  पर  ब॑ँठा  है  उसे  कम  से

 कम  तीन-चार  घंटे  काम  होना  चाहिए  ।  जहां  डाक  आयेगी  जाएगी  नहीं  वहां  डाकखाना  कैसे  चलेगा

 गांव  की  भाषा  में  इसे  डाकखाना  चलना  कहते  हैं  ।

 थ्रो  सूरज  मंडल  :  अध्यक्ष  देश  भर  में  इनका  नियम  है  कि  तीन  किलोमीटर  पर

 डाकखाना  बनना  चाहिए  ।  श्री  चौधरी  का  कहना  था  कि  बिहार  में  छोटा  संधाल  परगना

 के  इलाके  में  तीन  किलोमीटर  की  दूरी  पर  न  करके  डेढ़-दो  किलोमीटर  की  दूरी  पर  कर  दें  क्योंकि

 वहां  पर  सौ  घर  की  आबादी  को  गांव  माना  जाता  है  ।  दूसरी  जगहों  पर  500-1000  की  आबादी

 होती  है  ।  पूरे  देश  के  नियम  से  हटकर  जो  जनजाति  क्षेत्र  भारत  सरकार  का  वहां  पर  विशेष  दर्जा

 9
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 प्राप्त  उन  क्षेत्रों  क ेलिए  वया  आप  डाकखाने  के  बारे  में  अलग  से  नियम  बनाने  का  विचार

 रखते  हैं  ?

 भरी  राजेश  पायलट  :  जैसा  मैंने  कहा  कि  सरकार  की  नीति  है  कि  डाक  सेवाएं  ज्यादा  से

 ज्यादा  लोगों  तक  पहुंचाई  ये  केवल  गाइड  लाइन  हुआ  करती  हैं  ।  जैसे  जैसलमेर  की  बात  आप

 करेंगे  तो  वहां  तीन  किलोमीटर  में  कोई  पोस्ट  आफिस  नही  25-25  किलोमीटर  तक  कोई
 गांव  ही  नहीं  ये  सब  गाइड  लाइन  इसलिए  बनानी  पड़ती  हैं  कि  इसके  आधार  पर  हम  काम  शुरू
 करें  ।  बाकी  जैसे  लोगों  की  जरूरत  पोस्ट  ऑफिस  की  जरूरत  वहां  उसी

 प्रायरिटी  से  करते  रहेंगे  ।

 ]

 हम्तान  सोल्लाह  :  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  प्रदन  कर्मचारियों  का  दर्जा  बढ़ाने  से  भी  जुड़ा

 हुआ  है  ।  जैसांकि  आप  जानते  हैं  कि तीन  लाख  से  भी  अधिक  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारी  हैं  ।

 अगर  इस  दर्जे  को  बढ़ाया  जाता  है  तो  इन  कर्मचारियों  के  दर्जे  को  भी  बढ़ाया  जायेगा  तथा  उन्हें
 रोजगार  मिलेगा  ।  सरकार  डाकघरों  की  संख्या  बढ़ाने  की  योजना  बना  रही  यह्  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  प्रत्येक  पंचायत  के  अन्तगंत  डाकधघर  स्थापित  करना  चाहती  है  तथा  इन

 कम  चारियों  को  पदोन्नति  देकर  उन्हें  इन  डाकघरों  में  लगाना  चाहती  है  ।

 इन  नए  डाकघरों  का  खोलना  एक  बहुत  बड़ी  असफलता  सी०  ए०  जी०  की  रिपोर्ट  में

 यह  कहा  गया  है  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान  बहुत  से  डाकघर  खोलने  की  योजना  बनाई  गई  थी

 परन्तु  सरकार  इन्हें  खोलने  में  असफल  रही  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  लेक्ष्य  निर्धारित  किया

 क्या  हमारी  उपलब्धि  रही  तथा  इसमें  असफलता  के  क्या  कारण  थे  ?

 भी  राजेश  पायलट  :  जहां  तक  दर्जा  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  जी  ने  ठीक  ही  कहा
 है  ?  जब  आप  किसी  डाकघर  का  स्तर  बढ़ाते  हैं  तो  वहां  पर  कार्य  का  भार  भी  बढ़ता  इसलिए
 उसी  अनुसार  कमंचारियों  की  संख्या  भी  बढ़ानी  पड़ती  है  ?  जहां  तक  पंचायत  का  सम्बन्ध  हैं  मैंने  इस
 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  कि  जब  हम  प्रत्येक  पंचायत  को  रेलिफोन  द्वारा  जोड़  सकते  हैं  तो  क्या

 हम  प्रत्येक  पंचायत  के  अन्तगंत  एक  डाकघर  स्थापित  नहीं  कर  सकते  ।  जब  हम  डाकघरों  के  कार्यकरण
 पर  विचार  करते  हैं  तो  यह  षट्कोणीय  व्यवस्था  की  तरह  कार्य  नहीं  कर  सकता  इसलिये  हमने
 तीन  किलोमीटर  को  दूरी  निश्चित  की  एक  पचायत  के  अंतगंत  किसी  एक  गांव  में  डाकघर  पहले
 से  हो  सकती  हो  सकता  है  कि  पंचायत  मुख्यालय  में  डाकघर  नहीं  उक्त  डाकधर  को
 पंचायत  के  मुख्यालय  में  स्थानांतरित  किये  जाने  से  कई  समस्याएं  पैदा  हो  जाएंगी  ।  इसलिये  हम
 डाकघरों  के  बीच  की  दूरी  के  मापदंड  को  बनाए  रखेंगे  चाहे  पंचायत  मुख्यालय  में  डाकधर  हो  या
 नहीं  पर  एक  पंचायत  के  अंतगंत  एक  डाकधर  अवश्य  होगा  ।  यही  हमारा  विचार

 जहां  तक  विभागेत्तर  कर्मचारियों
 की

 आवश्यकता  का  संबंध  आज  की  स्थिति  में  हम
 अतिरिक्त  डाकषघरों  को  खोल  रहे  हैं  जहां  तीन  से  चार  घंटे  का  कार्य  इन  विभागेत्तर  कमंचारियों
 को  वहां  नियुक्त  किया  जाएया  ।

 |
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 श्री  चित्त  बसु  :  इसे  विभागेत्तर  क्यों  कहा  जाता  वे  डाक  विभाग  का  अंग  ही

 विभागेत्तर  नाम  क्यों  दिया  गया  है  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  ।  जब  हमने  विभागेत्तर  नाम  देने  का

 निर्णय  लिया  था  तो  हमारा  यह  विचार  था  कि  यह  अंश  कालिक  नौकरी  है  जो  वहां  के  किसी  स्थानीय

 नागरिक  को  दिया  जाता  है  जहां  वह  डाकघर  में  तीन  घंटे  के  लिये  कारयं  करता  है  और  बाकी  बच्चे  समय

 में  वह  कहीं  और  कार्य  करता  है  |  हम  उन्हें  पूरा  वेतन  नहीं  देते  इस  अंशकालिक  नौकरी  के  लिये

 हम  300  रुपये  या  कहीं-कहीं  450  रुपये  वेतन  के  रूप  में  देते  हैं  ।

 सेवा  नियम  इस  प्रकार  है  कि  जब  कोई  भी  व्यक्ति  कमंचारी  नियुक्त  हो  जाता  है  तो  वह

 किसी  अन्य  स्थान  पर  नौकरी  नहीं  कर  सकता  लेकिन  इस  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि

 नौकरी  में  नियुक्त  लोग  चाहते  हैं  कि  इसे  कर्मीਂ  का  नाम  दिया  जाए  न  कि  र
 कमंचारीਂ

 जहां  तक  कमंचारियों  का  संबंध  है  जब  तक  देश  के  डाकघरों  पर  आवश्यक  कार्यभार  हमें
 विभागेत्तर  करमंचारियों  की  सेवा  लेनी  ही  होगी  क्योंकि  हमारे  पास  विभागेत्तर  डाकघर  यह  नाम

 उस  कारय॑  से  जुड़ा  है  ।

 जहां  तक  सातवीं  योजना  के  लक्ष्य  का  संबंध  यह  सच  है  कि  हम  उस  पर  लक्ष्य  को  प्राप्त

 नहीं  कर  सके  ।  उसमें  कुछ  खामियां  थीं  और  उसके  बारे  में  अलग  से  प्रदन  पूछा  जा  सकता  है  ताकि

 लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकने  के  कारणों  के  बारे  में  मैं  जानकारी  दे  सकूं  ।

 श्री  मोहम्मद  यूनुस  सलीम  :  अध्यक्ष  मुझे  आइचय  हो  रहा  है  कि  पुराने  जमाने  में
 डाकिये  को  उनके  उपयोग  के  लिये  वर्दी  दी  जाती  थी  और  वे  डाक  विभाग  के  नियमित  कमंचारी  होते

 अब  हमारे  देश  में  विशेषकर  गांवों  में  हुजारों  लोग  दिहाड़ी  पर  नियुक्त  हैं  और  उसे  देखकर  कोई
 भी  नहीं  कह  सकता  कि  उक्त  व्यक्ति  डाकिया  अब  परिणाम  यह  हैं  कि  आठ-दस  दिनों  तक  गांवों

 में  पत्रों  का वितरण  नहीं  हो  पाता  है  ।  एक  दिन  अचानक  सुबह  डाकिया  चिट्टियां  और  मनोआड्डर  की

 रकम  बांट  जाता  है  और  किर  वह  अगले  दक्ष  दिनों  के  लिये  लापता  हो  जाता  ऐसे  डाकियों  के

 लिये  न  तो  कोई  सेवा  नियम  हैं  और  न  कोई  अनुशासन  ।  मैं  मानतीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  दिहाड़ी  पर  काम  करने  वाले  ये  लोग  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनकी  सेवा  नियमित  नहीं
 की  गई  है  ?  क्या  वह  उनकी  सेत्रा  को  नियमित  करके  उन्हें  निधधित  डाकिया  के  रूप  में  नियुक्त  करने
 जा  रहे  हैं  और  उन्हें  उयलब्ध  कराएंगे  ताकि  उन्हें  इस  विभाग  के  डाकियों  के  रूप  में  मान्यता
 दी  जा

 श्री  राजेश  पायलेट  :  बुनियादी  समस्या  भावना  की  है  जो  इस  विभाग  में  हुआ  करती

 थी  और  इससे  सभा  भी  सहमत  होगी  ।  एक  मात्र  डाकिया  ही  नहीं  होता  था  बल्कि  वह

 राष्ट्रीय  एकता  का  प्रतीक  होता  उसे  पूरे  समाज  से  स्नेह  मिलता  था  और  इस  नौकरी  में  जो

 सम्मान  था  वह  भी  उसे  मिलता  अब  उसमें  कमी  आ  गई  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  और

 इसीलिए  हमने  इस  विभाग  के  लिए  कुछ  नए  काय॑  जैसे  नोकरी  के  लिए  प्रशिक्षण  शुरू  किया  केवल

 है

 ।
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 वेतन  और  नौकरी  की  ही  बात  नहीं  है  बल्कि  उसमें  कुछ  व्यक्तिगत  संबंधों  की  भी  बात  हैं  जो  पहले  हुआ
 करती  कोई  परिवार  पत्रों  या  मनीआर्डर  के  इंतजार  कर  रहा  होगा  इस  प्रकार  की  निष्ठा  इस  पेशे

 से  जुड़ी  हुई  थी  जिसकी  कमी  विभाग  में  है  ।  मैं  इसे  स्वीकार  करता  हम  उस  भावना  को  फिर  से

 पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हम  उन्हें  उपयुक्त  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  और  यह  भी  एहसास  करा

 रहे  हैं  कि  यह  भी  सेवा  केवल  यह  नहीं  समझें  कि  अ.पको  वेतन  दिया  जा  रहा  और  अपना  कार्य

 मात्र  एक  वेतन  भोगी  के  तरह  निपटाएं  ऐसा  नहीं  होना  बल्कि  आपको  स्थानीय  लोगों  के

 प्रति  लगाव  होना  स्थानीय  लोगों  की  भावना  और  उनकी  आवद्यकताओं  को  भी  जानना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  डाक  का  संबंध  है  हम  इसकी  जांच  करते  हम  यह  देखते  हैं  कि  देश  के  एक  कोने

 से  दूसरे  कोने  तक  और  एक  सुदूर  गांव  से  दूसरे  सुदूर  गांवों  में  पत्रों  को  पहुंचने  में  कितना  समय  लगता

 है  ।  जांच  के  दौरान  यह  पाया  गया  है  कि  आज  की  स्थिति  में  डाक  की  गंतव्य  स्थान  तक  पहुंचने
 में  चार  से  पांच  दिन  लगते  माननीय  मंत्री  ने  एक  अलग  मामले  का  उल्लेख  किया  है  और  हम
 इसकी  जांच  कर  सकते  हैं  लेकिन  डाक  को  किसी  भी  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  तीन  दिन  के

 अंदर  पहुंचाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  |  प्रयास  जारी  यह  एक  लम्बी  प्रकिया  सेवाओं  को

 बेहतर  बनाने  की  आवश्यकता  है  लेकिन  इस  क्षेत्र  में  और  भी  प्रयास  करने  की  भी  आवश्यकता  है
 और  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  दिहाड़ी  पर  काम  करने  वाले  कमंचारियों  का  संबंध  मैंने  बताया  कि  दिहाड़ी  की
 व्यवस्था  विभागेत्तर  श्रेणी  के  कमंक्षारियों  के  लिए  है  क्योंकि  उनकी  सेवा  अंशकालिक  आधार  पर  होती
 है  ।  सभी  दिहाड़ी  पर  कार्य  करने  वाले  कमियों  की  सेवा  को  नियमित  बनाना  मुष्दिकल  है  क्योंकि  विभाग
 के  नियमित  कर्मचारी  बनने  के  लिये  जितना  कार्यभार  होना  चाहिए  उतना  नहीं  है  ।

 भी  मोहम्मद  यूतुस  सलीस  :  मुझे  खेद  है  कि  यह  तरीका  ठीक  नहीं  है  ।

 भी  राजेश  पायलट  :  माननीय  सदस्य  के  विचारों  को  मैं  भी  जानना  चाहूंगा  यदि  वे  इस  प्रणाली

 की  बेहतरी  के  लिए  कुछ  सूचना  देंगे  ।

 जहां  तक  वर्दी  का  संबंध  यह  सभी  डाक  कमियों  को  दी  जाती  में  उन  भावनाओं  को

 पुनेंस्थापित  करना  चाहता  हूं  कि  वे  अपनी  निर्धारित  वर्दी  में  ही  जाएं  और  डाक  सेवा  का  कार्य

 भरी  अन्ना  जोशी  :  अध्यक्ष  क्या  डाकधघरों  का  दर्जा  बढ़ाए  जाने  का  मतलब  डाक
 कर्मियों  के  दर्जे  में  भी  वृद्धि  से  यदि  ऐसा  तो  हाल  ही  में  आपके  विभाग  ने  यह  निर्णय  लिया  है
 कि  डाकिये  पहली  और  दूसरी  मंजिल  पर  नहीं  जाएंगे  अर्थात्  वे  सीढ़ियों  पर  नहीं  चढ़ेंगे  ।  क्या  माननीय
 मंत्री  इस  निर्णय  पर  पुनविचार  करेंगे  और  इसे  निरस्त  करेंगे  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  यह  एक  सुझाव  है  कि  बहुमंजिल  इमारतों  में  एक  वितरण  स्थल
 निश्चित  किया  जाए  ताकि  डाक  का  सक्षम  और  द्रत  वितरण  सुनिश्चित  क्रिया  जा  प्रत्येक
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 भर  जाकर  डाक  वितरण  करना  और  एक  स्थान  पर  दो  घंटे  लगाने  की  बजाय  हमने  यह  सोचा  कि

 उस  क्षेत्र  के  निवासियों  से  यह  निवेदन  किया  जाए  कि  वे  पहली  मंजिल  या  भूतल  पर  ही  एक  पोस्ट

 बॉक्स  लगा  दें  जहां  पूरी  डाक  इकट्ठी  वितरित  हो  यह  एक  सुझ्ञाव  है  जो  कई  फोरमों  से  प्राप्त

 हुआ  है  और  यह  विचार  योग्य  मुद्रा  है  इसलिए  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  इस  पर  हमने  कोई
 निणेय  नहीं  लिया  है  लेकिन  डाक  सेवा  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  दिए  गए  सुझावों  में  से  एक  है  ।

 हमने  एक  और  निर्णय  लिया  है--मैं  उसका  उल्लेख  पिछले  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  भूल
 गया  था-म  डल  स्तर  पर  सर्वोत्तम  सेवा  देने  वाले  डाकिया  के  लिये  पुरस्कार  देने  की  योजना  शुरू
 की  जा  रहीं  है  ।  यह  योजना  बड़े  सकिल  स्तर  पर  लागू  नहीं  होगी  ।  हम  1,000  या  1,500  डाकियों

 में  से एक  डाकिया  चुनेंगे  और  उसे  प्रोत्साहन  के  तौर  पर  कुछ  राशि  देंगे  ताकि  वह  और  अच्छी  तरह
 कार्य  करें  और  इस  विभाग  में  सेवा  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  उनमें  स्पर्धा  की  भावना  पैदा  हो
 सके  ।

 भी  मोहनलाल  झ्िकराम  :  मानतीय  अध्यक्ष  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  पहले  रेल

 गाड़ियों  में  डाक  विभाग  का  काम  चलता  था  और  रेल  के  डिब्बे  पर  लैटर  बॉक्स  भी  लगा  रहता
 इससे  लोगों  को  बड़ी  सहलियत  थी  लेकिन  अब  उस  विभाग  को  तोड़  दिया  गया  है  तो  वह  किस  कारण
 से  बन्द  कर  दिया  गया  मंत्री  जी  बतायें  ?

 शी  राजेश  पायलट  :  तोड़ा  तो  नहीं  है  लेकिन  पहले  साटिंग  मेल  गाड़ी  में  चलती  रहती  थी
 अब  उसको  हम  लोग  यहां  करके  उसे  एक  डिब्बे  में  बन्द  कर  देते  है  जिससे  वह  सीधे  डैस्टीनेशन  तक

 पहुंच  अगर  माननीय  सदस्य  को  ज्यादा  डिटेल  इसके  बारे  में  पूछनी  हो  तो  अलग  से  सवाल

 पूंछे  जिससे  इन्हें  सारी  जानकारी  हासिल  कराई  जा  सके  ।

 भरी  राजेर  अग्निहोत्री  :  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ज॑से  आपने  पहाड़ी
 क्षेत्र  में  एक  किलीमीटर  पर  एक  डाकधर  होना  ऐसी  व्यवस्था  की  हैं  तो  इसी  प्रकार  की
 भौगोलिक  परिस्थितियां  पठारी  क्षेत्र  की  भी  हैं  जैसे  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  का  बुन्देलखण्ड  का
 इलाका  है  उसमें  बिल्कुल  उसी  प्रकार  से  गांव  उसी  प्रकार  के  रास्ते  उसी  प्रकार  का  जीवन
 उसी  प्रकार  की  सारी  व्यवस्थाएं  हैं  तो  क्या  वही  मापदण्ड  जो  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंआपने  बनाया  पठारी
 क्षेत्र  बुन्देलखण्ड  में  भी  रखने  की  कृपा  करेंगे  Poe

 भरी  राजेश  पायलट  :  अगर  कण्डीशंस  ऐसी  ही  हैं  तो  कोई  हर्ज  नहीं  जो  गाइड  लाइंस
 उनमें  हम  कन्सीडर  करेंगे  ।

 ]

 भीमती  मालिनी  भंट्वाचाय  :  महोदय  सेवा  का  दर्जा  बढ़ाने  की  बजाय  उप्तके  विस्तार  की
 श्यकता  सबसे  पहले  मैं  यह्  जानना  चाहती  हैँ  कि घनी  आबादी  वाले  शहरी  इलाकों  में  विभागेत्तर
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 डाकघर  खोले  जाने  का  कोई  आदेश  यवि  ऐसा  है  तो  मैं  सरकार  को  यह  जानना  चाहती  हूं  कि

 कया  वे  उन  शहरी  विशेषकर  जहां  घनी  आबांदी  है  और  इस  कारण  वहां  स्थिति  विभागीय

 डाकधघर  डाक  वितरण  सुनिश्चित  नहीं  कर  पाते  हैं  क्या  उन  स्थानों  पर  विभागीय  वितरण  उप  डाकधर

 की  मंजूरी  दीजायेगी  ।  उप-डाकघर  उन  उद्देश्यों  को  पूरा  कर  सकते  हैं  जो  विभागीय  डाकघर  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।

 क्री  राजेश  पायलट  :  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  उपडाकधघर  और

 विभागेत्तर  डाकधरों  को  खोलने  का  कुछ  निद्दिचत  मार्ग  निदेश  लेकिन  ये  मात्र  मार्ग  निर्देश  ही  हैं  ।

 ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है--ठीक  मार्ग  निर्देश  दिए  गए  हैं  और  कोई  भी  कार्य  इसके  विपरीत  नहीं  हुआ

 है  ।  मूल  रूप  से  नागरिकों  की  सेवा  के  लिए  है  ।  जब  कभी  भी  माननीय  सदस्य  को  इस  प्रकार  की  सेवा

 की  आवद्यकता  होती  है  तो  विभाग  इस  श्रेणी  के  डाकधर  स्थापित  करने  के  लिए  तैयार  रहता  है  ।

 असम  समभोते  को  लागू  किया  जाना

 ]

 #694  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  1985  के  लागू  हो  जाने  के  पदचात  विदेशियों  का  पता  लगाने  में  कितनी

 प्रगति  हुई

 समझोते  के  अनुसार  अब  तक  कितने  विदेशी  राष्ट्रकों  को  उनके  देश  वापस  भेज  दिया  गया

 और

 समझौते  के  अनुसार  तारों  की  बाड़  लगाने  जैसे  अन्य  खंडों  को  लागू  करने  के  मामले  में  अब
 तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 ]

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बिजरण

 और  31-5-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  :

 (i)  विदेशी  आदेश  1964  के

 अन्तर्गत  पता  लगाए  गए  व्यक्तियों  की

 संख्या  15,659
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 (0)  आई०  एम०  डी०  टी०  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  अवैध  घोषित  प्रवासियों  की

 संख्या  7,606

 (ii)  अवैध  घोषित  प्रवासियों  में  निष्कासित

 किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 असम  समझौते  के  अनुसरण  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अपनी  तरफ  से  सभी  उपाय  किये  गये

 कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दों  के  बारे  में  हुई  प्रगति  नीचे  दी  गई  है  :

 (3)  सोमा  सड़क  ओर  बाड़

 (0)  भूमि  कि०  मी०  सड़क  के  लिए

 (४)  अर्थ  वर्क  ओर  कि०  मी०  सड़क  के  लिए

 (॥)  कि०  मी०

 (४)  असम  समझोते  की  शर्तों  के अनुसार  नागरिकता  अधिनियम  को  संशोधित  किया  गया

 भाई०  एम०  डी०  टी०  अधिनियम  दी गई  को  लागू  करने  में  सामने  आने  वाली
 नाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  असम  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  इस  अधिनियम  को
 संशोधित  किया  गया

 (४)  असम  के  लोगों  की  सांस्कृतिक  सामाजिक  और  भाषायी  पहचान  और  परम्परा  को
 क्षित  बनाये  रखने  और  उनका  विकास  करने  के  लिये  शंकर  देव
 कला  क्षेत्र  नामक  एक  सांस्कृतिक  परिसर  अनुमोदित  किया  है  ।

 (५)  असम  के  त्वरित  आथिक  विकास  के  लिए  सातवीं  योजना  परिक्रम  को  बढ़ाया  गया  और
 लगभग  सम्पूर्ण  आवं:न  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  उपलब्ध  कराया

 योजना  आयोग  द्वारा  पता  लगाये  गये  अनेक  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  के  त्वरित
 न््वयन  को  हाथ  में  लिया  गया  योजना  आयोग  के  सदस्य  श्री  एल०  सी०  जैन  की
 अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  को  गई  जिसकी  सिफारिशों  राज्य  सरकार  और
 केन्द्र  सरकार  के  विभागों  के  लिये  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  ध्यान  सें  रखा
 जायेगा  ।

 असम  राज्य  जिसे  विशेष  श्रेणी  का  दर्जा  प्राप्त  को  अब  90  ८  अनुदान
 जायेगा  ऋण  के  प्रतिमान  पर  सहायता  दी  जाएगी  ।

 अशोक  पेपर  मिल  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  एक  पैकेज  की  स्वीकृति  दी  गई

 गई
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 जिसके  लिए  67.08  करोड़  रु०  का  अनुदान  अनुमोदित  किया  गया  जिसमें  से  10.69

 करोड़  रु०  की  राशि  राज्य  को  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  ।

 (ix)  कोपरेटिव  जूट  मिल  को  पुनः  चालू  करने  के लिए  2.40  करोड़  रु०  का  अनुदान  जारी

 किया  गया  है  और  मिल  ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 (5)  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  के  खिलाफ  अनुशासनात्मक  कारंवाई  के  मामलों  की

 सहानुभूतिपूर्वक  समीक्षा  की  गई  है  ।

 (3४)  आन्दोलन  के  दौरान  मारे  गए  व्यवित  के  नजदीकी  रिह्तेदार  को  5,000  ₹०  प्रति  व्यवित
 की  दर  से  अनुग्रहपू्वंक  अनुदान  दिया  गया  है  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  यह  सम्पूर्ण  राशि

 अनुदान  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  दी  गई

 (xii)  असम  के  उम्मीदवारों  के  मामलों  में  केन्द्र  सरकार  की  नौकरियों  के  लिये  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  आयु  सीमा  में  छूट  दी  गई

 (xiii)  असम  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  तेल  शोधक  कारखाने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई

 (xiv)  असम  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  भारतीय  भ्रौद्योगिकी  संस्थान  आई०  के
 लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 भी  रामेश्वर  पाटीदार  :  अध्यक्ष  1985  में  असम  समझौता  मन्त्री  महोदय  ने
 अपने  जवाब  में  बताया  है  कि  उसके  अन्तर्गत  विदेशी  1964  के  अन्तर्गत

 15,659  लोगों  का  पता  लगाया  गया  असम  समझौते  की  और  के  अन्तगंत

 एक  शर्त  यह  भी  थी  जैसा  कि  पता  लगा  इन  व्यक्तियों  के  नाम  मतदाता  सूचियों  में  से  दस  वर्षों  के
 लिए  हटाये  जाएंगे  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  कया  इस  तरह  से  पता  लगाने  के  बाद  उन
 व्यक्तियों  क ेनाम  मतदाता  सूची  से  हटा  दिए  गये  हैं  ?  यदि  तो  क्यों  नहीं  हटाये  गये  हैं  ?  मैं
 मनन््त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  क्या  ऐसे  व्यक्तियों  न ेगत  आम  चुनावों  में  भाग  लिया  ?
 यदि  तो  भाग  लेने  के  कारण  क्या  वह  चुनाव  अवैध  घोषित  नहीं  हो  जायेगा  ?

 ]

 थो  एम०  एम०  जंकब  :  माननीय  सदस्य  ने  असम  समझौते  की  दो  धाराओं  का  उल्लेख
 किया  है  जिसके  तहत  मतदाता  सूची  से  मतदाताओं  के  नाम  हटा  दिये  गये  इस  प्रक्रिया  के  पुरी  होने
 के  बाद  हाल  ही  में  नाम  निर्देश  का  कार्य  शुरू  किया  और  उसी  के  आधार  पर  1991  में  चुनाव  कराये

 गए  ।
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 भी  रामेश्वर  पाटीदार  :  अध्यक्ष  दूसरी  धारा  आई०  एम०  डी०  टी०

 1983  के  मन््त्री  महोदप  ने  जवाब  दिया  7,606  व्यक्तियों  के  नामों  का  पता  लगाया  गया

 उन  पता  लगाये  गये  सात  हजार  नामों  में  से
 केवल  716  व्यक्तियों  को  उनके  देश  वापिस  भेजा  गया

 है  या  निष्कासित  किया  गया  है  ।।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  जब  हजारों  लोगों  का  पता

 तो  केवल  700  लोगों  को  ही  इन  छः  वर्षों  के  अन्दर  क्यों  वापिस  सभी  लोगों  को  वापिस  क्यों

 नहीं  भेजा  ?  जब  लाखों  की  संख्या  में  असम  में  अनुप्रवेशकारी  आये  हुए  तो  उनमें  से  केवल  हजारों

 ही  का  पता  लगाया  जा  सका  है  ?  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  सरकार  शरणार्थियों  में

 और  घुसपैठियों  में  क्या  अन्तर  करेगी  ?  हमारी  जानकारी  है  कि  कई  शरणार्थी  चकमा  आदिवासी

 और  कई  हिन्दुओं  को  बंग्लादेश  छोड़ने  के लिए  मजबूर  कर  दिया  गया  बे  लोग  भी  असम  में  आकर

 बसेहूँ  । उनको  शरणार्थी  माना  न  कि  घुसपैठिये  मानकर  उनको  वहां  से  निकाला

 श्री  एम०  एम०  जेकब  :  जितने  लोगों  का  पता  लगाया  गया  निष्कासित  लोगों  की  संख्या  उससे

 अधिक  थी  और  असम  में  रह  रहे  उन  लोगों  की  ठीक  संख्या  की  जानकारी  नहीं  उपलब्ध  जानकारी

 के  अनुसार  उनका  पता  लगाना  मुश्किल  है  ।  यही  कारण  है  कि  उन्हें  नहीं  निकाला  जा  सका  वे

 कहीं  भी  छिपे  हो  सकते  हैं  यहां  तक  कि  वे  असम  के  बाहर  भी  हो  सकते  हैं  ।  यह  कोई  नहीं  जानता  ।

 उनका  पता  नहीं  लगाया  जा  सका  है  |

 री  शरद  विधे  :  असम  के  आथिक  विकास  के  लिए  कुछ  वित्तीय  प्रस्तावों  पर  सहमति

 हुई  थी  ।  माननीय  मन््त्री  ने  कहा  है  कि  जहां  तक  तेलशोधक  कारखाने  का  सम्बन्ध  है  उसकी  स्वीकृति
 मिल  चुकी  उसी  तरह  भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  की  भी  मंजूरी  दी  गई  क्या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  वास्तव  में  कार्य  शुरू  क्यों  नहीं  किया  गया  है  |  जहां  तक  असम  का  सम्बन्ध  है  मात्र  मंजूरी  ही
 पर्याप्त  नहीं  इन  कार्यों  को  वास्तव  में  शुरू  नहीं  करने  में  कौन-सी  कठिनाइयां  आ  रही  हैं  ?

 श्री  एम०  एम०  जंकब  :  माननीय  सदस्य  ने  दो  महत्वपूर्ण  मामलों  को  सामने  रखा  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  को  मंजूरी  दी  गई  लेकिन  उसके  लिए  स्थान  का

 चयन  राज्य  सरकार  से  विचार  विमर्श  के  बाद  किया  जाना  है  और  राज्य  सरकार  को  यह  निद्चित

 करना  है  कि  संस्थान  को  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  इसके  लिए  स्थान  के  चुनाव  के

 सम्बन्ध  में  मतभेद  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  स्थापना  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  यही  है  ।
 स्थापना  के  लिए  स्थान  का  पता  लगाया  जाना  इसके  बाद  हम  आगे  की  कारय॑वाही

 करेंगे  ।  इसका  अधिग्रहण  किया  जाना  इसलिए  स्थान  का  चुनाव  उनके  द्वारा  किया  जाना  तभी

 अधिग्रहण  और  अन्य  कायंवाही  की  जाएगी  ।

 जहां  तक  तेल  शोधक  कारखाना  का  इसका  स्वरूप  क्या  होगा  और  इसका  प्रबंध  कौन
 करेगा  और  ऐसी  ही  अन्य  बातों  को  निश्चित  किया  जाना  है  ।  इसीलिए  इस  बात  का  निर्णय  नहीं  हो
 रहा  कि  इसे  कार्यरूप  में  कैसे  परिणत  किया  जाएगा  ।
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 भी  सुययंनारायण  यावव  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  गृह  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता

 हूँ  कि  बिहार  राज्य  के  सीमावर्ती  इलाके  सहरसा  और  मधेपुरा  में  आज  5-7  वर्षों

 पूर्व  स ेशरणाथियों  की  भरमार  अभी  तक  भारत  सरकार  ने  इनके  लिए  कोई  ब्यवस्था  नहीं  की

 न  इनके  बसाने  की  कोई  व्यवस्था  की

 +...तलव  सतत  तन  _त्तत+++++_तस्ंनतलनतलतनय<+त7_++>

 भरी  एम०  एस०  जंक॥  :  यह  प्रइन  असम  समझोते  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  यह  असम  से  सम्बन्धित

 भरी  अटल  बिहारी  दाजपेयी  :  जबकि  लाखों  अवध  प्रवासी  असम  में  रह  रहे  वहीं
 उन  भारतीय  को  असम  से  हिसक  आतंकवादी  तरीकों  से  निकाले  जाने  का  नियोजित  प्रयास
 किया  जा  रहा  है  जो  कि  वहां  बस  गए  हैं  अथवा  सैकड़ों  वर्षों  से  वहां  रह  रहे  क्या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  मन््त्री  महोदय  सभा  को  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इन  गतिविधियों  पर  नियंत्रण  रखा  जाएगा
 और  किसी  भी  भारतीय  नागरिक  को  असम  निष्कासित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गृह  सन््त्री  एस०  बी०  :  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं
 लेकिन  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  तो  कृपया  इसे  सरकार  को  दे  दें  और  हम
 इस  मामले  में  अवश्य  ही  आवश्यक  कायंवाही

 भी  अटल  बिहारी  धाजपेयी  :  अभी  कल  ही  हमने  गृहमन्त्री  से  भेंट  की  थी  ।  राजस्थान
 के  मुख्य  मन्त्री  भी  वहां  मौजूद  थे  और  उन्होंने  गृह  मन्त्री  को  बताया  कि  किस  तरह  से  व्यापारिक

 समुदाय  को  विशेषकर  कि  उन  लोगों  को  जो  राजस्थान  से  आए  हैं  परेशान  किया  जा  रहा  है  ।  उनसे

 घन  वसूल  किया  जा  रहा  है  और  सरकार  कुछ  भी  नहीं  कर  पा  रही  क्या  उनको  इस  बारे  में  अलग
 से  प्रश्न  की  सूचना  देनी  होगी  ;

 श्री  एस०  बी०  चहल्लाण  :  यह  दो  भिन्न  मामले  एक  तो  अल्फा  के  तरीकों  के  बारे
 में  है  ।  व ेलोग  धनी  लोगों  से  पैसा  छीन  रहे  हैं  ।

 श्री  अन्ना  जोशी  :  वे  क्या  कह  रहे  हैं  ?

 थी  एस०  बी०  रह्लाण  :  कृपया  समझने  की  कोशिश  कीजिए  ।  भारतीय  नागरिकों  को  असम
 से  निकाले  जाने  का  प्रइन  ही  नहीं  पैदा  बास्तव  में  असम  से  निष्कासित  करनेਂ  की  बात
 कहकर  यदि  माननीय  सदस्य  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  वे  दूसरे  राज्यों  में  जा  रहे  हैं  तो  यह  एक  अलग
 मामला  लेकिन  उनको  देश  से  बाहर  निकाले  जाने  का  मामला  बिल्कुल  ही  भिन्न  मामला  मैं  ऐसा
 नहीं  समझता  किਂ

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  असम  से  बाहर  ।

 श्री  एस०  बी०  चहल्दाण  :  जहां  तक  कि  अल्फा  की  गतिविधियों  का  सम्बन्ध  यदि  अल्फा
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 ली  ंक्  जलन  --+--+++

 उग्रवादियों  द्वारा  किए  गए  अत्याचारों  के  कारण  कुछ  लोगों  को  असम  छोड़ना  तो  यह  एक  भिन्न

 मामला  लेकिन  जहां  तक  सम्भव  है  हम  उनके  बचाव  के  लिए  प्रयास  कर  रहे

 श्री  चित  बसु  :  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  है  कि लगभग  24000  अवैध  प्रवासियों  को  असम
 से  बाहर  भेजा  गया  मैं  माननीय  मन््त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विदेशी

 आदेश  तथा  आई०  एम०  डी०  टी०  अधिनियम  के  अन्तगंत  न्यायाधिकरण  में  कितने  मामले  अभी  भी

 लम्बित  हैं  ?  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कितने  मामले  अभी  तक  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  क्या  यह  सच  हैं
 कि  भाषा  और  धामिक  अल्पसंख्यक  भारतीय  नागरिकों  को  अनेक  अधिकारों  से  वंचित  रखने  के

 उद्देश्य  से  एक  बड़ी  संख्या  में  मामलों  को  प्रेरणा  देने  क ेलिए  गलत  ढंग  से  न््याधिकरण  के  सामने  रखा
 गया  ।  इसकी  सही  स  ख्या  क्या  ह ैऔर  सरकार  का  इनसे  किस  तरह  से  निपटने  का  इरादा  है  ।

 शी  एम०  एम०  जेंकब  :  विदेशी  न्यायाधिकरण  को  भेजे  गए  मामलों  की  स॒  खुया

 33,018  न्यायाधिकरण  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  की  स  रुयवा  17,109  विदेशी  व्यक्तियों  की

 संख्या  15,659  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या  3,692  है  और  प्रतीक्षारत  पंजीकरण  व्यक्तियों  की

 सख्या  11,697  इस  बारे  में  यही  आंकड़े

 इसके  अलावा  31-5-1991  न््यायाधिकरण  द्वारा  7,517  मामले  निपटाए  गए  अवैध

 घोषित  प्रवासियों  की  स  ख्या  7,606  है  और  निष्कासित  किए  गए  व्यक्तियों  की  स  ख्यां  716

 श्री  कबीन्द्र  पुरकायस्य  :  अध्यक्ष  उनके  कथन  के  पूरे  सीमा  क्षेत्र  में  से  मात्र
 36.44  कि०  मी०  पर  ही  कांटेदार  तार  लगाई  गई  कांटेदार  तार  लगाने  का  काय॑  सीमा  से  दो
 अथवा  तीन  किलोमीटर  की  दूरी  पर  चल  रहा  है  एक  अन्य  बात  यह  है  कि  देश  की  सीमा  के  दूसरी  ओर

 सैकड़ों  परिवार  काफी  समय  से  रह  रहे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने  उन्हें  सीमा  के
 अन्दर  लाने  और  बसाने  के  लिए  कोई  प्रबंध  किए

 इसके  अशोक  पेपर  मिल्स  को  पुनः  आरम्भ  करने  के  लिए  असम  समझौते  के
 अन्तगंत  एक  मुश्त  कार्यक्रम  बनाया  गयाथा  ओर  उस  काय॑  के  लिए  67.08  करोड़  रुपये  की
 राशि  मंजूर  की  गई  थी  ।  मैं  मानतीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहूंबा  कि  क्या  चोरगोरा  चीनी
 मिल्स  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  किसी  प्रस्ताब  को  मंजूरी  प्रदान  की  गई  यह  मिल  कई  वर्ष  पहले  बन्द  हो
 गई  थीं  और  जहां  कर्मचारियों  को  परेशान  किया  जा  रहा

 भी  एम०  एस०  जेकब  :  जहां  तक  कि  कांटेदार  तार  लगाने  से  सम्बन्धित  प्रश्न  के  पहले
 भाग  का  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  किलोमीटरों  की  संख्या  उत्तर  में
 दी  गई  लेकिन  यह  कार्य  असम  सरकार  के  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जा  रहा  है  और  राज्य
 सरकार  को  इसकी  प्रगति  पर  नजर  रखनी  है  ।  यदि  कुछ  ऐसा  है  जो  कि  हम  अपनी  ओर  से  कर  सकते

 तो  हमें  वह  करने  में  बहुत  खुशी  अशोक  पेपर  मिल्स  के  बारे  में  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  सम्बन्ध
 में  सरकार  ने  पहले  ही  धनराशि  की  स्वीकृति  दे  दी  है  और  पहले  ही  10.69  करोड़  रुपये  की  राशि
 का  मुगतान  कर  दिया  है  ।  लेकिन  मिल  की  चालू  करने  का  मामला  एक  भिन्न  मामला  है  और  श्रमिकों
 की  समस्याओं  सहित  मिल  की  अपनी  आस्तरिक  समस्याएं  उनके  पास  श्रमिकों  की  संख्या  काफी

 |

 io
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 है  और  फिर  पुनः  मिल  आरम्भ  नहीं  कर  पा  रहे  अतः  उसको  वास्तव  में  आरम्भ  करने  के  लिए

 असम  सरकार  द्वारा  इसे  चालू  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  छानबीन  किए  जाने  की  आवष्यकता

 भारत  सरकार  ने  सहकारी  जूट  मिलों  के  सम्बन्ध  में  जो  भी  आश्वासन  दिए  गए  वे  समझोते  के

 अनुसार  पूरे  किए  गए  हैं  ।

 अद्ध  बलों  के  जबानों  का  सारा  जाना

 +695.,  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :

 क्या  शृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  तीन  वर्षों  के दौरान  वर्षवार  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा
 अन्य  अर्द्ध-लेनिक  बलों  के  कितने  जवान  अपना  कतेंव्य  पालन  करते  समय  मारे

 इन  मृत  जवानों  के  परिवारों  को  दी  जा  रही  वधाओं  ओर  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा

 क्या

 उनके  कल्याण  हेतु  कार्यान्वित  की  जा  रही  योजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  ओर  उपरोक्त
 अवधि  में  वर्षवार  उन  पर  कितनी-कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 कया  इन  बलों  में  भर्ती  करते  समय  मृत  जवानों/अधिकारियों  के  पात्र  बच्चों  को

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ?

 ]
 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  गुह  संत्रालय  में  राज्य  सन््त्री  एसम०  एम०

 -  से  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  सूचना  दी  गई

 अधे  सैनिक  बलों  के  पदों  पर  भर्ती,भर्ती  नियमों  के  प्रावधानों  के  अनुभार  गुण  दोषों  के
 आधार  पर  की  जाती  तथापि  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  मृतक  जवान/अधिकारी  के  अश्रितों  की

 अनुकम्पा  आधार  पर  नियुक्तियां  की  जाती  यदि  उनके  परिवार  दीन  हीन  परिस्थितियों  में  हों  ।
 विवरण

 1.  वर्ष  1988,  1989  तथा  1990  के  दौरान  अपनी  डूयूटियां  करते  हुए  मारे  गए
 सौनिक  बलों  के  जवानों  की  स  खरूया  निम्न  प्रकार  है  :

 बल  का  नाम  1988  1989  1990

 असम  राइफल््स  9  3  10
 सीमा  सुरक्षा  बल  56  77  161
 केन्द्रीय  रिजय॑  पुलिस  बल  47  58  76
 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1  न+  13
 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  जद  1  4
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  न  2

 जोड़  113  140  266
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 11.  अपनी  ड्यूटियां  करते  हुए  मारे  गए  जवानों  के  परिवारों  को  निम्नलिखित  सहायता  दी

 जाती  है  :

 (i)  भारत  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भन्त्रालय  के  समय-समय  पर

 यथा  संशोधित  का०  ज्ञा०  सं०  एण्ड  पी०  डब्ल्यू०  दिनांक  9-4-1990  के  तहत

 ग्राह्मय  उदार  पेंशन  पुरस्कार  ।

 (ii)  के०  सि०  से०  1972  के  तहत  ग्राह्म  मृत्यु  उपदान  ।

 (७)  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  ग्रुप  बीमा  योजना  से  म्  त्यु  सम्बन्धी  बीमा  ।

 उस  सम्बन्धित  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  अनुग्रह  राशि  जिसके  परिचालन  अधिकार

 क्षेत्र  मे ंजवान  कतंब्य  पालन  करते  हुए  मारे

 (५)  सम्बन्धित  बलों  द्वारा  रखी  जा  रही  विभिन्न  कल्याण  निधियों  से  मुगतान  ।

 21
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 प्रो०  रासा  सिंह  राबत  :  अध्यक्ष  वर्तमान  में  देश  में  बढ़ती  हुई  नक्सलबादी
 और  विघटनकारी  शक्तियों  द्वारा  देश  में  उत्पन्न  विषम  स्थिति  को  देखते  हुए  अद्धंसैनिक  बलों  का
 महत्व  बहुत  बढ़  गया  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उसके  अनुसार  कत्तंव्य  पालन  करते  हुए
 दिवंगत  जवानों  के  परिवारों  को  जो  भ्रोत्साहन  और  कल्याण  योजनाओं  के  माध्यम  से  सुविधाएं  दी  जा
 रही  वे  ऊंट  के  मुंह  में  जीरे  के  समान  हैं  ।  अध्यक्ष  एक  तरफ  तो  हवाई  जहाज  दुर्घटना
 में  मरने  वाले  लोगों  के  आश्रितों  को  लाखों  रुपया  दिया  जाता  है  और  दूसरी  तरफ  दिवंगत  जवानों  के
 आश्रितों  की  यह  स्थिति  है  !

 क्या  ऐसी  स्थिति  जबकि  रुपए  का  अंवमूल्यन  हो  चुका  है  और  बंढ़तों  हुईं  कीमतें  इसको

 दृष्टिग्त  रखकर  सरकार  मृत  जवानों  के  परिवारों  को  दी  जा  रही  प्रोत्साहन  योजनाओं
 और  कल्याण  कार्यक्रमों  में  वृद्धि  करने  की  योजना  रखती  क्या  जवानों  को  प्रशिक्षण  और

 उन्हें  नयी  तकनीक  से  युक्त  हथियारों  से  लैस  किया  जाएगा  ?

 ]

 भरी  एम०  एम०  जंकब  :  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  सब्वन्ध  मृतक  जवानों  के  परिवारों  को

 काफी-सुविधाएं  दी  गई  जेसा  कि  देरा  द्वारा  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण-पत्र  में  पहले  ही
 उल्लेख  किया  जा  चुका  है  |  इसके  राज्य  सरकारें  भी  उन्हें  अनुग्रहपूवंक  राशि  की  अदायगी
 कर  रही  प्रत्येक  राज्य  सरकार  उन्हें  50,000  रुपए  एक  लाख  रुपए  से  2  लाख  रुपए  तक  की  अच्छी
 राशि  दे  रही  प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  पास  सूची  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  राज्य
 सरकार  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  उनको  उस  राज्य  सरकार  द्वार  स्वीकृत  अनुग्रहपूर्वक
 राशि  की-अदायमी  के  सही  आंकड़े  दे  सकता  हूं  ।  इसके  साथ  हम  उनको  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध
 करवा  जिनका  उल्लेख  स्ाननीय  सदस्य  ने  किया  है  ।

 के  बारे  में  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  को  सम्बन्ध  है  वे  अवश्य  ही  हमारी  परिसम्पत्ति  हैं  और

 उन्हें  अंच्छा  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  ह ैऔर  अधिक  आधुनिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सोचा  जा  रहा  है
 और  दी  जा  रही  है  :

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  अंध्यक्ष  मेंरा  प्रइन  यह  है  कि  मंत्री  जी  ने  जो  आंकड़े  दिए
 कत्तव्य  पालन  करते  हुए  मरने  वाले  जबानों  के  इन  आंकड़ों  के  अन्दर  कितने  अधिकारी  हैं  और

 कितने  जव।न  दूसरा  भाग  यह  है  कि  उनमें  से  कितने  सीमा  पर  रक्षा  करते  हुए  और  कितने
 बादी  घटनाओं  में  तथा  कितने  तस्करियों  में  मारे  गए  ?  क्या  ऐसे  आंकड़े  बता  सकते  हैं  ?  तीसरा  भाग

 यह  है  कि  अब  तक  कितने  मृत  परिवारों  के  आश्रितों  को  फ़्छले  तीन  वर्षो  में  अधंसैनिक  बंजों  में  भर्ती

 किया  गया  है  ?  क्या  ये  आंकड़े  बता  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  ऐसे  प्रइन  रिटर्न  प्रदन  होते  हैं  ।

 ]

 यदि  आपके  पास  कोई  सूचना
 है  आप  दे  सकते  हैं  ।
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 5  सितम्बगु

 श्री  एम०  एम०  जैकब  :  मुझे  इसके  लिए  अल  से  सूचना  दी

 ]
 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  सवाल  नहीं

 ]
 ग

 सम्भवतः  आपके  पास  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।  इसलिए  आप  प्रश्न  खोजने  की  कोशिश  कर मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 श्री  शिवाजी  पटनायक  :  से  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार
 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  जिस  जातीय  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  जूवानों  को  रक्षा  सेनाओं  के
 समझा  जाए  ?  यदि  ऐसा  तो  उसका  ब्यौरा

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या
 आप  उन्हें  रक्षा  सेनाओं  के  बराबर  लाना  चाहेंगे  ?

 भी  एम०  एम०  जेकब  :
 उन्हें  रक्षा  सेनाओं  के  बराबर  लाने  का  कोई  रत  व राधीन  नहीं  हैं  ।

 श्री  हरिन  पाठक  :  अध्यक्ष  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  519  9  अधंसैनिक  बलों  के  गा
 शहीद  हुए  मैं  नहीं  कहूंगा  कि  उन्हें  मारा  गया  कुछ  लोग  उन्होंने  उन  पर  हमला
 पकड़े  गए  हैं  ।  मैं  मान्यवर  मंत्री  जी  से  इछना  चाहता  हूं  कि  हमारे  सैनिकों  का मनोबल  कण
 लिए  जो  पकड़े  गए  हैं  क्या  उन  गुनहगारों  को  विशेष  धारा  के  अन्तर्गत  स्पेशल  कोर्ट  तैयार  करूं सजा  देने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  क्योंकि  उन्हें  कोई  सजा  नहीं जाते

 ]

 श्री  एम०  एम०  जेकब  :  वर्तमान  कानून  के  अनुसार  लोगों  ने  कोशिश  की  थी  ।

 पशु  विकास  परियोजना

 ]

 +697.  श्री  बी०  राजा  रबि  वर्मा  :

 क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बैंक  नें  उस  पशु  विकास  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी
 है  जिसका  मूल तमिलनाडु  में  पशुओं  के  नस्ल  स्तर  को  बनाये  रखने  की  पद्धति  शुरू  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (१)  तमिलनाडु  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  चुना

 गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  मुल्लापल्ली  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 विश्व  बैंक  ने  तमिलनाडु  के  एक  कृषि  विकास  परियोजना  स्वीकृत  कर  दी  है  जिसमें

 पशुधन  विकास  एक  घटक  होगा  ।

 तमिलनाडु  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  एक  वृहत  कृषि  विकास  परियोजना  क्रियान्वित

 की  जा  रही  है  ।  सात  वर्षीय  परियोजना  की  कुल  लागत  309  करोड़  रुपये  है  जिसमें  विश्व  बैंक  की

 सहायता  112.8  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  होगी  ।  परियोजना  में  पशुधन  विकास  एक  घटक  होगी
 जिसके  अन्तगंत  निम्नलिखित  कार्यक्रम  निहित  हैं  :

 बेहतर  प्रजनक  सांडों  के  प्रजनन  के  लिए  चयनित  राज्य  पशुधन  फार्मों  का

 )
 हिमित  वीय॑  केन्द्रों  की  स्थापना  ।

 ः
 कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  के लिए  हिमित  वीये  की  सुविधा  पहुंचाना  ।

 विस्तार  कार्यकलापों  को  सुदृढ़  करना  ।

 समेकित  चारा  उत्पादन  प्रणाली  को  सुदृढ़  करना  ।

 | (a)  पशु  चिकित्सा  नैदानिक  प्रयोगशालाओं  और  महामारी  विज्ञान  सम्बन्धी  एककों  का

 सुदृढ़ीकरण  ।  *  ।

 फ  परियोजना  के  पशुधन  विकास  घटक  के  लिए  आवंटन  33.90  करोड़  रुपए  जिसमें

 ।
 स्मिक  व्यय  शामिल  नहीं  है  ।

 परियोजना  का  पशुधन  विकास  घटक  पूरे  राज्य  में  क्रियान्वित  किया

 |

 श्री  बी०  राजरबि  वर्मा  :  मैं  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  संतुष्ट  फिर  भी  मैं  दो

 पूरक  प्रइन  पूछना  चाहता  हूं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मेरे  चुनाव-क्षत्र  पोलाच्ची  में  पशु-धन  ब्विकास  परियोजना

 \
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 |
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 यदि  तो  उत्तर  में  दिए  गए  इन  छः  कार्यक्रमों  में  से  कौन  से  कार्यक्रम  केन्द्र  में  कार्यान्वित

 किए  जाने

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  यह  परियोजना  केवल  तमिलनाडु  के  लिए  राजस्थान

 और  कर्नाटक  पंक्ति  में  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  नवम्बर  के  अन्त  तक  हम  वहां  भी  इस  प्रकार
 परियोजना  को  पूर्ण  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 ओऔी  बोी०  राजरवि  वर्मा  :  क्या  सरकार  ने  सांडों  के  प्रजनन  के  भेड़  प्रजनन  तथा  मू
 पालन  को  शामिल  कर  इस  कायंक्रम  का  विस्तार  किया  है  ?  रोजगार  की  सम्भावना  क्या  होगी  जोकि

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उत्पन्न  हो  सकती  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  के  ०  सो०  :  पूरे  राज्य  में  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा
 कार्यान्वित  यह  एक  विस्तृत  परियोजना  है  ।  यह  पशुधन  विकास  परियोजना  इस  विस्तृत  योजना  का  एक
 भाग  है  और  इस  पशुधन  विकास  परियोजना  में  पशुओं  तथा  पूरे  पशुधन  का  चहुंभुक्षी  शामिल

 इसलिए  इस  योजना  में  मुर्गी  पालन  विकास  और  भेड़  विकास  के  लिए  कोई  अलग  कार्यक्रम  नहींਂ  है
 और  इस  परियोजना  में  इन  कार्यक्रमों  क ेअलग  आवंटन  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  ,

 डा०  असीम  बाला  :  पशु  विकास  के  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकारं  सहित  कौन-सी  अन्य
 परियोजनाएं  चल  रही  '

 श्री  के०  सी०  लेंका  :  इस  समय  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  पशु  विकास  के  लिए  विश्व  बैंक  से
 वित्तीय  सहायता  प्राप्त

 से कोई  परियोजना  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  है  ।  लेकिन  पूरे  देश  में  पशु  विकास
 से  सम्बन्धित  तीन  परियोजनाए  है  जो  केरल  तथा  तमिलनाडु  राज्यों  हैं  ज़ो  कि  स्किटज  रलैंड
 सरकार  तथा  डेनमार्क  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  फिलहात  बंगाल में  पशु  ब्रिकास  के
 लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  बीम  मिगम  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारी

 *699.  ओर  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  बीज  नई  दिल्ली  में  1  1989  और  3  1991  को  विभिन्न
 श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी-कितनी  थी  और  उसमें  से  अनुसूचित  जाति/भनुल्नूतित
 जनजाति  के  कर्मचारी  कितने-कितने

 1  1989  और  31  जुलाई  1991  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  हेतु
 आरक्षित  कुल  पदों  में  से  अब  तक  रिक््स  चले  आ  रहे  पदों  की  सख्या  क्या

 इन  रिक्त  ले  आ  रहे  पदों  को  भरने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 28



 [4  1913
 मौखिक  उत्तर

 काशजशा|णययणयणख  ता  चचाण  हाजीजी  या  हथा  न

 क्या  इस  अवधि  के  दोरान  ये  पद  अनारक्षित  कर  दिये  गये  थे  और  इन्हें  सामान्य  श्रेणी  के
 उम्मीदवारों  से  भर  दिया  गया  और

 (8)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  से  (&)  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  यया

 विवरण

 अपेक्षित  सूचना  इस  प्रकार  है

 समूह  98  9
 की  स्थिति

 के  अनुस  न्र

 पु  ce

 अययानक्न  तय  कर्मचारी: जाति"' जनजाति कर्मचारी की  स्थिति  बयुणार

 .

 ड

 कम  रा  अनु०  अमु  ०  कुल  आज  पाना
 जनजाति  जाति  जनजाति

 35  4  400  94  2
 727  >_--+_+...  698  ||
 355  264  344  94  प्र

 चल  ता  ोडडडिसससनजकअक  डी
 264  34  254  34

 -"-+-+++__.....

 अपेक्षित  सूचना  इस  प्रकार
 कह  ३०  5  डक  हे  हवन  5

 समूह  1-4-89  31-7-91  1-4-89  9  B71

 को  बकाया  रिक्तियां  को  बकाया  रिक्तियां
 वन  की ननकेनननमनीन जनने  हे  रह  रिक्तियां

 अनु
 ०  अनु  अनु०  अनु  अनु  अनु  अनु  अनु

 जाति  जनजाति  जाति  जनजाति  जाति  जनजाति  जाति  जनजाति
 ee  .  .

 12  6  12  6  4  1  4  1

 5.  11  4  10  1  2 1  2

 8.  5  6  4  --
 _-  +  «-
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 यह  उल्लेखनीय  है  कि  इस  निगम  को  पिछले  कुछ  वर्षों  से  अपने  संचालन  में  लगातार  हानि

 हो  रही  3  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  निगम  की  संचित  हानि  लाख

 रुपये  थी  ।  वर्ष  के  लिए  इस  निगम  को  अनुमानित  हानि  लाख  रुपये  हानि  के

 मुख्य  कारणों  में  एक  कारण  निगम  के  कर्मचारियों  की  फालतू  संख्या  इस  निगम  के  कामकाज  में

 सुधार  करने  के  भारत  सरकार  द्वारा  में  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  से

 शुरू  की  गई  विदव  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  एस०
 के  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  वित्तीय  और  प्रशासनिक  तंत्र  का  नैदानिक  अध्ययन

 करने  के  लिए  भारत  सरकार ने  मैसर्ज  टाटा  परामर्शद।यी  सेवाओं  को  संचालक  परामशंदाता  नियुक्त
 किया  है  ।  एन०  एस०  के  प्रावधानों  के  जो  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  मजबूत  बनाने  तथा

 इसे  व्यावहारिक  बनाने  के  लिए  इस  निगम  से  भारत  सरकार  द्वारा  निवेशिता  समता

 पूंजी  के  सन्दर्भ  में  प्रा्शित  प्रतिवर्ष  का  न्यूनतम  लाभ  अजित  करना  अपेक्षित  है  ।

 परामर्शदाताओं  से  अनुरोध  किया  गया  कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  आवश्यकता  पर

 रि  त  कर्मचारियों  की  जरूरत  का  मूल्यांकन  परामर्शदाताओं  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 घित  कर्मचारी  संख्या  के  सन्दर्भ  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  पदों  में  से

 बकाया  रिक्त  पदों  को  भरा

 नहों  ।

 (६)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  अध्यक्ष  जो  इंफारमेशन  सदन  में  दी  गई  उससे  यह  पता  चलता

 है  कि  को  हमारे  आदिवासियों की  भर्ती  होनी  थी  तो  सिर्फ  34  की  भर्ती  हुई  वह
 क्यों  नहीं  हुआ  और  किस  वजह  से  नहीं  उसका  ब्यौरा  देने  की  कृपा

 कृषि  मंत्री  बलर।म  :
 अध्यक्ष  माननीय  सदस्थों  को  मैं  डिटेल  देना  चाहता  हूं  ।

 नेशनल  सीड्स  कार्पोरेशन  में  घाटा  ही  घाटा  हो  रहा  है  ।

 |

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  भर्ती  पहले  ही  कम  हो  रही  हम  कोई  नई  भर्ती  नहीं  करते  नौ

 रिक्तियां  हैं  और  उनमें  से चार  अनुसूचित  जातियों  और  चार  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  यदि

 हम  अधिक  भर्ती  करते  तो  यह  सुनिश्चित  कहूंगा  कि  सब  कुछ  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार

 झो  अनादि  चरण  दास  :  अभी  तो  आंकड़ा  घटता  जा  रहा  क्योंकि  आपको  लॉस  होता
 लेकिन  लॉस  के  साथ  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  का  प्रतिशत  कम  क्यों  होता  जा  रहा  ।

 30
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 अनुवाद ]
 थी  बलराम  जाखड़  :  उसके  बाद  कोई  नई  भर्ती  नहीं  हुई  में  यह  निश्चित  करू गा  कि  यह

 निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  हो  |  यदि  यह  फिर  से  आरम्भ  हुआ  तो  हम  नई  भर्ती  करेंगे  ओर  वह  भी
 निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  की  जाएगी  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 सायनाइड  के  कचरे  से  सोमा  निकालना

 ]

 *691.  श्री  सी०  पी०  सुदाल  गिरियप्पा  :

 क्या  खान  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खानों  के  आसपास  डाले  गए  सायनाइड  कचरे  से  काफी  मात्रा  में  सोना  निकाला  जा
 सकता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कचरे  से  सोना  निकालने  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगाने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  और  जी  नहीं  |  भारत
 गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  कम्पनी  1987-88  से  1990-91  के  दौरान  2,62,425  टन  पछोड़न  ढेर  के
 शोधन  से  केवल  92  किलो  सोना  निकाल  पाई  पछोड़न  ढेरों  के  शोधन  से  यह  स्वर्ण  निकासी
 0,0000351%  बैठती

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  कम्पनी  अल्प-वाणिज्यिक  स्तर  पर  लीचिंगਂ  प्रक्रिया

 द्वारा  पहले  से  ही  पछोड़न  ढेरों  कचरे  के  रूप  में  से  स्वर्ण  निकाल  रही  है  ।

 पछोड़न  से  स्वर्ण  निकासी  का  हीप-लीचिंग  संयंत्र  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  ने  1986

 में  चालू  किया  था  ।  वर्ष-वार  स्वर्ण-उत्पादन  इस  प्रकार  है  :

 1987-88  1988-89  पढछठा  जज उठा  |

 पहएऋ  पूत्र  :एफ:ऊ
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 कृषि  वस्तुओं  के  समर्थन  मूल्य
 +

 *  696.  श्री  विश्वेश्वर  मगत

 क्या  क्थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कृषि  वस्तुओं  के  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  कृषि

 वस्तुओं  के  लागत  मूल्यों  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  का  ध्यान  रखा  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  सिफारिशों  पर
 ध्यान  देने  का  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  से  भारत  में  मुख्य  फसलों  की  खेती  की  लागत
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  व्यापक  योजना  के  अन्तर्गत  कृषि  विश्वविद्यालय  और  अधिक  अनुसंधान
 केन्द्र  फसलों  की  खेती/उत्पादन  की  लागत  सम्बन्धी  आंकड़े  एकत्र  करते  कृषि  लागत  मूल्य
 आयोग  सम्बन्धित  मौसम  के  लिए  समर्थन  मूल्यों  की सिफारिश  करते  समय  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 उत्पादन  लागत  के  अद्यतन  आंकड़ों  पर  भी  विचार  करता  है  ।

 पाकिस्तान  के  |  बदेश  सचिय  की  भारत  यात्रा

 £698.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारो  :

 क्या  जिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 हि

 क्या  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  हाल  ही  में  भारत  आये  थे

 यदि  तो  उनकी  इस  यात्रा  का  उद्देश्य  क्या  और

 विभिन्न  द्विपक्षीय  मसलों  पर  भारतीय  नेताओं  के  साथ  उनकी  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष

 निकले  हैं  ?

 विदेश  संजालय  में  राज्य  संत्री  एडुओडों  :  जी  हां  ।

 और  उन्होंने  हमारे  प्रधान  मन्त्री  को  पाकिस्तान  के  प्रधानमन्त्री  का  यह  सन्देश  दिया

 कि  पाकिह्तप्न्ु  सरकार  ईमानदारी  से  यह  चाहती  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  सघ्बन्धों  को  सामान्य

 बनाने  के  लिए  सभी  द्विपक्षीय  समस्याओं  को  गम्भीर  और  रचनात्मक  बातचीत  के  जरिए  सुलझाया
 जाए  ।  मन्त्री  और  रक्षा  के  साथ  उनकी  मुलाकातों  में  भी  यह  बात  दोहराई  गई  थी  ।

 विशेष  दूत  को  यह  बताया  गया  कि  भारत  सरकार  ने  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  समझोते

 के  आधार  पर  तनाव  मुक्त  और  अच्छे  पड़ोसी  के  से  सम्बन्ध  बनाने  के  लिए  निरन्तर  काम  किया

 3३
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 हमारा  विश्वास  है  कि  यह  हमारे  दोनों  देशों  के लोगों  और  इस  देश  में  शान्ति  और  स्थ्रायित्व  के  हित  में

 होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सभी  जिलों  ओर  तहसील  मुल्यालयों  में  इलेक्ट्रानिक  टेलोफोन  एक्सचेंज

 ]

 *700.  डा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्या  स  जार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के सभी  जिलों  और  तहसील  मुख्यालयों  में  इलेक्ट्रामिक  एक्सचेंज
 पित  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  उन  जिलों  और  तहसील  मुख्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  जहां

 इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जिन  इलेक्ट्रो-मैकेनिकल  एक्सचेंजों
 का  कार्यकाल  समाप्त  हो  चुका  है  उनके  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाए  जाने  की  योजना  है  ।

 जहां  मैनुअल  एक्सचेंज  कार्य  कर  रहे  हैं  वहां  भी  इस  प्रकार  के  एक्सचेजों  को  लगाने  की  योजना  है  ।

 इसके  अतिक्ति  जहां  नए  एक्सचेंज  का  औचित्य  बनता  वहां  इलेक्ट्रोनिक  टाइप  का  एक्सचेंज  ही
 लगाने  का  प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  में  1991-92  में  जिन  जिलों  तथा  तहसीलों  में  ये  एक्सचेंज  लगाने  की  योजना

 है  उनकी  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बिवरसप

 उत्तर  प्रदेश  में  1991-92  के  दौरान  निम्नलिखित  जिलों  तथा  तहसील  मुख्यस्रयों  में

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाने  की  योजना  है  ।

 क्रम  जिले  का  नाम  उन  तहसील  मुख्यालथों/जिला  मुख्यालयों

 सं०  के  नाम  जहां  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाए
 जाने  की  योजना  है  ॥.६
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 आगरा  किरोली

 2.  खेड़ागढ़

 3.  एतमादपुर

 4.  बाह

 5.  फतेहाबाद
 6.  आगरा  जिला  मुख्यालय
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 इलाहबाद

 .  अलीगढ़

 »  आजमगढ़

 «  अल्मोड़ा

 .  बांदा

 .  बरेली

 «  बिजनौर

 *  बदायूं

 बुलन्दशहर

 शमोली

 फैजाबाद

 फरूंखाबाद

 गढ़वाल

 गाजियाबाद

 »  गोंडा
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 1.  सिरायू
 -  मंजनपुर
 -  करचाना

 »  खैर

 «  सागरी

 .  अल्मोड़ा

 -  बाबेरू

 «  फरीदपुर
 »  आंवला

 -  बाहेरी

 1.  धोमपुरा

 2.  नागिना

 1.  बिसौली

 2.  गुनौर
 3.  बदायूं
 4.  दातागंज
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 1.

 2.

 1.

 2.
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 अनूपशहर

 जोशी  मठ

 ओखी  मठ

 अकबरपुर

 टांडा

 1.  कैमगंज

 2.  कन्नौज

 3.  फरूंखाबाद

 1.  कोटद्वार

 1.  हापुड़

 1.  गोंडा

 2.  तराबगंज
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 17.  हमीरपुर

 18.  हरदोई

 19.  जौनपुर

 20  .  झांसी

 21.  लखनऊ

 22,  मैनपुरी

 23.  मथुरा

 24.  मेरठ

 25,  सोनभद्र

 26.  मुरादाबाद

 27.  मुजफ्फर  नगर

 28.  रामपुर

 29.  सहा  रनपुर

 30.  सीतापुर

 31.  उन्नाव

 लिखित  उत्तर
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 1.  हमीरपुर

 2.  माऊदाहा

 3.  माहोबा

 1.  हरदोई

 2.  शाहबाद

 3.  बिलग्राम

 1.  शाहगंज

 1.  झांसी

 1.  लखनऊ  महानगर

 1.  मैनपुरी

 1.  मथुरा

 1.  सरधाना

 2.  मवाना

 3.  मेरठ

 1.  दुधी

 1.  मुरादाबाद

 1.  मुजफ्फर  नगर

 1.  रामपुर

 2.  बिलासपुर

 3.  मीलाक

 1.  देवबंद

 2.  मिसरीख

 1.  बिस््वा

 1.  पुरवारी

 35
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 32.  उत्त  रकाशी  1.  राजगढ़ी

 2.  द्वन्दा

 3.  पुरौला

 4.  भाटवारी

 33.  वाराणसी  1.  वाराणसी

 2.  चाकिया

 34.  हरिद्वार  1.  हरिद्वार

 35.  कानपुर  1.  कानपुर

 भारत-बंगलादेश-सोमा  पर  विद्युत  अवाहित  तारों  की  बाड़  लगाना

 +701.  श्री  काशीराम

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  विद्युत  प्रवाहित  तारों  की  बाड़

 लगाने  का  है  ;

 यदि  तो  संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  और  जी  नहों

 सुरक्षा  के  विभिम्न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  अपेक्षाएं  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 सिचाई-परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  बिए  जाने  के  लिए
 नयी  प्रक्रिया

 *702.  श्री  गोपीनाथ  गजपित  :

 श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेखर  मूति  :

 क्या  जल  हांसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सिंचाई  परियोजनाओं  की  स्वोकृति  में  होने  वाले  असाधारण
 विलम्ब  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  नयी  प्रक्रिया  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  प्रक्रिया  के  केबे  तंके  कार्योन्वित  किए  जाने  की  संभांवना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याजरण  :  सिंचाई  परियोजनाओं  के  प्रस्तुतीकरण
 मूल्यांकन  और  स्वीकृति  संबंधी  संशोधित  मानदण्ड  1990  में  जारी  किए  गएं

 संशीर्धित  मॉमद॑ष्डों  का  विर्तरण  सेलरन  हैं  ।

 राज्यों  द्वारा  प्रस्तावित  नई  परियोजनाओं  पर  नई  पद्धति  पहले  ही  लागू  हो  चुकी  है  ।

 विवरण

 सिंचाई  परियोजनाओं  के  मूल्यंकन  और  स्वीडृतिं  सम्बन्धी
 हांशोंधित  मानदंड

 इन  दिशानिदेशों  में  वुहृद  परियोजनाओं  की  तकनीकी  जांच  का  मुख्य  भाग  राज्य  जिनके

 अपने  कैंन्द्रीय  अभिकल्प  संगठन  को  सौंपा  गया  ऐसे  मामलों  में  यदि  अंतर्राज्यीय  पहलुओं  को

 हल  कर  लिया  जाता  है  तथा  परियोज॑नाओं  की  ज॑ल  वैज्ञानिक  और  आंधिक  व्यवहायंता  स्वीकायं  है  तो

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  परियोजनाओं  की  जांच  7  महीने  के  अन्दर  पुरी  की  राज्यों  जहां

 ऐसे  संगठन  नहीं  कैंख्रीय  जल  आयोग  द्वारा  परियोजना  रिपोटों  की  जांच  की  जाएगी  तथा  इनकी

 जांच  14  महीने  के  अन्दर  पूरी  की  मध्यम  परियोजनाओं  के  मामले  केन्द्रीय  जल

 आयोग के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  इनकी  जांच  की  जाएगी  तथा  दिल्ली  में  स्थित  केन्द्रीय  जल  आयोग  के

 मुख्यालय  में  इनकी  जांच  नहीं  की  जाएगी  तथा  इसके  बाद  7  महीमे  की  अवधि  के  अन्दर  ये  स्वीकृति

 हेतु  परामर्शदात्री  समिति  को  भेज  दी  जाएंगी  ।

 इसके  राज्य-सरकारों  को  पर्यावणिक  तथा/अथवा  वन  दृष्टि  से  पर्यावरण  एवं  वन

 मंत्रालय  से  स्वीकृति  प्राप्त  करना  अपेक्षित  है  ।

 मूल्यांकन  पूरा  होने  के  बाद  निवेश  स्वीकृति  हेतु  योजना  आयोग  को  भेजने  के  लिए  परामशंदात्री

 समिति  द्वारा  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जाना  अपेक्षित  है  ।

 विशासखापतनम  इस्पात  संयंत्र  का  गेर  सरकारोकरण

 +703.  श्री  साग्ये  गोबधंन  :

 भी  बखुदेव  भाचाय  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्खापतनम  इस्पात  संयंत्र  को  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  देने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय

 सरेकार  के  विचाराधीन

 यदिं  तो  ऐसा  किन  कारणों  से  किया  जा  रहा

 क्या  धनराशि  के  अभाव  के  कारण  इसमें  इस्पात  का  वार्षिक  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  के

 अनुरूष  नहीं  हो  रहा  7

 वैदि  ती  तंत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या



 लिखित  उसंर  5  1991

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसकी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  ज्ोतों  से  धनराशि

 जुटाने  हेतु  कोई  योजना  बनायी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  परियोजना  के  प्रथम  चरण  की  अधिकांश  इकाइयां  1990-91  के  दौरान

 क्रमिक  रूप  से  चालू  की  गई  थीं  और  ये  इकाइयां  अभी  स्थाईकरण  की  प्रक्रिया  में  1990-91  में

 वाधिक  उत्पादन  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  मामूली  कमी  रह  जाना  इसका  मुख्य  कारण  1991-92

 में  स्थिति  में  सुधार  होने  की  आशा  है  ।

 (5)  और  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  विभिन्न  उपाय

 सरकार  के  विचाराधीन  हैं  जिसमें  बजटीय  अतिरिक्त  बजटीय  स्रोत  ओर  पूंजी  बाजार  से

 घन  भी  शामिल  हैं  ।

 संसदीय  राजभाषा  समिति  की  उप-समिति  की  सिफारिशें

 *704,  श्रो  मोतीलाल  सिह  :

 श्री  कमला  मिश्र  सधुकर  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 संसदीय  राजभाषा  समिति  की  उप-समिति  ने  विभिन्न  विभागों  का  निरीक्षण  करने  के
 बाद  जो  सिफारिशें  की  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  कथा  कार्यवाही  की  गई  है

 तत्कालीन  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  तथा  जल  आयोग  के  निरीक्षण  के  ऐसी
 पहली  उप-समिति  द्वारा  उनके  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  को  लागू  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  से  राजभाषा  1963  की  धारा
 4  में  राजभाषा  से  संबंधित  एक  जिसमें  30  संसद  सदस्य  होंगे  द्वारा  संघ  के  राजकीय  प्रयोजन
 के  लिए  हिन्दी  के  प्रयोग  में  की  गई  प्रगति  का  पुनविलोकन  करने  का  प्रावधान  अपने  कार्यों  के
 निर्वाहन  के  लिए  समिति  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  में  (1)  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  तथा
 उनके  सम्बद्ध/अधीनस्थ  सावंजनिक  उपक्रमों  आदि  का  (ii)
 उपर्युक्त  ()  में  इंगित  कार्यालयों  से  सूचनाएं/विचार/सुझाव  प्राप्त  करने  के  लिए  एक
 प्रददावली  परिचालित  तथा  (iii)  विभिन्न  क्षेत्रों  क ेगणमान्य  व्यक्तियों  के  विचार  साक्ष्य  के
 माध्यम  से  प्राप्त  सम्मिलित  निरीक्षण  का  कार्य  करने  के  निमित  समिति  ने  अपने  सदस्यों
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 में  से  3  उप  समितियों  का  गठन  किया  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  अपनी  उपसभियिों  के  निरीक्षण
 प्रतिवेदनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसदीय  समिति  अपने  उन  पर  अपनी  सिफारिश  देते

 राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  करती  है  ।  ये  प्रतिवेदन  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  जाते

 हैं  और  राज्य  सरकारों  को  भी  भेजे  जाते  उप  समितियों  की  सिफारिशें  संसदीय  समिति  को

 प्रस्तुत  की  जाती  हैं  और  समिति  अपनी  सिफारिशें  अपने  प्रतिवेदन  में  राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत
 करती  है  ।

 संसदीय  राजभाषा  समिति  ने  अब  तक  अपने  प्रतिवेदन  के  4  खण्ड  राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  किए
 हैं  और  ये  खंड  संसद  के  दोनों  सदनों  में  भी  प्रस्तुत  किए  गए  प्रतिवेदन  का  चौथा  खंड  केन्द्रीय
 सरकार  के  कार्यालयों  तथा  उपक्रमों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  हुई  प्रगति  से  सम्बन्धित  इस  खण्ड  में
 जल  संसाधन  केन्द्रीय  जल  आयोग  तथा  विद्युत  विभाग  ने  हिन्दी  के  प्रयोग  में  प्रगति  से
 सम्बन्धित  स्थिति  का  भी  उल्लेख  किया  गया  जबकि  समिति  के  प्रतिवेदन  के  खंड  1  और  2

 राज्य  सरकारों  से  विचार  प्राप्त  कर  लेने  के  राष्ट्रपति  के  निदेश  जारी  कर  दिए  गए
 प्रतिवेदन  के  खंड  3  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  और  उन  पर  राष्ट्रपति
 निदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  |  प्रतिवेदन  के  चौथे  खंड  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 दिल्ली  में  दूध  की  कमी

 ]

 *705.  श्री  पी०  श्रीनियास  प्रसाद  :

 भी  सदनलाल  खु्राना  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पड़ोसी  राज्यों  की  दुग्ध  उत्पादन  सहकारी  समितियों  द्वारा  दिल्ली  दुग्ध  योजना
 और  मदर  डेरी  को  दूध  की  सप्लाई  बन्द  कर  दिये  जाने  के  कारण  दिल्ली  में  दूध  की  कमी  हो
 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  दिल्ली  में  दूध  की  सप्लाई  पुनः  सामान्य  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं
 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बलराम  :  से  पड़ीसी  राज्यों  से  ट्वग्ध  उत्पादक  सहकारी
 समितियों  ने  दिल्ली  दुग्ध  योजना  और  मदर  डेरी  को  दूध  की  सप्लाई  करनी  बन्द  नहीं  की

 अप्रैल  से  अगस्त  1991  के  दौरान  दिल्ली  दुग्ध  योजना  और  मदर  डेरी  को  सप्लाई  की  गयी  दूध  की

 मात्रा  गत  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  सप्लाई  की  गयी  मात्रा  से  कम  दिल्ली  में  मदर

 डेरी  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दूध  की  कुल  बिक्री  का  स्तर  बनाये  रखा  गया  ।

 39
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 हिन्दुस्तान  कापर  देतड़ी  का  विस्तार

 *706.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :

 क्या  श्ान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  हिन्दुस्तान  कापर  खेतड़ी  का  विस्तार  करने
 का

 यदि  तो  इस  पर  कितना  खर्च  होने  की  संभावना

 क्या  राजस्थान  में  तांबे  के  किसी  नये  भंडार  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 (3)  क्या  भविष्य  में  तांबे  के  उत्पादन  की  कोई  योजना  बनाई  गई  है  या  उसके  उत्पादन  का
 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बलराम  सिह  :  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड
 ने  खेतड़ी  कापर  कम्प्लेक्स  में  प्रगालन  और  शोधन  क्षमता  को  31,000  टन  वार्षिक  से
 बढ़ाकर  45,000  टन  वा्धिक  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  इस  समय  50  करोड़  रुपए

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं

 (8)  और  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  खेतड़ी  प्रगालक  के  ब्रिस्तार  की  स्क्रीम  को
 अच्तिम  रूप  से  1995  तक  सम्पन्न  करने  की  योजना  है  ।

 प्राचीन  कृषि  प्रणालो  के  बारे  में  शोध  कार्य

 $707.  श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  ने  वैदिक  काल  में  अपनाई  गई  कृषि  प्रणाली  के
 सम्बन्ध  में  वेदों  में उपलब्ध  जानकारी  के  बारे  में  कोई  शोध  कार्य  कराया  और

 यदि  तो  उससे  कया  निष्कर्ष  निकले  ?

 कृषि  मंत्री  बलशाम  :  नहीं  ।
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 अएन  ही  नहीं

 बिद्रोहियों  को  गतिविधियों  के  बारे  में  मघानमार  के  साथ  बातचीत

 ]
 *708,  श्री  जाजं  फर्नाडीज  :

 क्या  बिदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  सक्रिय  विद्रोहियों  द्वारा  मयानमार  के  क्षेत्र  का  इस्तैमाल  किए

 जाने  के  मामले  पर  सरकार  ने  मयानभार  की  सरकार  के  साथ  बातन्नीत  शुरू  की  और

 गदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  है  ?

 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  और  इस  मसले  पर

 स्मासमार  की  सरकार  के  साथ  समय-समय  पर  चर्चा  की  जाती  रही  उन्होंने  हमें  बिश्वास  दिलाया  है
 कि  किसी  पड़ौसी  देश  के  खिलाफ  विद्रोही  ग्रटों  को  सहायता  देने  की  उनकी  नीति  नहीं  है  और  उन्होंने
 कहा  कि  वे  विद्रोही  गतिविधियों  पर  निगाह  रखने  और  उन  पर  काबू  पाने  में  सहयोग  करने  के  लिए
 तैयार  इसी  आधार  दोनों  देशों  के सीमा  कमाण्डर  एक-दूसरे  के  साथ  सम्पर्क  बनाए
 रखते  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  फल  अनुसंधान  केन्द्र

 #709.  श्री  अन्ना  जोशी  :

 क्या  कधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आम  और  अंगूर  के  लिए  महाराष्ट्र  में  क्रमशः

 नागथुर  रत्नगरि  और  पुणे  में  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  और  भारतीय  कृषि
 प्रिष्रद  द्वारा  नाग्रपुर  में  पहले  से  ही  नींबू  वर्गीय  फलों  संतरा  भी  शामिल  पर  एक  राष्ट्रीय
 अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  चुका  है  ।  महाराष्ट्र  में  केला  ओर  आम  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  अलबत्ता  अंगूर  पर  एक  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने
 का  कोई  भ्रस्ताव  है  ।  इसके  लिए  महाराष्ट्र  और  दो  अन्य  राज्यों  से  उपयुक्त  स्थान  सुझाने  के  लिए  कहा
 गया

 सार्वजनिक  पदों  पर  कार्यरत  व्यक्तियों  हारा  परिसम्पत्तियों  की  घोषणा

 *710.  श्री  काशीराम  राशा  :

 क्या  बृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सावंजनिक  पदों  पर  काय॑  कर  रहे  व्यक्तियों  तथा  उनके  परिवार  के

 #1
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 सदस्यों  के  लिए  यह  अनिवायं  करने  का  विचार  है  कि  वे  प्रतिवर्ष  अपनी  परिसम्पत्तियों  की  घोषणा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शृह  मम्त्री  एस०  थी  :  और  मंत्रियों  के  लिए  एक  आचरण-संहिता

 जिसके  अन््तगंत  प्रत्येक  मंत्री  को  प्रत्येक  वर्ष  3।  मार  तक  अपनी  परिपम्सत्तियों  और  देयताओं  की

 घोषणा  करनी  होती  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  उन  पर

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1964  और  उसके  अन्तगंत  जारी  किए  गए  अनुदेश  लागू  होते

 इसी  प्रकार  के  उपबन्ध  सम्बन्धित  सेवा  नियमों  और  मैनुअलों  में  भी  विद्यमान  जो  अखिल

 भारतीय  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  और  न्यायिक  सेवा  की  सेवा  शर्तों  पर  लागू

 होते  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  है  ।

 तल्ट्राज  मास्ड  ऑन  इण्डो-पाक  योडर  शीर्षक  से  समाचार

 ]

 5737.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1991  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  अल्ट्राज  मास्ड  आन

 इण्डों  पाक  बोर्ड  रर  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  तथा  इसके  वया  परिणाम  निकले

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान्  ।

 और  सरकार  के  पास  नियंत्रण-रेखा  पर  एकत्र  हुए  व्यवितयों  की  संख्या  के  बारे  में
 कोई  विनिदिष्ट  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हैं  जैसा  कि  समाचार  में  कहा  गया  सरकार  सीमा  के
 आस  पास  की  स्थिति  पर  निरन्तर  नजर  रखती  है  तथा  पूर्ण  सुरक्षा  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए
 समय  पर  उचित  कारंवाई  करती  है  ।

 4३
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 बिहार  में  बाक्साइट  के  सण्डार

 5738.  श्री  ललित  उरांव  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  गुमला  और  लोहारदर्गा  जिलों  में  बाक्साइट  के  विशाल  भण्डार

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इसकी  दुलाई  पर  वाले  व्यय  को

 समाप्त  करने  के  लिए  इन  जिलों  में  बाक्साइट  पर  आधारित  उद्योग  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  बिहार  के  गुमला  और

 लोहारडागा  जिलों  में  बाक्साइट  के  कोई  विशाल  निक्षेप  नहीं  हैं  ।  यहां  क्रमशः  4.47  मिलियन  टन  और

 14.1  मिलियन  टन  भण्डार  होने  का  अनुमान  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं

 सिचाई  परियोजनाएं

 ]

 5739.  डा०  जयंत  रंगपी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र-सरकार  ने  राज्यवार  कितनी  बड़ी  और  मध्यम  सिंचाई

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  और

 असम  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  केन्द्र-सरकार  के  पास  स्वीकृति
 के  लिए  लम्बित  पड़ी  और

 इत  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीक्षति  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मम्त्री  विद्यरचरण  :  आठ  वृहद  सिंचाई  परियोजनाओं  अर्थात
 आन्ध्न  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीता  से  पंजाब  से  दो  तथा  राजस्थान  से  प्राप्त  हुई  तीन
 परियोजनाओं  को  निवेश-स्वीकृति  दी  गई  इतके  उड़ीसा  और  हिमाचल  प्रदेश  की

 एक  मध्यम  परियोजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  के  लिए  स्वीकृषति  प्रदान  वी  साथ  ही
 पिछले  तीन  वर्षों  के  केन्द्रीय  जल  आथो॥  द्वारा  47  बुहृद  और  25  मध्यम  सिंचाई

 का  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  पूरा  किया  गया  ।  ह
 और  तकनीकी-आ्थिक  मूल्यांकन  पूरा  किए  जाने  के  सलाहकार-पमिति  ने

 *

 43.
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 पगला  दिया  नामक  वृहद  सिचाई-परियोजना  पर  1990  में  विचार  भब्रह्मपुत्र  बोर्ड  को

 निदेश  दिया  गया  है  कि  वह  जल  विद्युत  तथा  भूजल  उपयोग  पहलुओं  को  शामिल  करने  और  पर्यावरण

 एवं  वन  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  बाद  इस  परियोजना  रिपोर्ट  को  संशोधित  इसके
 तथा  सितम्बर  1990  में  प्राप्त  हुई  क्रमशः  बुढ़ीसुति  तथा  गरुफाला  नामकः  मध्यम  सिंचाई

 परियोजनाओं  की  जांच  की  गयी  तथा  उन  पर  की  गयी  टिप्पणियां  राज्य-सरकार  को  अनुपालन  के

 लिए  भेजी  गयीं  ।  राज्य-सरकार  द्वारा  ऐसी  संशोधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जानी  जो  केन्द्रीय  जल

 आयोग  को  स्वीकार्य

 केरल  में  स्थानीय  एस०  टी०  डी०  सुविधा

 2740,  भरी  कोड्डोकुनील  सुरेश  :

 क्या  संचार  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  केरल  में  पुणालुर  और  कोट्टारक्कारा  में  तालुक  मुख्यालयों  को

 जोड़ने  के  लिए  कुलाथुपुझा  और  कडाक्कल  एक्सचेंजों  से  स्थानीय  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने

 के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  और

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  राजेश  :  नहीं  ।

 कुलाथुपुन्ता  और  कडावन्कल  से  उनके  तालूका  मुख्यालयों  पुनालुर  और  कोट्टार  कारा
 के  लिए  ग्रुप  डायलिंग  की  अनुमति  तकनीकी  दुष्टि  से  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 थोजना  अवधि  के  अन्त  तक  कुलालुपुन्ा  और  कडाक्कल  एक्सेचेंज  से  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना

 हरियाणा  में  जिला  मुख्यालयों  को  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ना

 5741.  श्री  धर्मपा्लालिह  मलिक  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  में  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  जोड़  दिया  गया
 और

 यदि  तो  सभी  मुख्यालयों  को  कब  तक  जोड़  दिया  जाएगा  ?

 संजार  सन्त्रगलय  के  राज्य  स्त्री  राजेश  :  जी  नहीं  ।

 एकमात्र  शेष  कुरुक्षेत्र  जिला  मुख्यालय  को  1992  तक  एस०  टी०  डी०  से  जोड़े
 जाने  की  योजना

 ।

 44



 [4  1913  लिखित  उतर
 नजप्ा  भधडजभधप्जंह/्/क्न्चह्हपह/प/प-+त+++त+_+त-____्तऔ..त.त

 महाराष्ट्र  के  गांवों  मे ंडाकधर  खोलना

 5742,  श्री  भोविन्दराव  लिकस  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  नये  डाकधर  खोलने  के  लिए  क्या  मानदणष्ड

 महाराष्ट्र  में  कितने  गांवों  में  डाकघर-सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 इनमें  से  कितने  गांवों  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  के दौरान  डाकघर  खोले  जाने  की
 सम्भावना

 क्या  महाराष्ट्र  में  कई  गांवों  में  डाकघरों  को  प्रबंधन  शिक्षकों  को  सौंपा  गया

 यदि  तो  30  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  ऐसे  कितने  डाकघर
 और

 (a)  ऐसे  डाकघरों  में  अंशकालिक  आधार  पर  भी  भर्तियां  न  किये  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राजेश  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए
 डाकघर  खोलने  के  मानदण्ड  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  मे ंऐसे  28307  गांव  हैं  जिनमें  डाकघर  नहीं  हैं  लेकिन  उन्हें  मोजूदा  नजदीकी

 डाकघर  द्वारा  सेवा  प्रदान  की  जाती  है  ।

 मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  प्रामीण  क्षेत्रों  में  150  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है
 बशरतें  कि  उनका  ओचित्य  हो  ।

 जी  हां  ।

 (४)  30-6-91  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  ऐसे  334  डाकघर  हैं  ।

 विभाग  की  नीति  केवल  उन्हें  अतिरिक्त  विभागीय  एज़ेंट  नियुक्त  करने  की  है  जिनके
 पास  आय  का  कोई  वैकल्पिक  स्रोत  इन  मामलों  में  अध्यापकों  को  नियुक्त  किया  जाता  यदि
 आवदयकता  होती  तो  ऐसे  अन्य  लोगों  को  भी  भर्ती  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होती  जिनके  पास

 आय  का  कोई  और  वैकल्पिक  साधन  हो  ।

 विवरण

 डाखबर  खोलने  के  मानदण्ड  :  1-4-1991  से  प्रभावी

 शाख्  शाक्थर  :

 सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
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 (i)  जनसंख्या  :

 ग्रामों  क ेएक  समूह  की  जनसंख्या  3000

 (ii)  दूरी  :

 निकट  मौजूदा  डाकघर  से  न्यूनतम  दूरी  3  किलोमीटर  होगी  ।

 (iii)  अनुमानित  आय  :

 न्यूनतम  अनुमानित  राजस्व  लागत  का  332%  होना  चाहिए  ।

 (i)  रेगिस्तानी  और  दुर्गम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ।

 जनस  संख्या  :

 किसी  एक  ग्राम  की  टनसंख्या  500  या  ग्रामों  के  एक  समूह  की  जनसंख्या  1000

 (ii)

 दूरी  की  सीमा  वही  होगी  जिसका  ऊपर  उख्लेख  किया  गया  है  किन्तु  पहाड़ी  के मामले
 में  न्यूनतम  दूरी  की  सीमा  में  निदेशालय  द्वारा  छूट  दी  जा  सकती

 (४1)  अनुमानित  आय  :

 न्यूनतम  अनुमानित  आय  लागत  की  15  प्रतिशत  होगी  ।

 अष्डसान  और
 निकोबार  होपसमूह  में  घुसपैठ

 ु
 5743.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह  के  समुद्री  क्षेत्र  में  अनेक  विदेशी  घुसपैठिये
 निरंतर  प्रवेश  कर  रहे  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  हमारे  सीमा  जतक्षेत्र  में  घुसपैठ  होने  के  कितने

 मामलों  कापता  चला  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिररफ्तार  किया
 गया  है

 ?

 संसदो  कार्य  सरजालय  में  राज्य  सन््त्री  तथा  गृह  मस्तालय  में  राज्य  सम्भो  एस०  एस०
 :  ओर  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  के  इर्द-गिदं  हमारे  समुद्री  क्षेत्र  पर

 सम्बन्धित  एजेंसियों  द्वारा  सत्कंता  रखने  के  बावजूद  कुछ  घुसपैठ  हो  जाती

 46. ह् है



 14  1913  लिखित  उत्तर

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  हुई  घटनाओं  और  हस  सम्बन्ध  में  पकड़े  गए  विदेशों  राष्ट्रिकों  की

 संख्या  के  बारे  में  सूचना  निम्न  प्रकार  से

 वर्ष  पता  लगाये  गये  घटनाओं  ..  पकड़े  गये  विदेशी

 की  संख्या  राष्ट्रकों  की  संख्या

 1988  07  053

 1989  32  318

 1990  47  560

 केरल  के  एर्जाकुलम  जिले  में  टेलोफोन  एश्सचेंजों  का

 आधुनिकीकरण  और  विस्तार

 5744.  री  पी०  सी०  थासस  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  एणकुलम  जिले  में  विभिन्न  टेलीफोन  एक्श्चचेंजों  का  विस्तार

 तथा  आधुनिकीकरण  करने  और  उनको  एस०  टी०  डी०  तथा  सामूहिक  टेलीफोन  करने  की  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  योजना  बनायी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी

 एरनाकुलम  जिले  में  64  एक्सचेंजों  में  से  ।7  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  इलैक्ट्रॉनिक
 चेंज  लगाकर  उन्हें  पहले  ही  आधुनिक  बनाया  जा  चुका  शेष  47  एक्सचेंजों  को  उचित  समग्र  आने
 पर  इनको  बदलकर  इनके  स्थान  पर  इलैक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  लगाकर  इनका  विस्तार  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 एनॉकुलम  जिले  की  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  ग्रुप-डायलिग  सुविधा  उपलब्ध

 एर्नाकुलम  जिले  को  30  एक्सचेंजों  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध
 शेष  सभी  एक्सचेंजों  में  यह  सुविधा  योजना  के  अन्त  तक  प्रदान  कर  दिए  जाने  की  योजना  है  ।

 बंगलो र  में  आदर्श  दूरवर्शन  केन्द्र

 5745.  श्रीमती  सुशोला  गोपालन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बंगलौर  में  पुराने  भवन  के  सीौ०  टी०  ओ०  परिसर  में  एक  आदर्श
 संचार  केन्द्रਂ  खोला  गया

 ,
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 क्या  उक्त  केन्द्र  नये  भवन  में  स्थानान्तरित  किया  जाना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  कार्य  में  कितनी  धनराशि  व्यय  और

 उक्त  केन्द्र  पर  तारों  के  शीक्र  मिपटान  के  लिए  लोगों  को  कौन-कौन  सी  गई  सुविधाएं

 मुहैया  की  गई  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तारों  के  शीक्ष  निपटान  के  लिए  कंप्यूटरीकृत  फारसेटेड  मैसेज  जो  कि  स्टोर

 एण्ड  फारवर्ड  मैसेज  स्विच  के  साथ  जुडा  हुआ  प्रदान  किया  गया  है  ।

 भारत  सें  विदेशी  मशीनरी

 5746.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :

 क्या  गृह  मंत्री  24  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  6693  के  उत्तर  में  यह  बताने

 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 ।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  में  कितनी  विदेशी  मिशनरियां

 वर्ष  1989-91  के  दौरान  ऐसी  कितनी  मिशनरियां  भारत  में

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  विदेशी  मिशनरियों  का  ब्यौरा  क्या  वे

 किन-किल  जिलों  में  पंजीकृत  हैं  और  उनके  आवास  कहां-कहां

 क्या  पंजीकरण  प्राधिकारियों  द्वारा  इन  मिशनरियों  का  भारत  में  मूल  रूप  से  प्रवेश  की

 तिथि  और  यहां  से  उनकी  अन्तिम  रूप  से  रवानगी  की  तिथि  के  बारे  में  समुचित  जानकारी  रखी  जा

 रही  और

 (=)  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  1-1-1990  को  भारत  में  पंजीकृत  विदेशी  मिशनरियों  की  संस्था  2157

 कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  क्योंकि  भारत  में  रह  रहे  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  लम्बे
 समय  के  लिए  विदेश  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 जिलेवार  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 जी  श्रीमान  ।  विदेशी  पंजीकरण  नियमों  1939  में  इस  आशय  के  उपबन्ध  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  है  ।
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 बिहार  में  मए  डाकथर

 5747.  भी  बिजय  कुसार  यादव  :

 क्या  सचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अधिकतम  डाक-सुविधाएਂ  प्रदान  करने  के  लिए  नए  डाकघर
 खोलने  हेतु  डाकधरों  के  बीच  की  दूरी  और  जनसंख्या  संबंधी  शर्तों  मे ंकोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  कितने  नए  डाकघर  खोलने  का  विधार  है  और
 उनमें  से  जिलावार  अब  तक  कितने  डाकधर  खोल  दिए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  नए  डाकघर  खोलने
 के  लिए  दूरी  और  जनसंख्या  संबंधी  मानदण्डों  में  ढील  देने  के  संबंध  में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं  है  ।  इन  मानदण्डों  को  हाल  ही  में  संशोधित  किया  गया  है  और  इन्हें  1-4-1991
 से  लागू  किया  गया  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  पहाड़ी

 रेगिस्तानी  तथा  दुर्गंम  क्षेत्रों  के  मामले  वहां  विशेष  परिस्थितियों  में  औचित्य  पाए
 जाने  पर  दूरी  की  शर्त  में  छूट  दी  जा  सकती

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  बिहार  में  250  शाखा  डाकधर  और  10  उप  डाकघर  खोलने  का
 प्रस्ताव  है  बशर्तें  कि उनका  ओचित्य  हो  ।  अब  तक  खोले  गए  डाकधघरों  की  जिलेवार  संझ्ुया  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 चालू  वित्तीय  वर्ष  (1991-92)  के  दौरान  बिहार  में  खोले  गए
 डाकघरों  की  जिलेवार  संख्या

 शाखा  डाकघरों  की  संख्या क्र०  सं०  जिले  का  नाम

 2  3
 —  +  +  ८

 1.  वैशाली  3

 2.  सारन  6

 3.  पटना  दि  5

 4.  भोजपुर  4

 £  बक्सर  j
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 6.  नालंदा

 7.  रांची

 8.  भागलपुर

 9.  नवादा

 10.  गया

 11.  हजारीबांगे

 12.  पालामऊ  vn

 >

 3

 0४3

 (+>

 ९»

 20:  मुंगेह  3

 21.  मुजफरपुर  9

 22.  माधेपुरा

 24.  पृूणिया

 25.  कटिंहार

 26.  गोपालगंज  5

 3

 23.  2

 2

 4

 27.  सिंवान  6

 28.  सीतामढ़ी  5

 29.  समस्तीपुर  3

 30.  पूर्वी  चम्पारन  4

 31.  पश्चिम  चम्पारन  4

 $0



 NE  फससकड--ा::साीसी  व

 ]

 5748.  श्री  सुशील  चरद्र  पर्मी  :

 क्या  शृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जम्मू  और  अद्मीर  में  विधटनकारी  और  अलबावकादी

 विधियों  में  अन्तग्रंस्त  लोगों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 और  कितने  लोगों  पर  मुकदमा  चलाया  और

 आतंकवादियों  की  गतिविधियों  में  शामिल  होने  के  प्रति  लोगों  को  निरूत्साहित  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रात्रय  में  राज्य  मंत्री  तथा  थृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  वर्ष  1988,  1989,  1990  और  30  1991  तक  आतंकवादियों  को  शरण  देने

 वाले  व्यक्तियों  सहित  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  93,  299,  4593  और  2653
 है  ,  उनमें  से  अनेक  लोगों  को  प्रारम्भिक  जांच-पड़ताल  के  बाद  रिहा  करे  दिया  गया  ।  अब  तंक  किंसी
 व्यक्ति  को  दोषी  नहीं  पाया

 केवल  मुठ्ठी  भर  व्यक्ति  आतंकवादियों  के  साथ  भित्रे  हुए  हैं  ।  अद्धंकबादियों  कौर  उनसे

 सहानुभूति  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सख्त  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  गासिक  ज़िले  में  इलेक्ट्रिक
 टेलीफोन  एक्सजेंज

 5749.  श्री  जेड०  एन०  कहांडोले  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  के  ज़ासिक  जिले  में  इगत

 पुरी  और  चन्दवाड  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संजार  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफ्तेश  जी  सरगना  और  पेठ  को

 छोड़कर  ।

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 ())  1991-92  के  दौरान  चांदवाड  और  इगतपुरी  में  इलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंज  खोलने  की  योजना  है  ।

 |  |
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 (ii)  इस  समय  विभागीय  नीति  के  अनुसार  सरगना  और  पेठ  में  वर्तमान  टेलीफोन

 एक्सचेंज  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  नहीं  लगा  सकते  ।

 सिल्र  के  उप  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा

 5750.  श्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  थिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिस्र  के  उप-प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  की  और

 यदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  साथ  हुई  उनकी  वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  जी  हां  ।

 दिपक्षीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  एक  सामान्य  विचार  विमर्श  हुआ  इस
 बातचीत  में  संयुक्त  राष्ट्र  क ेमहासचिव  के  पद  के  लिए  आगामी  सुझाव  की  बात  भी  आई  थी  ।  इस

 बातचीत  से
 दोनों  देशों

 के
 बीच  मैत्रीपूर्ण  संबंध  ओर  मजबूत  हुए  हैं  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर

 आपसी  समझ  बूझ  और  बढ़ी
 ह

 जम्मू  में  बम  विस्फोट  में  मारे  गए  व्यक्ति

 5751.  शी  गुरदास  कामत  :

 क्या  भृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  जम्मू  में  हुए  बम  विस्फोट  में  कितने  व्यक्ति  मारे

 कया  विस्फोट  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  को  कोई  मुआवजा  दिया
 गया

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०
 :  और  :  हाल  ही  में  जम्मू  में-हुए  बम  विस्फोट  में  व्यक्ति  मारे  गए  ।  मारे  गए

 व्यक्तियों  के  निकटतम  संबंधियों  को  प्रत्येक  को  |  लाख  रुपए  की  राशि  का  अनुग्रहपूर्वक  मुआवजा  दिया
 गया

 और  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  ब्यौरों  की  प्रतीक्षा

 (8)  जम्मू  क्षेत्र  में  सतंकता  गहन  कर  दी  गई  है  ।
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 बोडोलेंड  को

 5752.  भरी  प्रवीन  देका  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  बोडो  स्टुडेंट्स  यूनियन  और  बोडो  पीपल  एक्शन  कमेटी  ने  असम  में  बोडोलैंड
 की  मांग  शुरू  कर  दी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही
 की  गयी  है  ?

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  एस०
 :  अखिल  बोडो  छात्र  संघ  तथा  बोडो  पीपुल्स  एक्शन  कमेटी  पिछले  कुछ  समय  से  असम  में

 से
 एक  पृथक  राज्य  बनाने  की  मांग  करते  आ  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  एक  तीन  सदस्यों  वाली  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  की  जो  बोडो  और

 अन्य  मैदानी  आदिवासियों  के  इलाकों  का  निर्धारण  करेगी  तथा  उनको  दी  जा  सकने  वाली  स्वायत्त

 प्रशासनिक  और  वित्तीय  सुविधाओं  के  संबंध  में  सिफारिशें  करेगी  ।

 दक्षिण  को  नदियों  को  जोड़ना

 5753.  शी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :

 क्या  जरू  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विशेषज्ञों  क ेएक  दल  जिसकी  बैठक  हाल  ही  में  मद्गास  में  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 दक्षिणी  राज्यों  की  सिंचाई  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  तथा  बाढ़  की  समस्या  का  सामना

 करने  के  प्रयोजन  से  उन  राज्यों  की  महत्वपूर्ण  नदियों  को  जोड़ने  की  हिम्मत  की  और

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  केरद्रीय  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  हाल  ही  में  एक  प्रेस  रिपोर्ट  से  शात  हुआ
 है  कि  तमिलनाडु  में  सिंचाई  विशेषज्ञों  ने  राज्य  के  मुख्य  मन््त्री  को  एक  तकनीक  टिप्पण  प्रस्तुत  किया

 है  अन्य  बातों  क ेसाथ-स।थ  गोदावरी  को  क्रृष्णा  के  साथ  जोड़ने  की  परिकल्पना  है  ।

 राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  अथवा  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 गोदावरी  को  क्रृष्णा  के  साथ  जोड़ने  की  परिकल्पना  सरकार  द्वारा  अधिशेष  जल  को  कम
 जल  वाले  क्षेत्रों  में  जल  के  अन्तरबेसिन  अन्तरण  हेतु  तैयार  किए  गए  जल  संसाधनों  के  विकास  के

 राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  के  प्रायद्वोपीय  नदी  विकास  घटक  में  पहले  ही  की  जा  चुकी
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 परमिट  शुल्क  के  गलत  भिर्धारण  और  फ्टकिंग  शुल्क  वसूलन  किए  जाने  के  कार
 राजस्थ  की  हानि

 5754.  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  गृह  मनन््त्री  यह  बताने  की  कुप्रा  करेंगे  कि  :

 परमिट  शुल्क  के  गलत  निर्धारण  पाकिंग  शुल्क  वसूलन  किए  जासे  के  कारण  रॉजस्व
 की  हानि  से  सम्बन्धित  नियन्त्रक  और  महूलेखा  परीक्षक  के  31  1990  (1991  संख्या  3)
 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  पेश  किए  गए  प्रतिवेदन  में  पैरा  42  तथा  43  पर  की  गई  ठिप्पप्नियों  पर

 क्या  कार्रवाई  की  गई

 क्या  राज्य  को  हानि  पहुंचाने  के  जिम्मेदार  अधिकारियों  की  पहचान  करके  उन्हें  सजा  दी
 गई

 क्या  अस्थाई  लाइसेंसों  पर  लगए  गए  शुल्क  की  शत  प्रतिशत  जांच  करने  तथा  ट्रांसपोर्टरों
 से  प्राप्त  कम  शुल्क  की  वसूली  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  तथा  परिवहन  निदेशालय  के  कार्यकरण  को  चुस्त  बनाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स  सदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पठल  पर  रख दी

 दिल्लो  में  मत्स्य  पालन

 5755.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 कया  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  ह्वारा  मत्स्य  पालन  के  लिए  बनाए  मए  तालाब  खाली  पड़े

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इन  तालाबों  को  बनाने  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  है  ?

 कृषि  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापल्ली  :  से  दिल्ली  प्रशासन  ते

 सीलमपुर  और  बाड़बाला  प्रत्येक  में  एक-एक  मत्स्य  बीज  फार्म  का  निर्माण  किया  इन
 फा्ज़ों  का  उपयोग  प्रमुख  कार्य  किसमों  के  प्रजनन  और  मत्स्य  बीज  के  पालने  के  लिए  किया  जाता

 इन  फार्मों  पर  धोषित  मत्स्य  बीज  को  पंचायत  और  निजी  टैकों  में  स्टॉक  किया
 जाता
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 नीम

 इस्तर  प्रदेश  सें  नए  डाकशर  और  तोरछर

 ]
 5756.  भी  सागबेसा

 कया  संथार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  टिहरी  गढ़वाल  तथा  उत्तरकाशी  जिलों  ओर  देहरादून  जिले  के

 जौनसार  तथा  भावर  क्षेत्रों  में  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  नए  डाकधर  और  उप  डाकंभांर

 और  तार  धर  खोलने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  डाकघरों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिम्होंति  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  देहरादूभ  टेहरीਂ

 उत्तरकाशी  और  जौनसार  तथा  भाभर  क्षेत्र  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  खोले  गए  नए  डाकघरों  और

 बर्ष  1991-92  के  दौरान  खोले  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  नए  डाकघरों  की  बशरतें  कि
 वे विभागीय

 मांनदंडों  को  पूरा  करते  नीचे  दी  गई

 तनमन  न  नीन  भी  न  व  जय  घयघतयघतयतघतयतयतक्/++४०४--८

 1990-91  1991-92
 शा०डा०  शा  Fo  शाममााा»  «हक  शा०  फेम  Fo  पाक  जाइक॑  फइुअनम+  शामया
 शा०डा०  घ०  शा०  डा०  घ०  उप  डा०प

 टेहरी  गढ़वाल
 |

 झतेगढाल
 )....  4...

 2  रे
 उत्तरकाशी

 जौनसार-भाभर  क्षेत्र
 |

 ,
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 वर्ष  डाकघरों का  में  खोले  गए  उल्लिखित  डाकघरों  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया

 जहां  तक  डाकघरों  का  सम्बन्ध  वर्ष  का कोई  में  इन  जिलों
 में  कोहंनयोां  तोरघर

 नहीं  खोला  गया

 और  न  ही  वर्ष  एल्युमिनियम  में  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 एल्पुमिनियम  पर  अस्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 5757.  भ्री  प्रतापराव  बी०  भोसले  :

 क्या  स्ाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  एल्युमिनियम  संघ  और  भारतीय  धातु  संस्थान  ने  हाल  ही  में  संयुक्त  रूप

 से अन्तर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम सम्मेलन का आयोजन किया यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा कया 55"
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 ली  सम्मेलन

 सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिए  और

 =.  अल

 उन  निर्णयों  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलरास  सिह  :  जी  हां  ।

 एल्युमिनियम  पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  कांफ्रेंस  द्वारा  जुलाई  से  2  हैं ?  के  दौरान
 बंगलौर  में  हुई  जिसका  विषय  “90  के  दशक  और  परवर्ती  अवधि  हेतु  एल्युमिनियम  नीति  /”

 कांफेस  में  निम्नलिखित  7  शोधपत्र  प्रस्तुत  किए  गए  :  --

 (1)  एल्यूमिना  और  प्रगालक

 (2)  एल्यूमिनियम  उत्पाद  और  मिश्रातु

 (3)

 (4)  ऊर्जा  बचत  और  नये

 (5)  विन्यास  प्रकृति

 (6)  एल्यूमिनियम  मैंट्रिक्स  एवं  संदिलष्ट  तथा

 (7)  भूतल  प्रौद्योगिकी  एवं  संरक्षण  |

 कांफ़रेस  की  सिफारिशें  अभी  सरकार  को  नहीं  मिली

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 को  प्रसंस्करण  इकाई  को  हुआ  घाटा

 5758.  भी  राम  प्रकाश  चौधरी  :

 भी  सज्जन  कुमार  :

 भी  फूलचंद  वर्मा  :

 श्री  बो०  एस०  शर्मा  :

 या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नैफेड  की  लारेंस  नई  दिल्ली  स्थिति  प्रसंस्करण  इकाई  को
 कितना  घाटा  हुआ  है

 बढ़ते  हुए  घाटे  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  इकाई  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 कृषि  अंजालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापलली  :  नैफेड  के  लारेंस  रोड  नई
 दिछली  स्थिति  परिसंस्करण  यूनिट  को  पिछले  तीन  सालों  में  हुए  हानि  इस  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  हानियां  लाखों

 1987-88  32.34

 1988-89  25.59

 1989-90  30.02

 हानि  के  मुख्य  कारण  हैं--किफायती  मूल्यों  पर  कच्चे  माल  की  सुनिश्चित.सप्लाई  की
 उत्पाद  बिक्री  तथा  टिन  के  डिब्बों  पर  आयात  शुल्क  जैसे  बहु-स्थली  उच्च  पैकिंग

 सामग्री  की  अधिक  लागत  तथा  क्षमता  का  कम  इस्तेमाल  ।

 भारत  सरकार  ने  फल  और  सब्जी  उद्योग  पर  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देकर  इसे  प्रोत्साहन
 देने  का  कदम  उठाया

 तिहाड़  जेल  में  यातनाएं

 ]

 5759.  श्री  भी  अल्लभ  पाणिप्रही  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  के  तिहाड़  जेल  में  कंदियों  पर  हो  रहे  अत्याचार  और  यातनाओं
 की  खबरों  की  जानकारी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  तिहाड़  जेल  के  कार्यकरण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  एम०  :
 और  तिहाड़  जेल  में  कैदियों  पर  अत्याचार  और  यातनाओं  के  बारे  में  सरकार  को  कोई

 शिकायत  नहों  की  गई  है  ।  तथापि  4  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  टु  स्टाफ

 इन  तिहाड़  जेलਂ  शीर्षक  नामक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  सामाचार  में  उच्चतम  न्यायालय  में

 दायर  एक  याचिका  का  उल्लेख  किया  गथा  जिसमें  एक  कैदी  द्वारा  जेल  की  रसोई  में  रसोईया
 का  काम  करने  से  मना  करने  पर  जेल  कर्मचारियों  जुलाई  को  उस  कैदी  को  तंदूर  में  धकेलने

 का  आरोप  लगाया  जेल  प्राधिकारियों  ने  सूचित  किया  कि  आरोप  सही  नहीं  उनके  अनुसार

 अभियुक्त  जब  तंदूर  में  चपाती  डाल  रहा  था  तो  उसने  अचानक  उल्टी  करनी  शुरू  कर  दी  और  उसकी

 टांग  तंदूर  में  पड़  जिससे  जलने  के  कारण  वह  जरूमी  हो  उसे  चिकित्सा  सहायता  दी  गई
 और  अस्पताल  ले  जाया  गया  और  अब  वह  ठीक  हो  गया  है  ।

 ।
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 दूं  क्टर  ओर  नियन्त्रण  1971  को  पुनः  लागू  करना

 5760.  श्री  गाभाजी  गंगाजी  ठाकुर  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ट्रैक्टर  और  नियन्त्रण  1971  को  पुनः

 लागू  करने  का

 क्या  विक्र ता  किसानों  द्वारा  पंजीकरण  के  समय  जमा  कराई  गई  धनराशि  पर  कोई  ब्याज

 नहीं  देकर  ट्रैक्टर  की  पूरी  कीमत  ले  रहे  हैं  तथा  उन्हें  ट्रैक्टर  भी  अपनी  बारी  से  नहीं  मिल  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 क्या  गरीब  किसानों  को  ट्रैक्टर  खरीदने  के  लिए  ब्याज  मुक्त  अथवा  कम  ब्याज  पर  ऋण

 देने  और  किसी  प्रकार  की  कोई  जमानत  न  लेने  का  प्रस्ताव  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्ली  :  जो

 और  कुछ  उपभोक्ताओं  से  शिकायत  मिलने  ट्रैक्टर  विनिर्माताओं  से  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उनके  विक्रेता  ट्रैक्टर  की  सुपुद ुगी  के  बाद  ही  ट्रैक्टर  के

 मूल्य  का  पूरा  भुगतान

 नहीं  ।

 (3)  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  यह्  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 कश्मोर  सें  एकता  दिजस

 5761.  प्रो०  के  ०  वी०  थामस  :

 क्या  गुह  मन्त्री  यह  बतयने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कश्मीर  घाटी  में  आतंकवादियों  द्वारा  डे  बन्दਂ  के  अवसर
 पर  युद्ध  अभ्यास  परेड  किए  जाने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 र्ि

 स  सदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  एम०
 :  और  सूचना  के  अनुसार  कुछ  आतंकवादियों  जिनमें  जे०  के०  एल०  एफ०  सशस्त्र

 समर्थक
 शामिल  जे०  के०  एल  ०  एफ०  के  स्वयंभू  मुख्य  कमांडर  यासीन  मलिक  के  एक  वर्ष  की

 बन्दी  पूरी  करने  के  उपलक्ष  में  6  1991  को  एकता  दिवस  के  रूप  में
 उन्होंने  घाटी  में  हड़ताल  करने  का  आह्वान  भी
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 2.  घाटी  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  लगातार  जटिल  बनी  हुई  सरकार  को  समस्या
 की  जानकारी  है  और  इससे  निपटने  तथा  वहां  पर  सामान्य  हालात  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  ने
 प्रशासनिक  उपाय  किए

 बिल्ली  पुलिस  द्वारा  दम्पत्ति  की  पिटाई

 5762.  श्री  सेज  नारायण  सिह  :

 भी  मदन  लाल  ख्राना  :

 क्या  गुह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  एक  युवा  दम्पत्ति  की  निर्मम  पिटाई  करने  और  उनके  बच्चे  को
 जमीन  पर  पटकने  का  कोई  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  आया

 यदि  तो  तत्सन्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  दोषी  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 वाही  की  गई  और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  इसके  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?
 ह

 संसवीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०
 :  से  श्रीमती  अंशु  निवासी  न्यू  फ्रेंड्स  द्वारा  एक  शिकायत

 की  गई  कि  बदरपुर  पुलिस  स्टेशन  और  सरिता  विहार  पुलिस  चौकी  के  कुछ  पुलिस  अधिकारियों  ने  8

 1991  को  उसके  पति  और  उसके  भाई  को  गालियां  दीं  और  पीटा  ।  तीन  पुलिस
 बदरपुर  के  तत्कालीन  सरिता  विहार  पुलिस  चौकी  के  तत्कालीन  प्रभारी  और  एक

 महिला  कांस्टेबल  को  निलम्बित  किया  गया  है  और  उनके  खिलाफ  विभागीय  कार्रवाई  के  आदेश  दिए

 गए  पुलिस  अधिकारियों  जनता  के  साथ  भद्र  ठप्रवहार  करने  के  लिए  निदेशों  को  दोहराया  गया

 है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पुलिस  अब्निकारियों  द्वारा  शक्ति  का  दुरुपयोग  न  किया  इसके

 लिए  पर्यवेक्षण  अधिकारियों  से  कहा  कि  वे  नियमित  रूप  से  पुलिस  स्टेशनों  का  दौरा

 गोपनीय  दस्तावेज  पकड़े  जाना

 5763.  भरी  बलराम  पासी  :

 श्री  बोरेख  सिह  :

 श्री  बी०  एल०  शर्मा  :

 क्या  शह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  10  1991  को  दिल्ली  के  हवाई  अड्डों  की  सुरक्षा  से  संबंधित  अति  गोपनीय

 अनेक  दस्तावेज  पकड़े  गये
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  किन-किन  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार  किया

 गत  तीन  माह  के  दौरान  गोपनीय  दस्तावेजों  तथा  स्वावक  औषधियों  आदि  के  जैसी  अन्य

 निषिद्ध  वस्तुएं  पकड़े  जाने  के  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  और  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  काये  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एस०  एस०
 :  और  जी  नहीं  श्रीमान  ।  हवाई  अड्डों  की  सुरक्षा  पर  बँठक  के  बारे  में  एक

 गोपनीय  दस्तावेज  31-7-91  को  दिल्ली  में  पकड़ा  गया  ।  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  और  मामले  की

 जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  अभी  तक  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  नहीं  किया

 जैसा  कि  प्र॒इन  के  भाग  और  के  उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  गोपनीय

 दस्तावेज  की  बरामदगी  के  मामले  के  अलावा  1991  से  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान

 सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  पूरे  देश  में  10246  मामलों  में  111.80  करोड़  रुपये

 मूल्य  की  नशीली  दवाओं  सहित  निषिद्ध  माल  जब्त  किया

 तस्करी  गतिविधियों  में  अन्तग्रंस्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तित्रों  को विभागीय  अधिनिर्णय  हारा
 दण्डित  किया  जाता  है  और  उपयुक्त  मामलों  में  न्यायालयों  में  मुकदमा  चलाया  जाता  यदि

 श्यक  समझा  जाता  है  तो  उन्हें  विदेशी  भुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  के
 अधीन  नजरबंद  भी  किया  जाता

 बिदेशी  1963  को  लागू  करना

 5764.  श्री  दत्ताश्रेय  बंडाक  :

 झी  बलराज  पासी  :

 भी  बीरेन्द्र  सह  :

 डा०  जी०  एल०  कनौजिया  :

 श्री  रमेश  चन्य  तोमर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  विदेशी  1963  के  अन्तगंत
 प्रतिबंधित  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  ;

 क्या  इससे  इन  राज्यों  में  पयंटकों  के आने-जाने  पर  असर  पड़ा

 कया  किसी  राज्य  प्रशासन/सरकार  ने  उपशेक्त  आदेश  को  बापस  लेने  की  मांग  की
 और
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एच०

 :  विदेशी  1963  के  अंतगंत  सिक्किम

 के  कुछ  संघ  शाप्षित  क्षेत्र  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रतिबंधित  क्षेत्र  घोषित  किए

 गए  हैं  ।

 पर्यटन  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विदेशी  परयं:कों  के  प्रवेश  करने  और

 जाने  के  लिए  समय-समय  पर  अनेक  स्थान  खोले  गए  इन  राज्यों  में  प्यंटन  के  विकास  के  लिए

 विदेशी  पर्यटकों  के  आने-जाने  के  लिए  सरकार  उक्त  आदेशों  के  उपबंधों  में  धीरे-धीरे  छूट  दे

 रही

 और  अभी  हाल  में  कुछ  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  इस  बारे  में

 अनुरोध  प्राप्त  हुए  इन  पर  विचार  किया  गया  और  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 की  सम्पूर्ण  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  जहां  कहीं  संभाव्य  हो  छूट  दी

 स्पंज  आयरन  इृण्डिया  लिमिटेड  को  इकाइयों  का  बन्द  होता

 5765.  ओऔरी  शोभनाव्रीश्वर  राव  वाडडे  :

 प्रों०  उमारेडिड  बेंकटेश्यरलु

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आा#नप्न  प्रदेश  में  स्पंज  आयरन  इण्डिया  पलोन्चा  की  कुछ  इकाइयां  बंद  कर

 कर  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण
 लिमिटेड  को  कितनी  हानि  ओर

 उन  इकाईयों  को  आरंभ  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/जा
 रहे  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सस्तोष  मोहन  :  भर  आभ्भ्र  प्रदेश  में

 पलोंचा  स्थित  स्पंज  आयरन  इंडिरा  लिमिठेड  के  स्पंज  आयरन  संयंत्रों  की  दो  रोटरी  क्लिनों  में  से  एक
 अच्छी  क्वालिटी  के  कोयले  की  कमी  के  कारण  मई  ओर  1991  के  दोरान  बन्द  सही  ।  इसके
 कारण  स्पंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  को  198  लाख  रुपए  की  बिक्री  राजस्व  की  हानि  होने  का

 अनुभान

 दूसरे  क्लिन  में  प्रचालन  कार्य  चालू  हो  गया
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 गाजीपुर  में  एल्यूमि  नियम  संयंत्र  स्थापित  करना

 ]

 5766.  ओऔ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  एक  एल्यूमिनियम  संयंत्र  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  इस  संबंध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 खान  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पटना  में  राजेन्द्र  नगर  स्थित  टेलोफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  सें

 बदलना

 5767.  श्री  राम  सुस्दर  दास  :

 क्या  रांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  पटना  में  राजेन्द्र  नगर  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रोनिक
 टेलीफोन  एक्सचेंज  में  बदलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसे  इलेक्ट्रोनिक  ऐक्सचेंज  में  कब  तक  बदल

 दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संखार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  जी

 10,000  लाइनों  वाले  क्रॉसबार  एक्सचेंज  को  वर्ष  1993-94  तक  10,000  लाइनों
 वाले  बी  एक्सचेज  में  बदलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भारतोय  मल  के  लोगों  का  फिजी  से  बापस  आना

 $768.  थ्री  यशंबन्तराब  पाटिल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फिजी  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  लोगों  की  संख्या
 कितनी  है  जो  1987  से  भारत  में  वापस  आए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  1987  से  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  4873  फिजी  नागरिक  भारत  आए

 उनमें  से  भारतीय  मूल  के  लोगों  के  बारे  में  अलग  से  कोई  सूचना  नहीं  रखी  जाती
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 महाराष्ट्र  के शोलापुर  जिले  में  टेलेक्स  सुधिधा

 ]
 5769.  भी  धर्मण्णा  सोंडस्पा  सादुल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के शोलापुर  जिले  के  किन  स्थानों  पर  टेलेक्स  सुविधा  उपलब्ध

 क्या  सरकार  का  विचार  तहसील  ब्लॉक  मुख्यालयों  आदि  जैसे  सभी

 पूर्ण  स्थानों  पर  ये  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  शोलापुर  शहर  में  टेलेक्स  एक्सचेंज
 उपलब्ध  है  |

 और  जहां  कहीं  भी  4  कनेक्शनों  की  न्यूनतम  मांग  होती  हैं  वहां  के  लिए  एक
 नेशनल  टेलेक्स  एक्सचेंज  लगाने  की  योजना  तैयार  की  जाती  है  ।

 दिल्ली  में  दु्घटनाएं

 5770.  श्री  भमदनलाल  खुराना  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कि  :

 दिल्ली  में  गत  12  माह  के  दौरान  टक्कर  मार  कर  भाग  जाने  की  दुघंटनाओं  की
 बार  संख्या  कितनी

 कितने  मामलों  में  दोषी  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और

 शोध  मामलों  को  हल  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  एस०
 :  भर  दिल्ली  में  गत  12  माह  के  दौरान  टक्कर  मार  कर  भाग  जाने  की  दुर्घटनाओं

 की  संब्या  और  ऐसे  मामलों  की  जिनमें  दोषी  व्यक्तियों  को  पकड़ा  माहवार  निम्न

 प्रकार  है  :--

 अवधि  सूचित  रह  किए
 .

 लापता  चालान  जांच-पड़ताल  गिरफ्तार

 किए  गए  पाए  किए  के  लिए  किए  गैए
 गए  गए  गए  लंबित

 $=  Oe
 2  3  4  5  6  7

 90  331  12  148  170  1  171

 900  277  8  140  122  7  126
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 2  3  4  5  6  7

 90  272  4  132  117  19  125

 90  296  9  149  125  13  129

 90  325  7  154  131  33  141

 91  291  10  128  106  47  123

 91  274  6  110  108  50  127

 91  267  7  76  96  88  129

 91  265  5  81  69  110  113

 91  275  4  44  50  178  114

 92  265  2  18  20  225  113

 91  298  रण  6  14  278  112

 शेष  मामलों  को  हल  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  दुषघंटना  में  अन्तगंस्त  वाहन  के  जहां  वाहन  का  नम्बर  घटना  स्थल  पर  नोट  नहीं
 किया  जा  सका  के  बारे  में  क्षेत्र  के विभिन्न  लोगों  से  पूछताछ  की  जा  रही

 (2)  वाहन  के  ब्यौरों  के  बारे  में  एस०  टी०  ए०  के  रिकार्ड  की  जांच  की  जा  इड्ढी  है/रिकार्ड
 मांगे  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  दुर्घटना  करने  वाले  वाहन  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए  प्रत्यक्षदर्शियों/पीड़ितों  से

 सम्पर्क  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  मोटर  वाहन  88  की  धारा  के  अधीन  वाहन  मालिकों  को  वाहन  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  नोटिस  दिए  जा  रहे

 उसर  प्रदेश  के  एटा  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5771.  भी  सुरेशानन्द  स्थासी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  एटा  जिले  में  कुल  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज

 इन  एक्सचेंजों  से  देश  के  किन  स्थानों  के लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध

 क्या  सरकार  का  विचार  हन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर
 ह

 (5)  सरकार  द्वारा  एटा  जिले  में  संचार  को  आधुनिक  क्याने  तथा  यहां  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?-

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  उत्तर  प्रदेश  के  एटा  जिले  में  इस
 समय  कार्य  कर  रहे  कुल  एक्सचेंजों  की  संख्या  25

 एटा  और  कासगंज  दोनों  एक्सचेंज  एस०  टी०  ढी०  के  साथ  देश  के  उन  नगरों  के  साथ

 जुड़े  हैं  जहां  कि एस०  टी०  डी०  सुविधा  है॥

 से  (&)  विभाग  की  नेटबर्क  आधुनिकीकरण  की  योजना  के  भाग  के  बतौर  उन  सभी

 इलेक्ट्रोमेकेनिकल  एक्सचेंजों  को  उत्तरोत्तर  बदला  जिनका  कार्यकाल  समाप्त  हो  चुका
 1991-92  के  दोरान  पटियाली  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदला  जाएगा  ।  इसके

 1995  तक  सभी  उप-मंडलीय  मुख्यालयों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  की
 योजना  है  |

 महाराष्ट्र  के  कोल्हापुर  और  सांगलो  जिलों  में

 टेलीकोन  एक्सचेंज

 ]

 $5772.  भरी  उदयासहराज  गायकवाड़  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  के  कोल्हापुर  और  सांगली  जिलों  में
 कार्य  कर  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्या

 उपर्युक्त  जिलों  में  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्या  जिन्हें  अब  तक  इलैक्ट्रोनिक
 एक्सचेंजों  में  बदला  गया  और

 उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  कया  जिन्हें  1991-92  अथवा  1992-93  के  अन्त
 तक  इलैक्ट्रोनिक  एक्सबेंजों  में  बदले  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  मंत्री  राजेश  :  1-7-1991  की  स्थिति  के  अनुसार
 कोल्हापुर  और  सांगली  जिलों  में  काम  कर  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  ब्योरे  संलग्न  में

 दिए  गए  हैं  ।

 उपर्युक्त  जिलों  में  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदला  गया  है
 उनके  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 ह

 जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  1991-92  और  1992-93  के  अंत  तक  इलेक्ट्रॉनिक

 एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  है  उनके  ब्यौरे  संलग्न  में  दिएं  गए
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 '$  1991

 1-7-91  की  स्थिति  के  अशुसार  महाराष्ट्र  के  कोल्हापुर  जिले  में

 «  आदकुर

 .  आजरा

 .  आकीवाद

 .  अनाली-बीके

 «  बानवावाड़ा

 .  बानगे

 बीड

 .  भोगांव-बाजार

 -  भश्येवाड़ी

 .  बीदरी

 «  चांदगढ़

 «  चिखली

 -  दनौली

 .  दताबाड़

 .  घनोड़

 «  गांधीगलज

 .  गगन  बावदा

 .  गनेशवाडी

 «  गरगोती

 .  गोकुलसिरगांव

 टेलिफोन  एक्सलेंजों  की  सू

 एक्वेंज  का  नाम  तहसील

 राधानगरी

 साहूनाडी

 कागल

 करवीर
 '

 बनाला

 करवीर

 कगल

 चांदगढ़

 कगल

 सिरोल

 सिरोल

 राधानगरी

 गांधीगजल

 गगन  बावदा

 सिरोल

 भूदर्ग

 कारवीर
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 1  2  न््  3

 21.  गोघीलाज

 22.  हनीधा  कागल

 23.  हटकांगले  हटकांगले

 24.  हरे  चांदगाड

 25.  हेरले  कारवीर

 26.  हुपारी  हाशीगारे

 27.  इचलकरंजी  हाटकांगले

 28.  इसपुरली  कारवीर

 29.  जयसिंह॒पुर  सिरोल

 30.  काड॒गांव  भुदरगाड

 31.  कागिल  जोड़  कागिल

 32.  काले  पहाला

 33,  कापसी  कागल

 34.  कारवे  चंदगाड़

 35.  कासाबातारले  राधनगिरी

 36,  कुलागे  गांधीगलज

 37.  केरली  करवीर

 38.  कोल्हापुर  करवीर

 39.  कोटोली  पन््हाला

 40.  कोवाड  चांदगढ़

 41.  कदीक्री  करवीर

 42.  कुम्भोजी  हतकंगेल

 43.  कुरूंदवाड़  कुरोल

 44.  नांडलीलेज  कगल  '

 45.  नाहागांव  गांधीगजल

 46.  नलकापुर  साहुवाड़ी

 47.  ननमुरूवाड़ी
 यांधीनगलज
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 52,  पन्हालघा  पन्हालाਂ

 53.  प्रिम्मलगांव  भसडरगाढः

 54.  राधानगरी  राकानगरी

 55.  रूकाडी

 56.  साडीलीखालसा  कारवीर

 57.  सलंबान  गगने  बावा

 58.  संगवाड़े  कारकौर

 59.  सारूदकाप्सी  साहवाड़ी

 60,  सरबाडे  राधानगरो

 61.  साहनगर  कारवीर

 62.  सिनोली  चांदगाड

 63.  सिरधोने

 64.  सिरोल  सिरोलਂ

 65.  सिरोली  हटकांगले

 66.  टिल्लरीनगर  चांदगाड़

 67.
 उत्तर  आजरा

 68.  वाड़गांव  हटकांगले

 69.  बाहनाली  कागल

 70,  हलवा  राधानगरी

 71.
 नारनानगर  पनहाला

 72.  नारंगे  पाडाली  कारवीर

 73.  वासी  कारवीर
 ननननननीनीनीणीओी  ़  क्  डी  फ  अर  सस्सससाताी  33  +-+न-ननन»नननन_ेनत+नयन-+भत+++  नन  नॉन
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 1-7-91  की  स्थिति  के  अशुसार  महाराष्ट्र  के  सांगली  जिले  में  टेलोफोनਂ

 क्र  ० एक्शबेंज  का  नाम

 ..........  ७४3५3  ५४33७

 जाथ

 तासगांव

 सिराला

 तासंगांव

 जाय

 नॉहानर्काल

 के०  नांहँ।नकॉल



 लिखित  उत्तर

 70:

 .  जावर  गॉबलाड

 -  जाडानडी

 -  जाध

 $.  रिहापुर

 .  कासरे  ओतगरज

 «  कासेगांव

 .  कवालापुर

 .  कवाथे  नाहनकाल

 .  कावये  पिरान

 .  खानपुर

 .  खारसुरान्डी

 »  किरवाली

 »  कोरूद

 «  मालगांव

 «  नानेरजुरी

 .  हनवाले

 «»  मनजारदे

 .  झासुवाड़ी

 »  हटसाल

 .  निराज

 .  नागज

 «  साठसने

 .  नानडेड़े

 »  पारे

 «  रामपुर

 5  1991

 तासगांव

 कालवा

 मिराज

 पिराज

 के०  खनवाल

 तासन
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 «  रन्जानी

 .  रेठरघरन

 «  सागदान

 »  सालगारे

 .  सानकार  एम०  आई०  जी०  सी०

 »  संगीत

 «  तकारी

 «  तानभावे

 «  थान्डुलवाडी

 *  तासगांव

 «  तनन््न्दोली

 -  तुंग

 «  उन्नादी

 .  बजगांग

 .  विसापुर

 .  विवा

 «  हटफाले

 «  मालवा

 माहकवाल
 वालवा

 सिराला

 निराज

 निराज

 सिराज

 जाठ

 -  तासगांव

 जाठ

 सिराला

 सिराला

 :  के०  खनकल  -

 छानपुर

 निरजे

 तासगढ़

 वालवा

 वालवा

 तासगांव

 खानपुर

 निराज

 जाठ

 तासगांव

 खानपुर

 तासग़ांव

 तांलवा

 1



 लिखित  उच्च र  5:  1991

 1  2  3

 16.  नगाई  तफछपांव

 77.  वरवाती  फिस्फला

 78.  येलवानी  वाबग्रांव

 पहाराष्ट्र  सफिल

 सांगली  जिले  में  1-7-91  तक  संस्थापित  किए  गए  इलेक्ट्रॉलिक  एक्सझक़ों को  श्ूी

 क्र०  एक्सचेंज  का  नाम  तहसील
 सं०

 ः

 1.  नलगांव  निराज

 2.  कालया  कालघा

 3.  विश्चज  निसज

 4.  काछतंग  वालतब्ा

 5.  बेदाय  निम्नज

 6.  कानेरजुरी  तप्नग्रांव

 7.  सबलाज  तासगांव

 8.  महोली  खानपुर

 9.  सोनी  निराज

 10.  तुंग  निराज

 11.  बाने  बोदरगांव
 वालवा

 महाराष्ट्र  दूर  संचार  सकल

 कोल्हापुर  जिले  में  1.7-91  तक  संस्थाषित  किए  गए  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  की  सूची

 क्र०  एक्सचेंज  का  नाम  तहसील  -

 सं०  ॥

 2  हथ

 1.  नद्धज्ी  सिरकुल
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 2  3...

 2.  चनदकाड
 reer

 उतदकाड

 3  कारवे  चनदकाड़
 |

 4.  हैकंगाले

 5.  नेसारी  मधीगलाज

 6.  पनहाला  पनहाला

 7.  रूपादी  हटकाड़े

 8.  सिरोल  सिरोल

 9.  वारगी  पडाली  कारवील

 10.  हेरले  कारवीर

 11.  कुम्भोजी  :  -  हुटकांगले  .  -

 महाराष्ट्र  दूरसंचार  सकल

 सांगली  जिले  झें  92  के  अन्त  तक  लगाए  जाने  बाले  प्रस्तावित  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों
 की  सूची
 |

 तहसील
 स०

 रा  2  रा  3

 बोरामांव

 का
 तासगांव

 2.  अवलखोप  तासगांव

 3.  भावनगर  नालवा

 4.  सवलाज  तासगांव

 5.  आरगय  निरज

 6.  कस्बादिराज  निराज

 7.  रहवीले  रहवीले

 8;  कार्डेगांव  काठपुर

 73



 «  कैसरगांव

 .  अतीवाड़े

 .  खानपुर

 «  तासगांव

 «  सिराला

 «  काठेपिरान

 .  किलोस्करवाडी

 .  असता

 .  अटपाडी

 .  हरनवट

 .  कस्तवाल

 .  कवलापुर

 .  वाडेगांव

 -  खरसुन्डी

 .  भारवाड़े

 -  नसबुटवाडी
 .  सहगांव

 .  तन्दौली

 हाराष्ट्र  हूरस  जार  सकिल

 5  1991

 3

 वालबा

 तासगांव

 जाठ

 कसवा

 मालवा

 खानपुर

 तासगांव

 सिराला

 निराज

 तासगांव

 मालवा

 अटपाडी

 खिरया

 निराज

 निराज

 खानपुर
 अटपाडी

 कोल्हापुर  जिले  में  मार्च  92  के  अन्त  तक  लगाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों

 14

 एक्सचेंज  का  नाम

 की  सूची
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 »  गराधीनगलाज

 ञ  ञऊ

 «  कागल

 «  गरगोती

 «  सोडोलिकासल

 .  सिरोल

 हुपारी

 «  गोकुलसितलगांव

 «  वड़ागांव

 .  राधनगिरी

 «  साहूनगर

 «  कुडीतरे
 «  कैरली

 «  भूईयावाडी

 -  धानोद

 -  गनेशवाडी

 .  संगवाड़े

 23.  काडगांव

 सिरोल

 पनालिया

 कागल

 कागल

 भूदरगाढ़

 कारवीर

 सिरोल

 हाटीकांगले

 कारवीर

 हटकांगले

 राधनगिरी

 कारवीर

 कारवीर

 कारवोर

 कारवीर

 राधनगिरी

 सिरोल

 कारवीर

 भूदरगाड

 1992-93  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदले  जाने  वाले  प्रस्तावित  एक्सचेंज

 कोल्हापुर  जिला

 नाम  लाइनें

 2  3

 1.  सिरोली  1000  आर०  एल०  यू०

 हु

 ।
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 ।  .  2  3  कर

 2.  गोकुलसिरतांबਂ  1000  आर०  एल०  यू०

 3.  कोल्हापुर  5000

 4.  गांधीनगर  1000  आर०  एलै०  यू०

 5.  मुरगुड  200  पी०  ए०  एम०

 6.  गांधीगलाज  1000  सी०-डॉट  एस०  बी०  एम०

 7.  हुपारी  420  --

 8.  कागल  384  आई०  एल०  टी०  512

 9.  खुरनवाड  484

 सांगली  जिला

 1.  किलोंस्करवाडी  सी०-डॉट  एस०  बी०  THe 1000  लाईइनें

 2.  शिवगांव  आई०  एल०  384  लाइनें

 3.  128  पोर्ट  के  छोटे  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  तथा  उपर्युक्त  10  स्थानों  पर  एम०  आई०

 एल०  टी०  ।

 100  दिवसीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्भत  नये  डाकधरों  का  खोला  जाना

 5773.  भ्रौ  सत्यपाल  सिह  यादव  :

 क्या  संथार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कवेंगे  कि  :

 क्या  डाक  विंशाग  ने  डाक  सुविधा  में  सुधार  हेतु  एक  100  दिक््सीय  कार्यक्रम  बनाया

 और

 यदि  तो  उस  कौर्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  डाकधंर  खोले  जाने  का  प्र्तांय  है  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  हां  ।

 1991  में  बताएं  मए  100  क्थिसीय  कार्यक्रम  में  डाकधर  खोलने  के  बारे

 में  विचार  नहीं  किया  गया  अतः  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति
 का  उल्लेख  करने  का

 प्रश्न  नहीं
 उठता  ।
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 14  1913  लिखित  हंसर

 मध्य  प्रदेतें है  इक  जिले  मे  इस  िए टर्लीफोमे किसचज

 ]
 5774.  ओर  चस्दुलाल  चरद्राकर  :

 शी  अरविन्त  मेसास  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  सरकारें  की  वबिंचारे  महेयं  प्रदेश  के  ढुंगे  जिले  में  ईलैक्ट्रॉमिक  टेलीफॉर्न  एक्सचेंज

 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हैस््हें  कंज  तंकी  स्थापित  किये  जानें  की  संस्भावना

 संचार  मंत्रालय  के  रौज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  हाँ  ।

 और
 विवरण  निम्नानुसार

 हैं  :--

 क्रम  स्थान  का  नाम  हलैक्ट्रोनिक  एक्क््बेंज  वोजगा  की

 |  संग  ह  ु  की  किस्म  ़्ः  अवधि

 1.  बोलड  -  5  2  पौण्जाई०एलण्ली०  1991-92

 2.  दर्ग  ही  3  के०  ई०-10-बी०  ०
 कर

 है
 पं 3.  शिलोई  4  के  एकीरं०एलब्यू07ं  ४1991-94

 4.  बोराई  128  पी०  सी०-डॉट  आर०  ए०  एकस०  |  1991-91
 areat बांध  क.कफउफ क्कनल्अकसन्न्ॉ्त्त७--ा--तज-तत्््नुऔ़ँनना::+-3:::: सन  उ_्ततन्रत लत  ने

 तीस्ता  बांध  परियोजना  को  राध्करूज  परियोजना  घोधित  करना

 5775.  श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :

 श्री  बसुदेव  आचार  :

 कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पद्चिचम  बंगाल  सरकार  ने  तीस्ता  बांध  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  घोषित
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रर्श्ताव  भैजा  और

 यदि  हाई  तो  तंत्सल्िन्धी  ब्यॉ्तिं  क्या  हैं  कैंंद्रीय  सरकॉर  की  इस  पर  क्यों  प्रीतैक्ियी

 जल  संसाधन  मन्त्रौं  विश्वाचरण  :  और  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  50:50  के  आधार  पर  तीस्ता  बराज  परियोजना  के  वित्तपोषण
 हेतु  फरिचेंमਂ  बंगाले  सरकौरं  से  एक  अभुरीध  प्राप्त  हुआ  योजना  आयीए  द्वौरो  इसे  अनुरोध  को
 स्वीकायं  नहीं  पाया

 8



 लिखित  उत्तर  5

 उड़ोसा  में  अस्टा  में  डाकपर  भजन  का  निर्माण

 5776.  भ्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  के  बालासोर  जिले  में  बन्टा  उप-डाकघर  भवन  का  निर्माण  वर्ष

 उपयोग  3-84  से  चल  रहा

 यदि  तो  उसके  निर्माण  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 इसके  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  स्वीकृति  की  गयो  है  ओर  कितनी  घनराशि  का

 उपयोग  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  भस्त्रो  राजेश  :  उड़ीसा  राज्य  के  बालासोर  जिले

 में  स्थित  बंटा  उप-डाकधघर  भवन  का  निर्माण  कायं  का कब्जा  से  चल  रहा  था  ।

 भूमि  के  सीमा-निर्धारण  के  बारे  में  कुछ  विवाद  था  जिसे  अब  सुलझा  लिख  गया

 संशोधित  सीमा-निर्धारण  के  अनुसार  ज्यों  ही  भूमि  का  कब्जा  मिल  त्यों  ही  इसका  निर्माण

 कार्य  पुनः  प्रारम्भ  कर  दिया  जाएगा  ।

 कुल  अनुमानित  लागत  जिसकी  मंजूरी  अब  तक  ज)री  की  जा  चुकी  महावाणिज्य

 रुपए  है  और  अब  तक  को विदेश भत्ते  व्यय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 बाशिगटन  में  मारतीय  दृताबास  में  अधिकारियों  को  विदेश  भमते  का  अधिक  भुगतान

 5777.  भरी  भू०  बिजय  कुमार  राजू  :

 क्या  बिदेश  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कयेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  दूतावास  वाशिगटन  और  न्यूयार्क  तथा  सान  फ्रान्सिसकों  स्थित  महावाणिज्य

 दूतावासों  के  अधिकारियों  को  विदेश  भत्ते  का  अधिक  भुगतान  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बस्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  साम

 फ्रांसिसको  और  न्यूयार्क  के  मिंशनों  में  कमंचारियों  को  गलत  में  वेतन  का  मुगतान  करते  समय  विदेश
 भत्ते  की  देय  से  कुछ  अधिक  अदायगी  ही  गई  थी  ॥

 में  बेतन  की  अदायगी  के  समय  गलत  हिसाब  लग

 जाने के कारण देय से अधिक राक्षि का भुगतान हो गया था । विवरण नीचे लिखे अनुसार है 7३
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 न  +

 मिशन  अधिकारियों  की  संख्या  कुलਂ  रुपये'***  *«««  **०«

 अधि-अदायगी  की  राशिਂ

 वाशिंगटन  18  2,44,843.68

 सान  फ्रांसिस्को  1  15,202.80

 स्यूयार्क  14  2,85,575.31
 ऊ  ़  म  सफनफफ  क्न्क्कफअफकसन्न्-त-तत  क्इसक्  -  ससस-ससक्स्  कसससॉइॉइ कक्इ७इ६७६-ाीाा::-न न  a,

 लेखापरीक्षा  के  माध्यम  से  जब  यह  मामला  ध्यान  में  आया  तो  तत्काल  इसे  सुधारा  और

 गया  संबंधित  अधिकारियों  से  वसूली  के  आदेश  दिए  गए  ।  वसूली  चल  रही

 उर्थरक  संबंधी  दोहरी  मूल्य  नीति

 5778.  भी  शरद

 क्या  छुधि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारें  उवंरक  पर  दोहरी  मूल्य  नीति  को  कियान्वित  नहीं  कर  रही  हैं  ।  जिसके

 अम्तगंत  बड़े  किसानों  के  लिए  उबरकों  के  मूल्यों  में  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  और  छोटे  तथा  सीमांत

 किसानों  के  लिए  बजट  से  पहले  के  मूल्यों  की  व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  उर्वरक  संबंधी  दोहरी  मूल्य  नीति  का  किस  प्रकार  कार्यान्वयन

 करेगी  ? है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  और  राज्य
 सरकारों  ने  सामान्यतया  दोहरी  मूल्य  नीति  लागू  करने  में  प्रशासनिक  कठिनाइयां  व्यक्त  की  कुछ
 राज्य  सरकारों  ने  यह्  आशंका  भी  व्यक्त  की  है  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रस्तातिव  घनराशि  अपर्याप्त

 है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  परामर्श  लेकर  सरकार  ने  छोटे  और  सीमान्त
 किसानों  को  25  जुलाई  1991  से  पहले  अधिसूचित  मूल्यों  पर  उवंरकों  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने

 हेतु  योजना  तैयार  करने  के  लिये  मार्गंदर्शी  निर्देश  जारी  किये  हैं  ।

 फसल  बीमा  योजना

 5779.  भरी  लेतव पी०  एस०  चौहान  :

 भी  वसाभ् य  बंडारू  :

 तर  डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :

 ओऔी  महेश  कुमार  कमोडिया  :

 क्या  ऋषि  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 79
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 वर्ष  1990  भौर  1991  के  दोरात  सूे  बोर  अन्य 0  औ्रौर  1991  के  दौराव  बूबे  बोर  अच्य  प्राकृतिक  विपदाओं  से  भ्रहमानत विपदाओं  क्षे  अल्लुमानतः
 कितने  युल्य  की  फ़सलें  क्षतिग्रस्त  हुई  और

 व  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  ब्याप॒क  फसल  बीमा  योज़ठा  के  अन्तर्गत
 राज्य-वार  कियना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 कथि  संजाक्षय  के  शाज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  वर्ष  1999  ब्द्धा  1991

 के  बाढ़  यूला  तथा  अच्य  प्राकृतिक  आप्रदाक्षों  ढ्वारा  बष्ट  हुई  फ्सलों  का  अनुमानित  मूल्य
 480.47  करोड़  तञ्ना  106.11  करोड़  रुपये  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 फसल  थीमा  के  संबंध  में  राज्यवार  जिवरण

 क्रम  संघ  शासित  मुगतान  की  गयी क्षतिपूर्तिदावे
 '  सं०  का  जाम  कुल  धनराशि

 जननी  पाप  त"५पघ"पा  कमल  “5
 1988589  5%  9  3969-80

 1  2
 जिओ

 श्प्
 4”

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  225.62  2446.72

 2.  असम  18.03  12.75

 3,  बिद्वर  71.40  0  109.87

 4.  गुजब्य्त  113.83  698  .89

 5.  हिमाचल  प्रदेश  5,02  0.02

 6.  कनाटेक  बन  94.78

 7.  केरल  8,04  0.11

 8.  मध्य  प्रदेश  307.52  91.17

 9.  महाराष्ट्र  2190.64  82.71

 10.  मेघालय  2.29  2.70

 11.  उड़ीसा  45.99  22.26

 12.  तमिलनाडु  48.85  73.80
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 1  2  3.  ह
 है

 कर  ॥
 4'

 ..  उत्तरदेश

 Ci  |

 42.38

 15.  पदिचम  बंगाल  298.44  42.38

 पांडिचेरी  न  0.55
 कक

 कुल  ४...  3305,67
 गए  ण

 वोपलेगबेबललकती

 5780.  भरी  सुधीर  साथस्त  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  तटीय  क्षेत्र  में  ध्रात  की  खेती  की  कम  लागत  वाली  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय
 किये

 क्या  सरकार  ने  कोई  सूत्र  बनाया  जिसके  द्वारा  कृषि  के  लाभ-हानि  की  गणना  की  जा
 सकती  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  सरकार  ने  आधुनिक
 जिसका  एक  अंग  धान  की  खेती  को  किफायती  बनाना  के  अन्तरण  के  माध्यम  से  स  मुद्र

 तटीय  क्षेत्रों  सहित  विभिन्न  राज्यों  में  धान  की  फसल  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न
 नायें  चलाई  हैं  ।

 |

 और  सरकार  एक  व्यापक  योजना  के  अन्तर्गत  मुख्य  फसलों  की  उत्पादन  लागत  क
 मरध्ययन  कर  रही  इस  योजना  में  सतत  आधार  पर  मुख्य  फसलों  के  लिए  भौतिक  तथा  धन  ने

 पहलुओं  से  आदानों  और  उत्पादन  को  दशने  वाले  प्रति  हैक्टेयर  खेती  के  लागत'के  अनुमान
 और  प्रति  क्विटल  उत्पादन  की  लागत  के  अनुमान  एकत्र  करना  प्रतिपादित  आदानों  तथा  उत्पादन
 के  अनुमानों  का  ब्यौरा  फसल  उत्पादन  से  होने  वले  लाभ/हानि  का  हिसाब  लगाने  के  लिये  काफी

 विदेशी  नागरिकों  को  वीजा  विया  जाना

 5781.  श्री  भुवन  चन्द्र  खन्दूरी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  भारत  यात्रा  हेतु  कितने  विदेशी  नागरिकों  को  वीजा  दिया  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  रक्षित  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  विदेशियों  को  सरकार  से

 यात्रा  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  होता

 81



 ।
 सिमिक  अकर  5  1991

 (३)  पिछले  तीन  कर्षों  के  दौरान  कितने  विदेशी  नागरिकों  को  उत्तर  अदेश  के  रक्षित  क्षेत्रों  में

 याता  करने  की  अनुझति  वी  गई

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमौली  जिलों  में  बहुत  से  पाकिस्तानी  स्थाई  रूप

 से  रह  रहें  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसदीष  कार्य
 मंत्रालय  में  सल््य  भन््तो  तथा  भह्  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 :  @  31  मार्च  1991  तक  1,74,679

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 क्योंकि  विभिन्न  प्राधिकरण  परमिट  जारी  करते  कोई  सांख्यिकक  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं

 और  क्योंकि  विभाजन  के  दिनों  में  ही  वहां  पर  गतिविधियां  अतः  कोई

 नीय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 घिवरण

 उत्तर  प्रवेश  के  संरक्षित  क्ष त्र

 सिगा  घाटी  (31”  6”  47”)  उत्तर  से  रिज  के  साथ-साथ  बिन्दु  संख्या  5424  तक

 (78  18”  48”)  पूर्व

 मीटर  (31”  6”  48”)  उत्तर  से  उसी  रिज  के  साथ-साथ  बिंदु  संख्या  5890
 तक

 (78”  20"  30")  पूर्व

 मीटर  (31”  11”  45”)  उत्तर  में  उसी  रिज  के  साथ-साथ  इसके

 (78”  29”  30”)  पू्॑  जंक्शन  तक  ।

 पव॑त  स्कन्ध  एक्स  (31”  3”  20”)  उत्तर  में  तव  दक्षिण  में  स्कध  के  साथ-साथ  बिन्दु  संख्या
 5959

 (78”  37”  37”)  पूर्व  तक  ।

 मीटर  (31”  08”  55”)  उत्तर  के  स्कंध  के  साथ-साथ  छोटे  शीर्ष

 (78”  36”  30*)  पूर्व  तक

 (317  07”  14”)  तब  यह  एक  छोटे  पव॑त  स्कंध  के  साथ-साथ
 कम  होता  है  और

 हद
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 (78”  40”  25”)  पूर्व  में  मिलता

 सियान  गाड  बिन्दु  (31”  05.50”)  उत्तर  में  सियानवाड

 (78”  39”  10")  पू्न  के  किनारे साथ-साथ

 भागीरथी  नदी  (31*  02”  20”)  उत्तर  के  साथ

 (78”  48”  20”)  पूर्व  की  ओर

 भागीरथी  नदी  के  किनारे  साथ  इसके  जंक्शन  तर्क एक  भाले  (31”  0”  33'”)  उत्तर

 (267  4979  के
 साथ

 तब  नाले  के  उत्तर  की  ओर  धारा  पर  बिंदु  515  मीटर  (31”  04”  04”)  उत्तर  में

 पर  (78/  48”  21”)  पूंवे

 शीर्ष  (3  057"  30”)  उत्तर
 तब  यह  दक्षिण  की  ओर  रिज  में  457

 (78”  5177  26”)  पूर्व
 मीटर  के  बिन्दु  पर  मुड़ता  है  ।

 40")  उत्तर

 ओर  तत्र  साथ-स्राम  जबजभंगा  पर
 कम  होता  है  ।

 (787  52”  27”)  पूर्व

 (317  03”  04”)  उत्तर  में  नदी  कौर  करता  है  तथा  स्कंध॑  के  साथ-साथ

 (78"  52”  40”)  पृव  में

 4710  मीटर  (31”  0”  10”)  उत्तर  रिज  के  साथ-साथ  पूर्व  दिशा  की  ओर

 (78”"  55”  05”)  पूर्व

 6373

 मीटर  (317  02”  33)  उत्तर  रिज  के  साथ-साथ

 (79”  00”  35”)  पूर्व  में

 चिरबास  (317  02”  12”)  उत्तर  रिज  के  साथ-साथ

 (79”  03”  पूर्व  में

 6071  मीटर  (317  00”  52")  तब  रिज  कै

 (79”  04”  25”)  पू्व  में

 85
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 84

 श्री  6932

 मीटर  04”)  दक्षिण  पूर्व  की ओर

 (79
 |  कार  07)  प्

 मानधर  के  साथ  रिज  के  साथ-साथ  दक्षिण  ओर

 मी  6974  मीटर  (30/”  43”  30”)  उत्तर  रिज  के  साथ-साथ

 (79"  6”  35”)  पूर्व

 :  6596  मीढर  पूर्व  की ओर

 रिज  से  5965  मीटर  के  बिन्दु  तक

 अलकनन्दा  नदी  के  रिज

 और  5564  मीटर  के  धिन्दु'की  ओर  बढ़ता  है

 रिज  के  साथ-साथ  5485  मीटर  के  बिन्दु  तक

 रिज  के  साथ-साथ  मीटर  तक

 हाथी  पर्वत  रिज  के  साथ  6727  मीटर

 रिंग  के  साथ  दक्षिण  ओर  ब्रिन्दु  तक  5780  मीटर

 छोटे  शीर्ष  से  रिज  के  साथ-साथ

 (30”  43  45””)  उत्तर  में  साथ-साथ

 (797  247  3  5”)  पूर्व

 (30”  45”  357)  उत्त  तब  यह

 (79"  26”  35”)  पूरक  की  ओर  कम
 होता

 (30”  45”  42”)  उत्तर  में  नदी  को
 पार  करता  है  ।

 (797 29” 55”) पूर्व (30” 45” 20") उत्तर (797 32” पूर्व (30” 46” उत्तर (79”" 37” 42”) पूर्व (30” 457 (79” 427 27”) पूर्व (30” 07”) उत्तर (797 42” 20") पूर्व (30”" 37” 37”) उत्तर (79” 437 40”) पूर्व (387” 387” उत्तर (79” 45” 28”) पूर्व
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 धौली  गंगा  के  साथ  उतरते  हुए

 घोली  गंगा  के  साथ-साथ  बिन्दु  तक

 उसके  बाद  शीर्ष  तक

 अन्गाबंग  रिंग  के  साथ-साथ

 6992  मीटर  बिन्दु  से  उत्तरी  और  रिंग  के  साथ-साथ

 रिंग  के  साथ-साथ  दक्षिण  की  ओर  भामछू  तक
 20680  फीट

 उसी  रिंग  के  साथ-साथ  बिन्दु  तक

 रिंग  के  साथ-साथ  दक्षिणी  और  नन्दाकोट  तक

 22510  फीट

 लास्या  धारा  19850

 रिंग  के  साथ-साथ  दक्षिणी-पूर्वी  और  काग्रुडी  भेल

 15820  फिट

 नीचे  उत्तर  पूर्वी  ओर  से  नाला  जंक्शन  तक

 6820  किट

 वहां  से  उत्तर  की  ओर  रिंग  के  साथ-साथ  बिन्दु

 तक  16286  फिट

 रिंग  के  साथ-साथ  बाम्बा  धूरा  बिन्दु  तक

 ९780  फीट

 (30"  36”  15”)  उत्तर

 (79”  48”  20”)  पूर्व

 (30”  35”  25”)  उत्तर

 (79”  47”  00”)  पूर्व

 (307  35”  00”)  उत्तर

 (79”  50”  06”)  पृ

 (30”  30”  00”)  उत्तर

 (797  66”  26”)  पूर्व

 (30”  327  24”)  उत्तर

 (79”  59"  50”)  पूर्व
 (30”  26”  58”)  उत्तर

 (80”  0”  20”)  पूरब

 (30”  9”  00”)  उत्तर

 (797  59"  17”)

 (30”  17”  10”)  उत्तर

 (80”  03”  37”)  पूर्व

 (50”  3”  24”)  उत्तर

 (80”  05”  08”)  पूर्व

 (30”  0”  28”)  उत्तर

 (80'  09"  25”)  पूर्व

 (30”  117  20”)  उत्तर

 (80”  15”  10”)  पूर्व

 (30”  17”  40”)  उत्तर

 (80”  4”  55”)  पूर्व

 (30”  26”  29  )  उत्तर

 (80”  7”  00”)  पूर्व

 लिखित  उत्तर
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 रिंग  के  साथ-साथ  दक्षिणी  पूर्बी  ओर  19630

 फीट  बिन्दु  तक

 वहां  से  रिंग  के  साथ-साथ  रालम  धूरा  तक

 18470  फीट

 रिंग  के  साथ-साथ  राजारम्बा  21446

 फीट

 रिंग  के  साथ-साथ  दक्षिणी  ओर  22620  बिंदु

 तक

 रिंग  के  साथ-साथ  21150  फिट  बिन्दु  तक

 रिंग  के  साथ-साथ  दक्षिणी  ओर  19920  फीट

 बिन्दु  तक

 रिंग  के  साथ-साथ  18940  फीट  बिन्दु  तक

 रिंग  के  साथ-साथ  बैसी  खाल  12830  फीट

 के  साथ-साथ  दक्षिणी  ओर  शीष॑  तक

 वहां  से  दक्षिण  ओर  12492  फीट  बिन्दु  तक

 वहां  से  पव॑त  श्रेणी  के  दक्षिणी  पश्चिम  के

 साथ  बिन्दु  तक

 उसके  बाद  काली  :

 जंक्शन  तक  श्रेणी  के  साथ-साथ  उतरते  हुए

 भा  रत  नेपाल  सीमा  पर

 र  और  गोरी  गंगा

 5  1991

 (30”  227  10”)  उत्तर

 (80”  22”  52”)  पूर्व

 (30”  8”  05”)  उत्तर

 (80”  23”  14”)  पूर्व

 (30”  15”  15”)  उत्तर

 (80”  22”  34”)  पूर्व

 (30”  52”)  उत्तर

 (80”  25”  40”)  पूर्व

 (30”  14”  25”)  उत्तर

 (80”  28”  पूर्व

 (30”  09”  34”)  उत्तर

 (80”  27”  50”)  पूर्व

 (307  077  14”)  उत्त र

 (80”  29”  00”)  पूर्व

 (30”  03”  26”)  पूर्व

 (80“  28”  34”)  उत्त  र

 (29”  57”  40")  उत्तर

 (80”  26”  10”)  पूर्व

 (297  56”  06”)  उत्तर

 (80”  26”  58”)  पूर्व

 (29”  47”  05”  )  उत्तर

 (80”  23”  05”)  पूर्व

 (29”  45”  00”)  उत्तर
 ह

 (80”  22”  46)  पू्व॑

 उड़ीसा  में  नारियल  के  पेड़  लगाना

 5782.  डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  उड़ीसा  में  नारियल  विकास  बोर्ड  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  कोई  प्रस्ताव
 हि

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 नारियल  विकास  बोड  ने  अपने  गठन  के  समय  से  उड़ीसा  कौन-कौन  से  कार्य

 किए  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  और

 उड़ीसा  में  नारियल  के  पेड़  लगाने
 के

 क  विकसित  करने  के  लिए  कया  कार्य-योजना

 बनायी  गयी  है  !

 कृषि  मल्जालल  में  रक्त्य  मस्जी  मुश्लाफली  :  जी

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 नारियल  विकास  बोडं  ने  उड़ी  82-83  से  अब  तक  निम्नलिखित  योजनाओं  का

 क्रियान्वयन  एवं  प्रबोधन  किया

 (1)  उड़ीसा  में  नहर  के  किनारों  पर  नारियव्  पौद

 (2)  क्षेत्रीय  नारियल  नसंरी  की

 (3)  नारियल  की  खेती  क॑  तहत  क्षेत्र  का

 (4)  टी०  »  डी०  संकर  नारियल  पौदों  का  उत्पादन  एवं

 (5)  पत्ता  भक्षक  सूंडी  का  समेकित

 (6)  प्राथमिक  प्रसंस्करण  और  विपणन  सम्बन्धी  कायंकलापों  का

 उड़ीसा में  198 2-83  से  1990-91  तक  की  अवधि  में  नहर  के  किनारों  पर  नारियल  की  3  लाख  पौद
 लगायी  गई  ।  3000  किसानों  को  राजसहायता  देकर  1250  हेक्टेयर  अतिरिक्त  क्षेत्र  में  नई  पौद
 लगायी गई  ।  टी०  x  डी०  संकर  किस्म  की  2.50  लाख  पौदों  का  उत्पादन  और  वितरण  भी  किया

 गया  ।  कीटों  के  जैविक  नियन्त्रण  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  नारियल  नर्सरी  तथा  एक  परजीवी  प्रजनन
 शाला  की  स्थापना  की  गई  ।  इस  अवधि  के  पुरी  स्थित  उत्पादक  सहकारी  विपणन  समितिको
 एक  लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  दी  ताकि  कोपरा  बनाने  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  का
 विकास  किया  जा  सके  ।  नारियल  विकास  बोर्ड  ने  उपर्युक्त  कार्यकलापों  को  करने  के  लिए  कुल  186.
 548  लाख  रुपए  खं  किए  ।

 उड़ीसा  में  1991-92  के  नारियल  पौध  रोपण  की  विकास  सम्बन्धी  का्यंका[री
 योजना  में  नारिय  न  के  तहत  300  हेक्टेयर  अतिरिक्त  क्षेत्र  लाने  का  प्रस्ताव  शामिल  है  ।  पत्ता  भ्रक्षक

 सूड़ियों  के  समेकित  नियन्त्रण  के  लिए  स्थापित  की  गई  प्रयोगशाला  एकक  का  रखरखाव  किया
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 टी०  »  डी०  किस्म  की  50,000  संकर  पौदों  का  उत्पादन  एवं  वितरण  करने  तथा  नारियल  बागानों  में

 सिचाई  करने  के  लिए  1000  रुपए  प्रति  पम्प  सैट  की  दर  से  राज  सहायता  देने  का  लक्ष्य  है  ।  इन
 कलापों  के  लिए  नारियल  विकास  बोर्ड  की  भागीदारी  के  रूप  में  कुल  6,59,700  रुपए  का  प्रावधान

 किया  गया  है|

 उत्तर  प्रदेश  में  रामपुर  जिले  में  तारधर

 ]

 5783.  भरी  राजेना  कुमार  शर्मा  :

 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  रामपुर  जिसे  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में कितने  तारधर  छोले  जाने  का  विचार

 और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  काय्यंवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  रामपुर  जिले  में  1991-92  में  53

 स्थानों  पर  फोनोकॉम  तार  सेवा  शुरू  किए  जाने  की  योजना

 भण्डारों  का  आवंटन  कर  दिया  है  और  इसके  लिए  आदेश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 उड़ोसा  में  पशु  चिकित्सालय

 5784.  श्री  स॒त्युंजय  नायक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऊड़ीसा  की  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  पशु  चिकित्सालय  की  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  और

 उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  इस  समय  कितने  पशु  चिकित्सालय  कार  कर  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्राल  यमें  राज्य  संत्रो  के०  सी०  :  नहीं  .

 उड़ीसा  सरकार  का  राज्य  की  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  पशु-चिकित्सा  हस्पताल  खोलने  का

 अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  पच्चीस  (25)  पशु  चिकित्सालय  कायंरत

 बातायात  नियमों  का  उल्लंधन  रोकने  के  लिए  उड़न

 बस्तों  का  गठन

 ]
 5785.  भी  राम  शरण  यादव  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्ली  में  सड़क  दुर्घटनाए  बढ़ती  जा  रही

 क्या  अधिकांश  सड़क  दुघंटनाएं  चोराहों  पर  होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  रोकने  के  लिए  उड़न  दस्तों  का
 गठन  किया  और

 ॥

 दिल्ली  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  करने  पर  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  प्रतिभाह  कितने

 ड्राइवरों  का  चालान  किया  गया  ?

 शंसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०
 :  जी  श्रीमान  |  दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  में  सड़क  दुघंटनाओं  में  कुछ

 वृद्धि हो  रही  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 यातायात  के  नियमों  के  उल्लंघन  को  रोकने  के  लिए  उड़न  दस्तों  के  लिए  दिल्ली.पुलिस
 द्वारा  प्रत्येक  सकिल  से  एक  क्षेत्रीय  अधिकारी  तैनात  किया  गया

 पिछले  12  महीनों  के  दौरान  यातायात  के  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  जिन

 ड्राइवरों  पर  मुकदमा  चलाया  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 1990  79987

 1990  89549

 1990  98495

 1990  105918

 1990  109327

 1991  123087

 1991  115553

 1991  126271

 1991  115533

 1991  79015
 1991  99808

 1991  109482

 सांविधिक  विकास  बोर्ड

 5786.  श्री  मुकुल  बासनिक  :

 श्री  गोविन्द  राव  निकम  :

 क्या  शृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  कितने  सांविधिक  विकास  बोर्डों  को  मान्यता  दी  गई
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 क्या  सरकार  को  ऐसे  और  अधिक  बोर्डों  का  गठन  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव
 १९४ ऊ हु  |  |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  ?

 स  सदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  गृह  सन्त्राखय  सें  राज्य  मन्त्री  एसम०  एस०
 :  से  गृह  राज्य  विधायन  के  अन्तगंत  गठित  निकायों  के  विकास  से  सम्बन्धित

 किसी  सूचना  को  समन्वित  नहीं  करता  जसां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  संविधान  के  अनुच्छेद

 371(2)  मराठवाड़ा  और  शेष  महाराष्ट्र  और  कच्छ  और  शेष  गुजरात  के  लिए

 पृथक  विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  के  लिए  राज्यपाल  को  विशेष  जिम्मेवारी  दी  गई  अभी  तक  कोई
 विकास  बोर्ड  स्थापित  नहीं  किया  गया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अलग-अलग  समय  पर  प्रस्ताव  भेजे

 अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  इन  कानूनी  और  संवैधानिक  पहलुओं  सहित  विभिन्न  पहलुओं  से

 गहराई  से  विचार  करने  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 विशाश्यापतनम  इस्पात  खांयंत्र  में  दु्धटनाएं

 5787.  श्री  एम०  बी०  बो०  एस०

 क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाखापटनम  इस्पात  संयंत्र  में  अब  तक  कितनी  दुघंटनाएं  हुई  हैं  और  उनमें  कितने  व्यक्ति

 मारे  गए  और  कितने  लोग  अक्षम  और

 इन  दुर्घटनाओं  के  क्या  कारण  हैं  और  इन  दुघंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  कौन

 से  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 इस्पात  सन्त्रालय  के  राज्य  भनन््त्री  सन््तोष  मोहन  :  विशाखापटनम  इस्पात  संयंत्र
 की  प्रथम  प्रमुख  इकाई  अर्थात  कोक  ओवन  बैटरी  नं  ०-1  दिनांक  5-9-1989  को  चालू  की  गई  तब

 से  इसमें  544  दुघंटनाएं  हुई  हैं  ।  इन  दुघंटनाओं  में  से  4  घातक  441  प्रतिवेद्य*  दुर्घटनाएं
 और  99  अप्रतिवेद्य  दुघंटनाएं  कोई  भी  व्यक्ति  स्थाई  रूप  रो  असक्षम  नहीं  हुआ  ।

 दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारण  वस्तुओं/मशीनों  से  गर्म  भाष/गैस  ऊंचाई  से

 गिरना  आदि  हैं  ।

 संयंत्र  में  अब  सुसज्जित  सुरक्षा  विभाग  है  जिसमें  16  सुरक्षा  निरीक्षक  और  9  सुरक्षा  इन्जीनिय

 आदि  कर्मचारी  शामिल  हैं  ।  सुरक्षा  बैल्ट  आदि  जैसे  सुरक्षा-उपकरणों  को  लागू  किया  गया

 गया  इसके  अतिरिक्त  कार्य  की  असुरक्षित  स्थिति  को  दूर  करने  क ेलिए  सघन  स्थल-निरीक्षण  किए

 गए  कामगारों  की  भागीदारी  सहित  20  विभागीय  सुरक्षा  समितियां  ओर  उच्च  स्तरीय  सुरक्षा
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 सलाहकार  समितियां  गठित  की  गई  बड़ी  और  छोटी  सभी  प्रकार  की  दुघंटनाओं  की  जांच  की  जाती

 है  और  उपचारात्मक  कारंवाई  की  जाती

 *प्रतिवेद्य  दुघंटनाएं  वे  हैं  जिनमें  घायल  हुआ  कर्मचारी  2  दिन  से  अधिक  ड्यूटी  कार्य  करने  में
 असमर्थ  रहता

 कृषि  का  विकास

 5788.  भी  बी०  एस०  विजयराधबन  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कृषि  के  विकास  के  लिए  नई  योजनाएं  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केरल  को  धान  उत्पादन  योजनाਂ  के  अन्तगंत  1990-91  के  दौरान  कितनी

 राशि  आवंटित  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  और  कृषि  विकास  की  चल

 रहीं  सभी  योजनाओं  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भी  जारी  रखने  की  संभावना  अब  तक
 कोई  नई  योजना  मंजूर  नहीं  की  गई

 केरल  राज्य  को  धान  उत्पादन  योजना  के  तहत  1990-91  के  दौरान  172.32
 लाख  रुपए  की  धनराशि  केन्द्रीय  भागीदारी  के  रूप  में  आवंटित  की  गई  थी  ।

 बिल्लो  में  अग्नि  शमस  केर्द्र

 5789.  ओऔी  ताराचस्द  धण्डेलबाल  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  1991-92  के  दौरान  दिल्ली  में  और  अधिक  अग्नि  शमन  केन्द्र

 खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पुरानी  दिल्ली  क्षेत्र  और  दिल्ली  में  अन्य  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  अग्नि शमन  आदि  की
 समुचित  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  र/ज्य  संत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :
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 से  जी  श्रीमान  |  भीकाजी  कामा  नेहरू  लक्ष्मी  नगर  डिस्ट्रिक  सेन्टर

 और  वजीरपुर  हृण्डस्ट्रीयल  एरिया  में  चार  अतिरिक्त  दमकल  केन्द्रों  का  निर्माण  पूरा  किया

 जाना

 दिल्ली  अग्नि  शमन  सेवा  ने  पुरानी  दिल्लो  क्षेत्र  और  दिल्ली  के  भीड़-भाड़  वाले  अन्य  क्षेत्रों

 में  आग  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  अग्नि  शमन  के  10  छोटे  इंजन  बनाने  के  लिए  चैसीस  पहले  ही
 प्राप्त  कर  लिए

 गोवा  में  टेलोफोल  कनेक्शन

 57९0.  भी  हरौश  तारायरा  प्रभु  कांत्पे  :

 क्या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  से  दौरान  गोवा  में  मारगाव  वाक््को  विचोलिन  और

 सेवरडंम  में  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए

 उपर्युक्त  शहरों  में  इस  समय  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  कितने  लोग  प्रतीक्षा-सूची  में

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  और  उनमें  से  कितने  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  परिवर्तित  किया  और

 (w)  वर्ष  1991  और  1992  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  और  कितने  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  परिवर्तित  करने का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंजालय  के  राज्य  संत्रो  राजेश  :  और  जानकारी  संलग्न  विवरण

 में  प्रस्तुत  की  गई

 31-3-91  को  समाप्त  होने  वाली  पिछली  तिमाहो  को  गोवा  में  नौ  एक्सचेंज  खोले  गए

 उनमें  से  दो  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  थे  ।  इस  अवधि  के  दौरान  22  एक्सचेंज  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों
 में

 बदले

 1991  के  दौरान  तीन  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  था  और  उन्हें  पहले  ही  खोला  जा

 चुका  1991  के  दोरान  10  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  था  और

 1992  के  दौरान  उन्हें  पहले  ही  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेज  में  बदला  जा  चुका  है  |  वर्ष  1992  के  दौरान  दो

 एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  है  और  दस  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव
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 विवरण

 31-3-1991  को  समाप्त  हुई  पिछलो  तिमाहो  में  प्रदान  किए  गए  टेलोफोन

 कनेक्शनों  को  कुल  संख्या

 1.  पणजी  1437

 2.  मारगो  933

 3.  मापुसा  61

 4.  वास्को  71

 5.  पोंडा  257

 6.  बिचोलिन  173

 7.  सन्वो  रडेम  73

 31-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेबशनों  की  प्रतीक्षा  सूची
 प्रतीक्षा  सूची

 1.  पणजी  2743

 2.  मारगो  2359

 3.  मापुसा  1213

 4.  वास्को  1304

 5.  पोंडा  516

 6.  बिचोलिन  42

 7.  सन्वो  रडेम  79

 फिगर-प्रिट  ब्यूरो  के  कार्यालय  का  स्थानास्तरण

 5791,  श्री  हस्मान  सरेल्लाह  :

 क्या  गृह  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  >

 क्या  सरकार  का  विवार  सेंट्रल  फिगर-प्रिट  ब्यूरों  के  कार्यालय  को  कलकत्ता  से  स्थानांतरित
 करने  का  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 5  199)

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :
 और  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  तथा  कार्य  सम्बन्धी  और  प्रशासनिक

 कारणों  वर्ष  1987  में  यह  निर्णक  लिया  गया
 था  कि  केन्द्रीय  अंगुली  छाप  ब्यूरो  के  कुछ  प्रचालित

 अनुभागों  को  कलकत्ता  से  दिल्ली  स्थानान्तरित  किया  जाए  ।  कुल  86  पदों  में  से  62  पदों  को  दो  चर  ग़ों
 में  दिल्ली  स्थानांतरित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  अभी  तक  केवल  53  पदों  को  ही  दिल्ली
 स्थानान्तरित  किया  गया  शेष  33  पद  अभी  भी  कलकत्ता  में

 रेंगली  सिजाई  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  घोषित  करमा

 5792.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठो  :

 फ्था  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  रेंगली  सिचाई  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  घोषित  करने
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या
 क्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  संत्री  विद्याजारण  :  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ
 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 मुम्ब|  को  टेलोफोन  डायरेक्टरी

 5793.  प्रो०  रास  कापसे  :

 क्या  संजार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  चार  वर्षों  से  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  मुम्बई  में  टेलीफोन

 प्रयोक्ताओं  को  मुम्बई  टेलीफोन्स  की  टेलीफन  डायरेक्टरी  की  सप्लाई  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 नवीनतम  डायरेक्टरी  की  सप्लाई  सुनिश्ितत  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  से  बम्बई  की  मुख्य  टेलीफोन

 डायरेक्ट्री  का  अन्तिम  संस्करण  1988  में  प्रकाशित  तथा  बितरित  किया

 1-5-89  तथा  10-12-90  तक  अद्यतन  किए  गए  वर्गानुसार  दो  परिशिष्ट  जारी  किए  गए

 कीय  तथा  वित्तीय  समस्थाओं  के  कारण  संविदाकार  द्वारा  मुख्य  डायरेक्टरी  के  अनुवर्ती  संस्करण  का

 मुद्रण  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  अब  संविदाकार  ने  एक  अन्य  प्रसिद्ध  कम्पनी  की  सहायता  से  संविदा  को
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 फो  निष्पादित  करने  का  प्रस्ताप  रखा  है  जिसे  महागनर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  सहमति  दे  दी

 वम्यई  की  टेलीफोन  डायरेक्टरी  के  अगले  संस्करण  के  1991  के  अन्त  तक  प्रकाशित  हो  जाने

 संभावना

 सहकारी  डेरो  क्ष  त्र

 5794.  भरी  रथि  राय  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहकारी  क्षेत्र  में  मुक्त  लाइसेंस  प्रक्रिया  बहाल  किए  जाने  से  इस  क्षेत्र  में  संकट  पैदा

 हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सहकारी  डेरी  क्षेत्र  को  संकट  से  बचाने  के  लिए  सरकार  क्या  वदम  उठाने  का  विचार

 कर  रही  है  ?

 थी
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  के०  सो०  :  से  (7)  नई  ओऔद्योगिक  नीति  में

 फूड  और  माल्टेड  फूडਂ  का  लाइसेंस  रह  कर  दिया  गया  इस  नीति  का  सहकारी  डेयरी  क्षेत्र

 पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  सहकारी  डेयरी  क्षेत्र  के  हितों  की  रक्षा  की

 जाएगी  ।

 बिहार  में  खनन  के  लिए  लाइसेंस

 5795.  भी  राम  लखन  सिह  यादण  :

 क्या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  जिन  भू-स्वामियों  के  भूमि  पर  खनिज  पाये  गए  उन्हें  लनन  के  लिए
 प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लाइसेंस
 जारी  कर  दिए  गए  हैं  तथा  उत  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अभी  लाइसेंस  जारी  किया  जाना

 खान  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बलराम  सिंह  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  तथा  खनि

 पट्टं  खान  और  खनिज  और  1957  के  प्रवाधानों  के  अनुसार  अनुदत्त
 किए  जाते  इन  लाइसेंसों  एवं  पट्टों  क ेआवेदक  व्यवितयों  हेतु  अधिमान  अधिकारों  का  अधिनियम  की

 में  प्रावधान  है  ।  इस  प्रावधान  के  खनिज  वाली  भूमि  के  स्वामियों  को  लाइसेंस  या
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 पट्टा  प्राप्त  करने  में  अधिमान  का  अधिकार  नहीं  खनिज  रियायत  1960  के

 धानों  के  खनन  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  से  पूर्व  उस  भूमि  के  स्वामी  की  सहमति  लेना  अनिवायं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रदेश  में  विभिन्न  टेलीफोन  एक्सचोंजों  को  क्षमता  बढ़ाना

 5796.  प्रो०  प्रेम  घूमल  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  हिमाचल  प्रदेश  में  मेहतपुर  वरोटीवाला  में  टेलीफोन

 चेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  कब  तक  बढ़ा  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शंशार  मंत्रालय  के  रास्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 और  (1)  मेहतपुर

 मा  1992  तथा  512  पोर्ट  आई०  एल०  टी०

 (४)  बरोटीवाला  तथा  बद्दी

 1992-93  के  दौरान  दोनों  स्थानों  का  विलय  करने  तथा  इन  स्थानों  पर  1000  पोर्ट

 निक  एक्सचेंच  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 महानगरों  में  नए  टेलीफोन  कमेक्शतों  का  आबंटम

 ]

 57971.  श्री  अन्यारासु  इरा  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  बषं  1989-90  के  दौरान  दूरसंचार  विभाग  ने  कलकत्ता  और  दिल्ली  में

 वृथक्-पथक्  रूप  रूप  से  टेलीफोन  प्रणाली  के  माध्यम  में  कितना  राजस्व  अर्जित  और

 इस  विभाग  द्वारा  सभी  महानगरों  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  आवंटित  करने  हेतु  क्या

 कण्ड  अपनाए  गए  हैं  ?

 संजार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  वर्ष  1989-90  के  दौरान

 संचार  विभाग  द्वारा  कलकत्ता  और  दिल्ली  के  टेलीफोनों  के  माध्यम  से  अजित  किए

 गए  राजस्व  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--
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 मद्रास  159.92  करोड़  र०

 बम्बई  _-  555.93  करोड़  ₹०

 कलकसा
 न  165.62  करोड़  २०

 दिल्ली
 न  439.17  करोड़  रु०

 महानगरों  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  का  आबंटन  लम्बित  पड़ी  मांगों  तथा  अतिस्थाएस
 योजनाओं  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 कम्प्यूटर  हारा  डाक  को  छंटनी

 ]
 5798.  कुमारी  जिसला

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  कम्प्यूटर  द्वारा  डाक  छंटनी  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  बनायी

 यदि  तो  यह  योजना  किन-किन  राज्यों  में  शुरू  करने  का  विचार  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  किन-किन  शहरों  में  उक्त  योजना

 आरम्भ  की  जायेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  बड़े-बड़े  महानगरों  में  पत्र  छंटाई
 मशीनों  से  पत्रों  की  छंटाई  करने  की  एक  योजना  बनाई  गई  है  जिसमें  कंप्यूटर  तकनीक  का  प्रयोग

 होगा  ।

 निकट  भविष्य  में  बम्बई  में  हस  तरह  का  एक  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कंप्यूटरोकृत  डायरेक्टरी  पूछताछ  सेथा

 अनुवाद ]
 5799.  ओर  पृथ्वीराज  डी०  चव्हाण  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  महानगरों  में  कंप्यूटरीकृत  डायरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  प्रारम्भ  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  नागपुर  और  औरंगाबाद  में
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 तो  उसकेक्याकारण

 फेक

 संचार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  हां  ।

 चारों  महानगरों  में  कम्प्यूटरीकृत  डायरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  प्रारम्भ  कर  दी  गई

 और  यह  सेवा  पूना  और  औरंगाबाद  में  उपलब्ध  इस  सेवा  को  नागपुर  में  भी  प्रदान

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नागा  उद्रवादियों  का  हथियारों  के  लिए  सोमा  पार  कर  बंगलादेश  जाना

 5800,  श्री  रमेश

 क्या  शृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागा  उम्रवादी  हथियार  और  गोला  बारूद  लेने  के  सीमा  पार  बंगलादेश  जा  रहे
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 संसवीय  का  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०एम०  :

 ओर  बंगलादेश  के  मार्फंत  विदेश  से  शस्त्र  और  गोला-बारूद  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  नागा
 उम्रवादियों  की  कोशिशें  ध्यान  में  आई  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  संतर्क  कर  दिया  गया  है  ।

 धाराते

 5801.  श्री  शंकर  सिह  बधेला

 क्या  कृषि  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 धारा  तेल  की  अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  की  बिक्री

 इस  तेल  के  उत्पादकों  को  कुल  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 शेष  धनराशि  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  गया  और
 प्रसंस्करण  और  अन्य  अतिरिक्त  व्यय  के  लिए  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 क्या  सरकार  का  विचार  कमजोर  वर्गों  के  लिए  धारा  तेल  को  खुले  रूप  में  बेचने  का
 “

 और

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापललो  प्रारम्भ  से  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोडं  द्वारा  बेचे  गए  धारा  तेल  की  कुल  मात्रा  निम्न  प्रकार

 समय  अवधि  बिक्री  बिक्री  मूल्य
 टन  रुपए

 1988  से  1187  3.02

 1989  तक

 1989  से  19,887  45.42

 1990  तक

 1990  से  73,620  203.88

 1991  तक

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  वनस्पति  तेल  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  स्थापित  उन  तिलहन
 उत्पादक  सहकारी  संघों  की  अदायगी  करता  जो  बदले  में  तिलहन  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य
 अदा  करते

 धारा  सम्बन्धी  प्रचालनों  से  सम्बद्ध  विभिन्न  कार्यकलापों  पर  व्यय  मण्डी  हस्तक्षेप  कार्यों  के

 उद्देश्यों  के अनुसार  वहन  किया  जाता  ।

 और  (&)  सरकार  पहले  से  ही  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  नेटवर्क  के  जरिए  आयातित

 खाद्य  तेल  बेच  रही  जिसमें  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ही  शामिल  किया  गया  इनकी  लागत  में  भी

 करने  के  लिए  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  खुले  तेल  की  खुदरा  बिक्री  करने  सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव

 पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  है  जैसा  कि  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  दूध  के  लिए  किया  जा

 रहा  भारत  में  खुले  तेल  की  बिक्री  किए  जाने  से  मिलावट  और  कम  तोलने  जैसी  अवांच्छनीय  पद्धतियां

 पनपती  अतः  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  धारा  ब्राण्ड  के  नाम  के  अन्तगगंत  पैकशुदा  तेल  की  ब्रिक्री

 बढ़ाने  के  प्रयास  कर  रही  है  ताकि  खपत  पद्धति  को  खुले  तेल  से  पैकशुदा  तेल  में  बदला  जा  सके  ।  धारा

 की  बिक्री  ऐसे  वैकों  में  की  जाती  जिसमें  बेईमानी  करने  की  कोई  गुंजाइश  न  हो  ताकि  उपभोक्ताओं

 को  ऐसे  तेल  की  शुद्धता  और  मात्रा  के  बारे  में  सुनिश्चित  किया  जा  सके  जो  वे  खरीदते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बदायूं  जिले  में  इलेक्ड्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5802.  और  चिम्मयानन्द  स्थासी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  उत्तर  प्रदेश  के  बदायूं  जिले  में  एक  इलेक्ट्रानिक  टेलिफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  समंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  हां  ।

 8  वीं  पच्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  बदायूं  में  1500  लाइनों  वाला  एक

 हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 आये  समाज  आंवोलन  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  की  मंजूरी

 ]

 5803.  भी  एस०  एन०  वेकारिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आये  समाज  आंदोलन  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देने  के  मामले  अभी  भी

 निर्णयाधीन  और

 (q@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  मामलों  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिये

 जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  हस०
 :  और  आर्य  समाज  आन्दोलन  प्रें  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 करने  की  अंतिम  तिथि  30-6-1986  थी  ।  उस  तारीख  तक  प्राप्त  सभी  आददन-पत्रों  का निपटान  कर

 दिया  गया  35  आवेदन  जो  गैर-सरकारी  जांच  समिति  को  प्राप्त  का  निपटान

 अभी  नहीं  किया  गया  क्योंकि  इन  आवेदन  पत्रों  के समय  से  मिलने  के  बारे  में  संदेह  हाल  ही  में

 पह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ऐसे  आवेदन-पत्रों  का
 निपटान  कर  दिया  जाए  जो  सावंदेशिक  आर्य

 प्रतिनिधि  सभा  द्वारा  30-6-1986  के  पहले  इस  मंत्रालय  को  भेजी  गई  सूची  में  शामिल  हों  ।  उनके

 निपटान  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 कश्मोर  में  पाकिस्तान  का  भऋष्डा  फहराया  जाना

 न

 ]

 5804.  भी  साईमन  सराण्डी  :

 क्या  शृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वाधीनता  15  1991  को  आतंककादियों  द्वारा  कडमीर  के  कई  क्षेत्रों
 ह

 में पाकिस्तान का झ्ण्डा फहराने के प्रयास किये गए और
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 यदि  तो  तत्संबं  ध  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  14  1991  को  कुछ  आतंकवादियों  ने

 श्री  नगर  के  नजदीक  कुछ  एकान्त  स्थानों  पर  सशस्त्र  परेड़  की
 और  पाकिस्तानी  झंडा  जिसे

 सुरक्षा  बलों  द्वारा  तत्काल  हटा  दिया

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  संवेदनशील  स्थानों  पर  गएत  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  निजी  वाणिक्यिक  वाहनों  का  प्रयोग

 कर्क |

 5805.  श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :

 डा०  जी०  एल०  कमौजिया  :

 भरी  महेश  कुमार  कनोड़िया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  पुलिस  बन्द  आदि  के  अवसर  पर  निजी  बाणिज्यिक  वाहनों  को  किराये
 पर  लेती  है  और  किराये  का  भुगतान  करती

 क्या  दिल्ली  विभाग  के  दक्षिण-पश्चिम  क्षेत्र  के  पुलिस  विभाग  ने  पिछले  लोक  सभा

 चुनावों  और  1990  के  बन्द  के  अवसर  पर  किराये  पर  लिये  गए  वाहनों  के  लिये  उचित

 भुगतान  किया  और

 (५४)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उटाये  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान्  ।

 ओर  1990  के  बंद  के  दौरान  किराए  पर  लिए  गए  वाहनों  के  संबंध  में

 भुगतान  कर  दिया  गया  पिछले  लोक  सभा  चुनावों  के  दौरान  किराए  पर  लिए  गए  14  वाहनों  के
 संबंध  में  भुभतान  नहीं  किया  जा  सका  है  क्योंकि  छह  मामलों  में  बिल  प्रस्तुत  नहों  किए  गए  और
 अन्य  मामलों  में  बिलों  में  विसंगतियां  थी  ।

 पुलिस  गश्त  दल  और  पुलिस  सहायता  केसर

 5806.  डा०  सी०  सिखबेरा  :

 क्या  सह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दिल्ली  में  कितने  पुलिस  गश्त  दल  और  पुलिस  सहायता  केन्द्र  हैं  ओर  ये  कहां-कहां
 अवस्थापित  हैं

 इन  केन्द्रों  का  मुख्य  कार्य  कया

 कया  इन  केन्द्रों  को  ऐसे  अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  ये  केन्द्र  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  किसी  भी

 घटना/दु्घंटना  से  जुड़ी  हुई  कानून  और  व्यवस्था  के  मामले  में  उक्त  घटना  से  संबंधित  पार्टियों  के

 अनुरोध  के  बिना  भी  हस्तक्षेप  कर  सकते  और

 क्या  इन  केन्द्रों  पर  अपने-अपने  क्षेत्रों  जब  कभी  आवश्यकता  हो  यातायात  गतिरोध  को
 र  कर  यातायात  को  सुब्यवस्थित  करने  की  भी  जिम्मेदारी  हैं  ? aਂ

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  दिल्ली  में  164  गइती  दल  तथा  227  पुलिस  सहायता  केन्द्र  इनकी  स्थिति  का

 जिला-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 से  स्टाफ  को  सौंपे  गए  मुख्य  कार्य  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  पर  नजर
 महिलाओं  और  वद्ध  व्यक्तियों  की  सहायता  अपराधियों  और  अपराध  में

 अन्तगंस्त  वाहनों
 आदि  की  खोज  में  रहना  कानून  और  व्यवस्था  को  बन।ए  रखने  और

 यातायात  को  नियमित  करने  में  भी  सहायता  करता  है  ।

 विवरण

 जिले  का  नाम  गढ्ती  दलों  की  संख्या  पुलिस  सहायता  बूथों
 की  संख्या

 पश्चिम  ्््््ः  36  23

 उत्तर  >  26  22

 दक्षिण  30  31

 मध्य  है  18  33

 दक्षिण  पश्चिम  4  40

 उत्तर-पश्चिम  37  22

 पूर्व  2  18

 उत्तर-पूर्व  ।  22

 नई  दिल्ली  10  7

 अपराध  ओर  रेलवे  जा

 जोड़  164  227
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 हज  के  लिए  पासपोर्ट  जारी  करना

 5807  भ्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातसी  :

 क्या  बिद्ेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों  को  जियारत  के  लिये

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 जम्मू  और  कद्मीर  के  कितने  लोगों  ने  1990-91  के  दौरान  पासपोर्ट  के  लिये  आवेदन
 दिया

 उनमें  से  कितने  लोगों  को  पासपोर्ट  जारी  किये  और

 उन  लोगों  को  कितने  पासपोर्ट  पुलिस  जांच  रिपोर्ट  के  बिना  जारी  किये  गये  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  यथपि  1990-91  के  दौरान

 जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों  से  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  के  संबंध  में  43  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 परन्तु  इनमें  कोई  भी  शिकायत  हज  यात्रा  के  लिए  पासपोर्ट  जारी  करने  में  हुए  विलम्ब  से  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।

 से  फरवरी  1990  में  श्रीनगर  पासपोर्ट  कार्यालय  बन्द  हो  जाने  के  बाद  जम्मू  और

 कश्मीर  के  लोगों  के  पासपोर्ट  आवेदनों  की  प्रक्रिया  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  दिल्ली  में  आरंभ  कर  दी
 थी  ।  इसके  लिए  अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  और  इन  आवेदनों  पर  दिल्ली  के  आवेदनों
 के  साथ  ही  कायंवाही  की  जाती

 सिलाई  जलाशयों  के  जल  के  उपयोग  के  संबंध  में  अध्ययन

 ]

 5808.  डा०  जी०  एल०  कनौजिया  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  की  एक  उप-समिति  सिंचाई-जलाशय  से  जल  के  उद्योगों  के  उपायों
 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  उप-समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक
 दे  दिए  जाने  की  संभान  ना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  कोई  ऐसी  उप-समिति  गठित

 103



 लिखित  उत्तर  5  1991

 नहीं  की  गयी  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  न ेकेवल  सिंचाई  संबंधी  आवद्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखकर  ही  बल्कि  अन्य  जल  प्रयोगों  को  भी  ध्यान  में  रखकर  समग्र  रूप  से  नदी  बेसिन  के  विकास

 तथा  प्रबंध  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने  के  वास्ते  नदी  संगठनों  पर  एक  उप-समिति

 गठित  की  है  ।  इस  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  6  माह  के  अन्दर  भ्रस्तुत  करनी  है  ।

 तमिलनाडु  सकिल  के  कुड्डालोर  शहर  में  क़ासबार  टेलीफोन  एक्सचेंज
 को  स्थापना

 5809.  भी  पी०  पी०  कालियापेरूसल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सकिल  में  कुड्डालोर  दूरसंचार  जिले  के  कुड्डालोर  नगरपालिका  कै
 अन्तर्गत  शहर  में  स्वचालित  आई०  सी०  पी०  3009  क्रॉसबार  एक्सचेंज  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  सो  इसके  कब  तक  चालू  हो  जाबे  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राष्य  मंत्री  राजेश  :  जी  2500  लाइनों  वाले

 आई०  सी०  पी०  क्रॉसबार  एक्सचेंज  की  संस्थापना  का  प्रस्ताव  है  ।

 1992  तक  कार्यरत  होने  की  संभावना  है  ।

 सस््ली  हूरी  तक  धात  करने  के  लिए  सार्वजनिक  टेलीफोन  ओर  डाक  तथा  तार
 सेवा  के  लिये  संयुक्त  कार्यालय

 5810.  डा०  जयम्त  रंगपी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वार्षिक  योजना  1990-91  के  अंतगंत  लम्बी  दूरी  तक  बात  करने  के  लिये  1,50,000

 सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  और  डाक  तथा  तार  सेवा  के  लिए  1000  संयुक्त  कार्यालय  खोलने  के

 अलावा  1,35,000  लाइन  वाली  लोकल  स्विचिंग  क्षमता  को  चालू  करने  के  संबंध  में  निर्धारित  किये

 गये  लक्ष्य  को  किस  सीमा  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ऐसे  टेलीफोन  तथा  संयुक्त  डाक  और  तार  घर  कार्य

 कर  रहे

 लक्ष्य  की  प्राप्त  करने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  वाधिक  योजना  1990-91  में
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1.35  लाख  लाइनों  की  कुल  क्षमता  जोड़े  जाने  का  लक्ष्य  कार्य  लक्ष्य  स ेअधिक
 हुआ  जहां  तक  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  तथा  संयुक्त  डाक  व  तार  घरों  का  संबंध  है
 इनकी  उपलब्धियां  1742  तथा  555

 ॥ै

 स्व्रिचन  क्षमता  तथा  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  में  यह  वृद्धि  सभी  राज्यों  में
 की  गयी  है  ।  इस  समय  सभी  राज्यों  में  संयुक्त  डाक  व  तार  घर  का  कर  रहे  हैं  ।

 लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  के  संबंध  में  हुई  कमी  का  कारण  इन  टेलीफोनों  की
 निकटतम  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  जोड़ने  के  लिए  उपस्कर  की  अपर्याप्त  सप्लाई  का  होना  था  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंयोजना  के  अनुरूप  एक्सचेंज  क्षमता  प्रदान  करने  के  बारे  में  किसी  भी
 समस्या  के  आने  की  आशा  नहीं  है  |  लम्यी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  के  कार्यक्रम  की  सफलता
 को  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  प्रत्येक  दृरसंचार  स्किल  में  कार्य  बलों  का  गठन  किया
 गया  तथा  मुख्यालयों  में  आपूर्तियों  एवं  कार्यक्रम  को  चालू  करने  संबंधी  कार्यों  को  सूक्ष्म  मातीटरिंग
 की  जा  रही

 ह्मारक  डाक  टठिकठें

 5811.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 वि  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  राजस्थान  के  ऐतिहासिक  किलों  के  सम्बन्ध  में  स्मारक

 डाक  टिकटें  जारी  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  राजस्थान  के  ऐतिहासिक  किलों
 इस  समय  विशेष  डाक  टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  जिले  में  एर्णाकुलम  और  कोट्टायम  जिलों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केख

 5812.  श्री  पी०  सो०  थामस  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  एर्णाकुलम  तथा  कोट्टायम  जिलों  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  कुछ  और
 जनिक  टेलीफोन  केन्द्र  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 य्र
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  हां  ।

 (&)  एगक्लिम  जिला

 1-4-91  से  31-7-91  तक  प्रदान  किए  गए  सावंजनिक  टेलीफोन  115

 1-8-91  से  31-3-92  तक  प्रदान  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  सावंजनिक

 टेलीफोन  60

 कोद्टायम  जिला

 1-4-91  से  31-7-91  तक  प्रदान  किए  गए  सार्वजनिक  टेलीफोन  8

 1-8-91  से  31-3-92  तक  प्रदान  किए  जाने  वाले  सावंजनिक  टेलीफोन  45

 अद्धं  संनिक  बलों  का  विस्तार

 5813.  श्री  गोपीताथ  ग्रजपति  :

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  बल  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कया  इस  वर्ष  के  दोरान  कुछ  अन्य  अर्धसैनिक  बलों  का  भी  विस्तार  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एम०
 :  से  कानून  और  व्यवस्था  की  मौजूदा  स्थिति  सहित  विभिन्न  पहलुओं  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  अर्ध  सैनिक  बलों  की  संख्या
 की

 समय-समय  पर  संवीक्षा  की  जाती  है  और

 नुसार  बलों  में  वृद्धि  करने  संबंधी  कारंवाई  की  जाती

 केग्द्रीय  भेंस  असुसंघान  हिसार  में  तथाकथित्र  अनियमितलाएं

 5814.  श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केन्द्रीय  भैंस  अनुसंधान  हिसार  में  अनियमितताओं  के

 अनेक  मामलों  की  जानकारी  दी  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और
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 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  हां  ।

 ये  अनियमितताएं  रेवड़  के  के  घटिया  अनुसंधान  में  नियोजन  की
 4  कमी  ओर  खरीददारी  के  लिए  कोड  में  दी  गयीं  औपचारिकताओं  के  पूरा  न  किये  जाने  से

 घित

 एक  संयुक्त  वित्तीय  और  निष्पादन  लेखा  परिक्षण  किया  गया  संस्थान  के

 निदेशक  का  स्थानानतरण  कर  दिया  गया  है  और  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  है  ।

 मारुति  सुझुकी  वाहनों  पर  बिक्नो  कर

 ]

 श्री  जाज॑  फर्नाडीज  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  मारूति-सुजुकी  वाहनों  की  बिक्री  पर  किस  दर  से  बिक्री  कंर  लिया  जाता

 दिल्ली  में  स्कूटरों  और  मोटर  साइकिलों  की  बिक्री  पर  किस  दर  सें  बिक्री  कर

 बसूल  किया  जाता

 है  ।  सरकार  का  विचार  देश  में  व्याप्त  कठिन  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  हुए  मारूति  वाहनों  पर
 बिक्री  कर  की  दर  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  एम०  एसम०
 :  दिल्ली  में  1000  सी०  सी०  से  बम  क्षमता  वाले  ईंधन  खपत  वाली  मोटर  कारों  की

 बिक्री  कीमत  पर  6%  की  दर  से  कर  लगता  है  1000  सी०  सी०  इंधन  क्षमता  वाले  मारूंति-सुजुकी
 वाहनों  सहित  अन्य  सभी  प्रकार  के  वाहनों  पर  दिल्वी  में  10%  की  दर  से  बिक्री  कर  लगता  है  |

 इन  वाहनों  पर  10%,  की  दर  से  बिक्री  कर  लगता  है  ।

 और  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय
 घीन  नहीं  है  ।

 जम्मू  और  कश्मोर  में  गन  निर्माता

 5816.  श्री  गुरुदास  कामत  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जम्मू  और  कद्मीर  में  गन  निर्माताओं  और  कारखानों  की  संख्या  कितनी

 कश्मीर  में  इस  समय  कायं रत  लाइसेंस  शुदा  इकाइयों  की  संख्या  कितनी

 क्या  राज्य  के  गन  निर्माता  हथियार  को  बेचने  के  लिए  दक्षिण  की  ओर  गए  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जम्मू  और  कश्मीर  में  31  लाइसेन्स  शुदा

 निर्माण  इकाइयां  जिसमें  से  दो  श्रीनगर  में  स्थित  हैं  ।

 और  गन-निर्माताओं  को  अपने  उत्पाद  सारे  देश  के  लाइसेन्सशुदा  शस्त्र  डीलरों  और
 "

 व्यकवितगत  लाइसेन्स  धारकों  को  बेचने  की  स्वीकृति  दी  गई

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि  सटेड  हारा  धनराशि  जुटाना

 5817,  श्री  प्रताप  राब  बी०  भोंसले  :

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  विचार  विभिन्न  स्त्रोतों  से धनराशि  जुटाने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण

 इस  धनराशि  का  उपयोग  किस  कायंक्रम  में  किया

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  इससे  पहले  भी  धनराशि  जुटाई  और

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  धनराशि  का  किन  कायंक्र  मों  में  उपयोग

 किया  गया  था  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 से  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  अन्य  सावंजनिक  जमा

 योजनाओं  और  इस्पात  विकास  निधि  से  विदेशी  मुद्रा  मे ंऋण  आदि  विभिन्न  स्रोतों  के  माध्यम  से

 घन  प्राप्त  कर  रहा  इस  धनराशि  का  उपयोग  कम्पनी  के  प्रचालनात्मक  और  पूंजीगत  व्यय  दोंनों  के

 लिए  किया  जाता  है  ।

 31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  द्वारा  बाह्य  बाजार  से  लिए  गए  ऋण  को  विवरण

 निम्नानुसार  है  :--
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 करोड़  रपये

 1.  सावंजनिक  जमा  योजना  1055

 2.  अन्तनिगम  जमा  113

 3.  पूंजीगत  खर्च  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  ऋण  361

 4.  हाउसिंग  डेवलपमेंट  फाइनेंस  कारपोरेशन  से  ऋण  24

 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  को  खानें

 5818.  श्री  सी०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  में  कितनी  खानें  और  इनके  कया  नाम

 प्रत्येक  खान  में  कितने  कामगार  काये  करते  और

 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  की  खानों  से  निकाले  गये  स्वर्ण  अयस्क  में  कितने  प्रतिशत  सोना  प्राप्त

 होता  है  ?

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सह  :  से  जानकारी  इस  प्रकार

 है  :-

 क्रमांक  कोलार  स्वर  क्षेत्र  खान  में  तैनात  वर्ष  1991-92  में  अयस्क  में  स्वर्ण  का
 की  खान  कामिकों  की  प्रतिशत

 संख्या  ल-जुलाई  का

 1.  मैसूर  चैम्पियन  1892  0.000417

 एकीकृत  खान  (4.17  ग्राम

 2.  नन्दी  दुर्ग  खान  1939  0.000211

 (2.  ग्राम

 टिप्पणी  :  वर्ष  1989-90  9-90  में  मैसूर  तथा  चैम्पियन  रीक़  खातों  को  एकीकृत  कर  दिया  गया  है  ।
 इस  प्रकार  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  में  उत्पादनस्त  दो  खानें  हैं

 बंगलावेश  के  सोगों  को  अनधिकृत  रूप  से  जम्मू  भेजना

 5819.  श्री  सी०  पी०  भुदाल  गिरयप्पा  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तानी  वनपाल  सीमा  पार  से  बंगलादेश  के  लोगों  को  विभिन्न  समूहों  में

 अनधिकृत  रूप  से  जम्मू  क्षेत्रों  में  भेजते  रहे
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 यदि  तो  सीमा  पार  करने  वाले  ऐसे  बंगलादेशियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  उनमें  से  कुछ  लोगों  को  पकड़  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 :  इस  बात  की  कोई  पक्की  रिपोर्ट  नहीं  है  कि  पाकिस्तानी  रेन्जर  सीमा  पार  से  बंगलादेश
 के  लोगों  को  जम्मू  क्षेत्र  में  भेज  रहे  हैं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता

 बिहार  में  रांची  को  ग्राम  पंचायतों  में  डाकधर

 5820.  श्री  राम  टहुल  चोधरी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  रांची  जिले  की  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  डाकघर  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  रांची  में  कुल  कितने  डाकघर  कार्यरत  और

 यदि  तो  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  अभी  तक  डाकघर  न  खोले  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 -  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  नहीं  ।

 और  1-7-91  की  स्थिति  के  अनुसार  रांची  जिले  में  कार्य  कर  रहे  डाकघरों  की  कुल
 संख्या  34  है  ।  इनमें  2  हैड-पोस्ट  59  7  अतिरिक्त  विभागीय  उप-डाकघर

 तथा  273  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  हैं  ।  जिन  ग्राम  पंचायतों  में  डाकधर  नहीं  हैं  उनमें

 घर  थओलने  के  प्रस्ताव  बिहार  सर्किल  के  मुख्य  पोस्टमास्टर  जनरल  द्वारा  यथासंभव  भेजे  यह
 प्रस्ताव  डाकघर  खोलने  के  औचित्य  तथा  बिहार  सकिल  को  डाकघर  खोलने  के  लिए  आवंटित  कुल  लक्ष्य

 पर  आधारित  होंगे  |

 भध्य  प्रदेश  में  बाक्साइट  का  खनन

 5821.  भ्री  रामेश्बर  पाटोदार  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  गत  तीन  वषों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  बाक्साइट  का  खनन
 किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  किन-किन  देशों  को  बाक्साइट  का  निर्यात  किया  गया
 तथा  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई

 11.0
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 कया  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  बाक्साइट  पाए  जाने  वाले  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के
 कल्याण  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  मध्य  प्रदेश  में  गत  तीन  वर्षों
 में  खनित  बॉक्साइट  की  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 1988  ना  5,66,000  टन

 1989  बन  4,86,000  टन

 1990  न  5,26,000  टन

 मध्य  प्रदेश  में  खनित  वॉक्साइट  का  निर्यात  नहीं  किया

 जी  नहीं  |  ऐसे  उपाय  सामान्यतः  खान  स्वामियों  द्वारा  किये  जाते  हैं  ।

 प्रद्न  नहीं  उठता  ।

 कश्मोर  में  शिकारा  हाउसबोट  के  व्यवसाय  में  हुई  हानि  की  प्रतिपूरति  करने
 के  लिए  राज  सहायता

 5822,  भी  रामेश्वर  पाटीवार  :

 क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कष्मीर  में  पृथकतावादी  आन्दोलन के  प्रारम्भ  होने  के  पश्चात्  वहां  पयंटकों
 की  संख्या  में  कमी  आने  के  कारण  शिकारा  हाउसबोट  के  व्यवसाय  तथा  उद्योग  एवं  व्यापार  में  हो  रही
 हानि  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  राज  सहायता  दे  रही

 यदि  तो  राजसहायता  के  रूप  में  अब  तक  कितनी  धन-राशि  दी  गई

 क्या  इस  प्रकार  राजसहायता  जम्मू  तथा  लद्दाख  के  लोगों  को  भी  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  जम्मू  और  कष्मीर  सरकार  से  ब्यौरों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 केन्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  में  नये  प्रुप  केस्द्र

 ]
 5823.  प्रो०  रासा  सिह  राजत  :

 क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  देश  की  आन्तरिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस
 बल  में  नये  ग्र॒प  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  ती  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  निर्णय  के  अनुसार  अब  तक  कितने  ग्रुप  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ओर  शेष  केन्द्र  को

 कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राब्य  मन्जी  एम०  एस०
 :  जी  नहीं  श्रीमान्  ।  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  वल  में  एक  ग्रुप  सेन्टर  स्थापित  करने  के  बारे

 में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  अतः  प्रइन  ही  नहीं  उठता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  ह[यरस  ओर  अलीगढ़  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  प्रतीक्षा  सूची

 5824.  डा०  लाल  बहावुर  राजल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  से  आज  तक  उत्तर  प्रदेश  के हाथरस  और  अलीगढ़  जिलों  में  टेलीफोन  कनैक्शनों

 के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  लोगों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी

 सभी  आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  मिल  जाने  फी  संभावना

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हाथरस  तथा  अलीगढ़  में  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  जानकारी  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 सभी  आवेदकों  को  1992-93  के  दौरान  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराए  जाने  की

 संभावना  है  ।

 1991-92  में  अलीगढ़  और  हाथरस  में  1200  लाइनों  और  600  लाइनों  से

 विस्तार  करने  की  योजना  है  ।

 जानकारी  संलग्न  अनुबंध  में  दी  गई
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 तिलहनों  का  उत्पादन

 ]

 5826.  श्री  गोपीमाय  गजपति  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिलहन  उत्पादक  प्रमुख  राज्यों  ने  सातबी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  तिलहनों  के

 उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  तथा  इनका  कितना  उत्पादन

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  तिलहनों  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नई  नीतियां  अपनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राष्य  मंत्री  सुल्लापटलो  :  1989-90

 योजना  का  टमिनल  के  दोरान  मुख्य  तिलहन  उत्पादक  राज्यों  का  तिलहन  उत्पादन  लक्ष्य  तथा
 उपलब्धि  निम्न  प्रकार  है  :--

 राज्य  1989-90

 लक्ष्य  प्

 या

 /रआयआयआयआयआयझयझयझयझयझ<--|
 मीटरी  टन

 1.  आंध्र  प्रदेश  22.0  22.49

 2.  गुजरात  24.0  24.87

 3.  कर्नाटक  16.5  14.15

 4.  मध्य  प्रदेश  17.5  22.42

 5.  महाराष्ट्र  15.5  18.35

 6.  उड़ीसा  9,5  8.30

 7.  राजस्थान  13.0  18.45

 8.  तमिलनाडु  15.0  13.06

 9.  उत्तर  प्रदेश  14.0  11.81

 10.  पश्चिमी  बंगाल  5.0  4.
 ___

 और  हां  ।  नई  नीति  का  इ्यौरा  हस  प्रकार  है  :--
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 ब०+>रनन्-न-ननमके  जान  न्जनन-क-नाओ  टन  03  निनननके  त»यजकनाी जे  «जज  अमान«  जथ।कनानमकनमझममनभनतन  “8  हक  2०  कक  के  जान  अमन  नमन  3  जा  जम  -  अमान  eee es  ज  3०  कनानजन्न

 क्षेत्र  विस्तार

 मध्य  उत्तर  आंध्र  महाराष्ट्र  ओर

 कर्नाटक  की  खरीफ  की  परती  भूमि  में  सोयावीन  के  अंतर्गत  में  (2)  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  कपास

 के  बीच  फसल  लगाना  (3)  उड़ीसा  में  छोटे  कदन्न  का  प्रतिस्थापना  ।
 ह

 आंध्र  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  में  छोटे  कदन्न  का  कुसुम  से  प्रतिस्थापन

 तथा  गुजरात  में  मूंगफली  के  बीच  फसल  लगाना  ।  आंध्र  श्रदेश  और  गुजरात  में  अरंड  के  तहत  क्षेत्र
 बिस्तार  ।

 उत्तरी  जिसमें  मध्य  प्रदेश  शामिल  मैं  खरीफ  और  रबी  के  बीच  अल्पावधि

 अंतवर्ती  फसल  के  रूप  में  तोरिया  के  अंतर्गत  क्षेत्र  विस्तार  (2)  शुद्ध  फलल  के  रूप  में  तोरिया-सरसों
 उत्तरी  राज्यों  में  गेहूं  क ेतहत  न्यूनतम  सिंबाई  वाले  क्षेत्र  का  अपवर्ती  करना  शरद  कालीन

 आल  आदि  के  बीच  फसल  लगाना  तथा  गैर  परम्परागत  क्षेत्र  में  इसे  लागू  करना

 रबी  के  तहत  आंध्र  महाराष्ट्र  में  सूरजमुलली  तथा  उत्तर
 हरियाणा  में  वसंत  ऋतु  कालीन  सूरजमुखी  के  रूप  में  ।

 ($)  आंध्र  कर्नाटक  के  सिंचित  क्षेत्रों  में  रवी/प्रीष्म  कालीन

 मूंगफली  ।

 (a)  आंध्र  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  में  रबी/प्रीष्म  कालीन

 तिल  ।  हि

 कमान  क्षेत्रों  में
 तथा  सीमित  आरद्द्रता  को  स्थितियों  तथा  मध्य  उड़ीसा

 आदि के  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों
 में  शुद्ध  फसल  के  रूप  में  कुसुम  ।

 पैकेज  नीति

 बुनियादी  आदानों  के  अनुकूलतम  और  समय  पर  बुआई  तथा  वृद्धि  क्रांतिक  अवस्था
 पर  सिंचाई  के  माध्यम  से  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 उपर्युक्त  नीति  का  उत्पादन  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  किसानों  को  जाने  बाली  आदान

 सहायता  सेवाओं  द्वारा  समर्थन  किया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  वरेली  टेलोफोन  एक्सचेंज  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतौक्षा  सूची

 ]  .

 5827.  श्री  सन््तोष  कुमार  गंगबार  :

 क्या  संचार  मन््त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  ;

 120
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 उत्तर  प्रदेश  में  बरेली  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  कितनी  है  और  उससे  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए  हैं

 बरेली  में  इस  समय  टेलीफोन  कनेक्शनों  के
 »लिए

 कितने  व्यवित  प्रतीक्षा  सूची  में
 और  हि

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  को कब  तक  कनेक्शन  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 -  संचार  मंजालय  के  राज्य  मंजो  राजेश  :  9900  लाइन

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  3603  कनेबशन  प्रद्वात  किए  गए  हैं  ।

 वर्तमान  प्रतीक्षा  सूची  में  946  आवेदकों  के  वाम  दर्ज  हैं  ।

 3  1994  तक  प्रतीक्षा  सूची  के  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ।

 खाद्यान्न  उत्पादन  लक्ष्य  में  परिषतंन

 ]

 5828.  भ्री  जाजं  फर्माग्डीम  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ब्याप्त  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  चालू  द्ष  के
 दौरान  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लक्ष्य  में  परिवतंन  कर  दिया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  सूखे  के  परिणामस्वरूप  खेतिहर  मजदूरों  के  ब्वेरोजगार  होने  की
 जानकारी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापलली  :  और  जी
 1991-92  के  लिए  खाद्यान्न  उत्पादन  का  लक्ष्य  182.5  मिलियन  मीटरी  टन  ही  जिसमें  चावल  का
 76.5  गेहूं  का  56.5,  मोटे  अनाज  का  34.0  और  दलहन  का  15.5  मिलियन  मीटरी  टन  उत्पादन
 लक्ष्य  शामिल  है  ।  फसलवार  और  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  उन  राज्यों  जहां  जून  में  अग्रेती  वर्षा  के  बाद  मानसून  अनिष्चित  हो  गया

 वहां  मजदूरी  पर  रोजगार  के  तह॒त  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रमों  में  कृषि

 श्रमिकों  कामगारों  को  लगाया  गया  था  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्व-रोजगार  कायंक्रम  चलाया

 121
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 जा  रहा  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  राज्यों  जहां  स्थिति  बहुत  ही  जटिल  कृषि  मजदूरों  को
 लाभान्वित  करने  के  लिए  इस  कायेक्र  म  के  क्रियान्वयन के  द्वारा  उन्हें  रोजगार  प्रदान  किया  गया  था  ।

 विवरण

 1991-92  के  लिए  खाद्याम्म  उत्पादन  के  लक्ष्य

 मीटरी  टन
 न

 राज्य/इकाई  चावल  भोटे  अनाज  कुल  खाद्यान्न

 ]  2  3
 4

 5...  6

 आंध्र  108.00  0.1७  21.50...  7.20  163.80

 अरुणाचल  प्रदेश  1.40  0.05  0.60  0.05  2.10

 असम  30.50  1.20  0.20  9.75  32.65

 बिहार  66.20  40.00  14.00  10.00  130.20

 गोआ  60  0.01  0.05  “1,66

 गुजरात
 8.50  16.50  25.00  7.00  57.00  '

 हरियाणा  18.50  63.90  8.00  7.00  96.00

 हिमाचल  प्रदेश  1.30  5.40  6.20  0.50  13.40  ,
 ।

 जम्मू  व  करमीर  6.00  3.00  5.50  0.30  14.80

 कर्नाटक  25.00  1.00  40.50  7.40  73.96

 केरल  11.00  0.04.  0.30  11.34

 मध्य  प्रदेश  55.00  50.00  37.40.  30.00  172.40

 महाराष्ट्र
 26.50  9.00  76.00  18.00  129.50

 मणिपुर  3.35  0.10  0.20  0.12  3.77

 भेघालय  1.30  0.05  0.25  0.03  1.63

 मिजोरम
 0.60  0.10  .  0.70

 नागालैण्ड  1.50  0.15  0.03  1.68

 उड़ीसा  63.00  0.75  5.50.  12.43  81.68:

 पंजाब  |  63.00  116.50  5.90.  2.20  187.60  '

 राजस्थान  1.35  40.90  35.00  15.95 -  -.  93.20

 ट
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 1  2  3  4  5  6

 सिक्किम  0.20  0.20  0.60.  0.10  1.10

 62.00  0.10  15.04  4.00  81.14

 त्रिपुरा  4.60  0.05  0.05  4.70

 उत्तर  प्रदेण  100.00  209.00  40.50  29.00  378.50

 चदिचमी  बंगाल  103.20  9.00  1.60  2.46  114.26

 अंडमान  व  ह
 निकोबार  द्वीपसमूहू  0.30  0.01  0.31

 चण्डीगढ़
 0.00

 दादरा  व

 नगर  हवेली  0.20  0.05  0.03  0.28

 दमन  व  दियु  0.02  0.01.  0.03

 दिल्ली  0.08  1.10  0.10  0.02  1.30

 लक्षद्वीप  0.00

 पाण्डिचेरी  0.80  0.05.  0.02  0.87

 कुल  765.00  565.00  340.00.  155.00  1825.00  .._

 अध्डमान  और  निहोबार  ही  तमूह  में  बाड़  और  तुकान  पीड़ितों  को  राहत

 5829.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  अण्डमान  और  निकोबार  ट्वीससमूह  में  बाढ़  और  तूफान  पीढ़ितों  को  वितरित  की  गई

 82033

 अपर्याप्त  थी  और  जो  पीड़ित  व्यक्ति  उस  दिन  अनुपस्थित  थे  उन्हें  बाद  में  यह

 नहीं  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन

 ;  जिस्ट्रं  ट  द्वारा  इस  बारे  में  जांच  कराने  के  आदेश  दे  दिए  और

 यदि  तो  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  और  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 ही  की  गई
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सुल्लापललो  :  से  राहत  सहायता  को

 वितरण  के  लिए  निर्धारित  समय  के  अनुसार  क्षेत्रीय  पाषंद  की  उपस्थिति  में  विभागाध्यक्षों  द्वारा
 रित  जाना  था  ।  कुछ  व्यक्ति  अधिसूचित  समय  पर  राहत  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  नहीं  आये

 अनियमितता  सम्बन्धी  कुछ  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  एक  न्यायिक  जांच  के  भी  आदेश  दिये  गये  थे  ।  अतः

 राहत  सहायता  का  और  वितरण  रोक  दिया  गया  था  ।

 जांच  रिपोर्ट  के  निष्कषं  और  उस  पर  की  गयी  कार्यवाही  के  बारे  में  संघ  शासित  क्षेत्र  के

 प्रशासन  से  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 अण्डमान  ओर  निकोबार  ह्वीपसमूह  में  दरसंजार  सुविधायें

 5830.  श्री  मनोरंजन  मत  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमू ह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  ब्लेयर  और  कार  निकोबार

 द्वीपसमू  ह  के  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  हेतु  कौन-सी  लक्षतिथियां  निर्धारित  की
 गयी

 तत्सम्बन्धी  वास्तविक  उपलब्धि  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  पोर्ट  ब्लेयर  और  कार  जहां  पर  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध  को  छोड़कर  अन्य  द्वीपों  में  भी एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदात्  करते  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तृत  कार्यक्रम  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह
 में  3।  मार्च  1992  तक  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  किये  जाने  की  योजना  बनायी  गयी

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  कर  दी  गई

 1.  गोराचर्गा

 2.  विम्बरलीगंज

 3.  नाकोरी

 4.  ब्रिचगंज

 5.  मायाबन्दर

 6.  केम्पबेल  की  खाड़ो
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 जी  हां  ।

 केम्पबेल  की  खाड़ी  और  नांकौरी  में  31  92  तक  एस०  टी०  डी०

 धाएं  प्रदान  करने  की  योजना  बनायी  गयी  है  ।

 महाराष्ट्र  में  नया  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय

 5831.  श्री  अन्ना  जोशी  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  में  एक  तया  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने
 का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  एडआर्डो  :  जी

 प्रदइन  नहीं

 पुणे  में  देलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण

 5832.  श्री  अन्ना  जोशी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  के  पुणे  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  विस्तार  और  उन्हें  आधुनिक  बमाने
 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  हां  ।

 (i)  पुणे  जिले  में  कुल  107  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  स े20  एक्सचेंज  पहले  ही  इलेक्ट्रानिक
 है  ।

 (ii)  1991-95  के  दौरान  77  लघु  और  मध्यम  क्षमता  के  एक्सचेंजों  को  आधुनिक  बनाने
 और  उनका  विस्तार  करने  की  योजना  है  ।

 (iii)  1991-95  के  दौरान  5  मुख्य  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  की  योजमा

 गससे  का  उत्पादन

 5833.  श्री  अस्ता  जोशी  :

 क्या  छुबि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  गन्ने  का  जिले-वार  कितना  उत्पादन

 क्या  कुछ  जिलों  में  गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि/कमी  आई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 या  और

 क्या  कुछ  चीनी  मिलें  गन्ने  की  पिराई  करने  में  असमर्थ  यदि  ये  मिलें  कौन-कौन

 ही

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्लो  और  (a)  महाराष्ट्र  में

 990-91  तथा  1989-90  के  दौरान  गन्ना  के  उत्पादन  का  जिला-वार  अनुमानों  का  ब्यौरा  देने  वाला

 व्वरण-पत्र  संलग्न  है|

 हां  ।  महाराष्ट्र  मे ंकारखानों  के  जो  मौसम  1990-91  के  दोरान  गन्ना  की  पिराई

 रने  में  असमर्थ  निम्न  प्रकार  है  :--

 जिला
 ne

 चीनी  कारखानों  का  नाम

 1.  अहमदनगर

 2.  पुणे

 3.  शोलापुर

 4.  औरंगाबाद

 5.  बीड

 6.  ओसमानाबाद

 7.  परभनी

 8.  यवतमाल

 9.  लातुर

 जगदम्बा  सहकारी  चीनी  मिल

 श्री  गोंडा  सहकारी  चीनी  मिल

 भीम  सहकारी  चीनी  क।रखाना

 सिद्ध  इवर  सहकारी  चीनी  मिल

 वर्ना  सहकारी  चीनी  मिल

 संत  एकनाथ  सहकारी  चीनी  मिल

 सिद्धेश्वर  सहकारी  चीनी  सिलोदा

 अम्बेडोगाई  सहकारी  चीनी  मिल

 जय  भवानी  सहकारी  चीनी  मिल

 काडा  सहकारी  चीनी  मिल

 माडलगांव  मुक्त  क्षेत्र  कारखाना

 तेरना  सहकारी  चीनी  मिल

 पूर्णा  सहकारी  चीनी  मिल

 मराठवाड़ा  सहकारी  चीनी  मिल

 गोदावर  सहकारी  चीनी  डुडना

 बसना  सहकारी  चीनी  मिल  पुसद

 किल्लारी  सहकारी  चीनी  मिल
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 विवरण

 महाराष्ट्र  में  1989-90  और  1990-91  के  दौराम  गन्ना  उत्पादन  का  जिलाबार
 अंकलन

 उस

 जिला  1989-90  1990-91

 पा
 रे ee

 पूज्य  जशपुर

 नासिक  2897.0  3543:6.

 घूले  858.0  974.3

 जलगांव  870.0  1133.3

 अहमदनगर  4380.7  5023.9

 पूणे  3132.7  2882.3

 सोलापुर  3157.6  3301.7

 सतारा  2878.9  —  3190.3

 सांगली  2222.1  2219.2

 कोल्हापुर
 *  5389.3  5611.5

 औरंगाबाद  1940.1  2253.3

 जालना  1903.4  1263.3

 बीड  1038.9  1483.2

 लातुर  660.1  909.1

 ओसमानाबाद  1157.7  1493.0

 नांदेड  811.8  953.4

 फभनी  658.8  862.5

 बुलघाना  131.6  264.6

 अकोला  20.8  241.2

 अमरावती  71.0  142.4

 यवतमाल  312.7  537.8

 वर्घा  6.9  7.8

 नागपुर  20.8  23.3



 लिखित  उत्तर  5  1991

 1  2  3

 भण्डारा  55.6  85.6

 चन्द्रपुर  6.9  15.6

 राज्य  कुल  :  34008.3  38416.2

 5834.  भरी  राजबौर  सिह  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ४  “  उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  चल  रही  बड़ी  और  मंझोली  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 क्या

 इन  परियोजनाओं  के  कार्य  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  और

 इनके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरश  :  से  उत्तर  प्रदेश  को  मूल्यांकित
 निर्माणाधीन  वृहद  ओर  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  ब्योरे  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न
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 एस०  टी०  डो०  सुविधा  सहित  सार्वजनिक  टेलोफोन

 5835.  ओर  राजबोर  सिंह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989  और  1990  के  दौरान  देश  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  सहित  स्थापित  किए
 जाने  वाले  सावंजनिक  टेलीफोन  तारघरों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्या  ये  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगा  दिए  गए  हैं  और  इन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  एस०  टी०  डी०  वाले
 सार्वजनिक  टेलीफोनों  के  लक्ष्य  एवं  उपलब्ध्रियों  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
 विभाग  ने  एजेंसियों/व्यक्तियों  को  अपनी  लागत  पर  ऐसे  फोन  संस्थापित  करने  तथा  उन्हें  प्रचालित
 करने  का  लाइसेंस  दे

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  आयी  कमी  के  मुख्य  कारण  के  उपस्कर  की  कमी  तथा
 तकनीकी  व्यवहाय॑ता  का  न  होना  ।

 विवरण

 1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  खोले  गए  एस०टी०डी०  सार्वजनिक  टेलीफोनों
 संबंधी  सूचना

 दूरसंचार  1989-90  1990-91

 सकिल  लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपसब्धियां

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  500  270  700  701

 2.  असम  50  1  100  28

 3.  बिहार  100  82  390  60

 4.  गुजरात  400  71  1100  782

 5.  हिमाचल  प्रदेश  50  2  100  7

 6.  हरियाणा  50  15  200  178

 7.  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  50  9  50  7
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 1  2  3  4  5

 8.  केरल  500  279  500  635

 9.  कर्नाटक  500  188  900  902

 10.  महाराष्ट्र  400  105  1000  656

 11.  मध्य  प्रदेश  500  69  600  314

 12.  उत्तर-पूर्व  50  24  100  10

 13.  उड़ीसा  100  14  200  30

 14.  पंजाब  150  38  450  462

 15.  राजस्थान  150  8  400  63

 16.  तमिलनाडु  400  894  900  1193

 17.  उत्तर  प्रदेश  500  122  1300  259

 18.  पश्चिमी  बंगाल  50  3  200  15

 सहानभरीय  जिले

 1.  म०  टे०  नि०  बम्बई  500  19  1400  141

 2.  म०  टे०  नि०  दिल्ली  500  56  1600  249

 3.  कलकत्ता  500  13  1600  44

 4.  मद्रास  500  21  1300  456

 कुल  योग  6,500  2,222  15,000  7,६92

 इस्लामी  देशों  के  संगठन  द्वारा  जम्मू  और  कश्मीर  के  सम्बस्ध  में

 अपनाया  गया  रुख

 ]
 5836.  भ्री  सुधीर  साबंत  :

 क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस्लामी  देशों  के  संगठनों  ने  जम्मू  ओर  कष्टमीर  समस्या  के  मामले  में  क्या  रुख  अपनाया
 और

 क्या  राम  जन्म  भूमि-बबरी  मस्जिद  मुद्दे  से  परम्परागत  मित्र  इस्लामिक  देशों  के  साथ

 भारत  के  सम्बन्धों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ?
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 विदेश

 दिदेश  मरत्रालय  में  राज्य  स्त्री  एडुआर्डो  इस्ताम्बूल  में  3  से  8

 1991  के  दौरान  आयोजित  इस्लामिक  विदेश  मंत्रियों  के  बीसबें  सम्मेलन  में  जम्मू-कश्मीर  की  स्थिति

 पर  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  गया  जो  एक  तरफा  और  भारत  सरकार  को  पूरी  तरह  से

 नामंजूर

 जी  नहीं  ।

 सूछे  से  प्रभावित  होने  बाले  तिलहन

 5837.  श्री  सुधोर  सावंत  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  सूखे  से  प्रभावित  न  होने  वाले  तिलहनों  की
 किसमें  विकसित  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 क्या  किसानों  को  बढ़िया  किस्म  के  बीज  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बीज  प्रणालीकरण
 कार्यक्रम  क्रियान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संजालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सौ०  :  हां  ।

 हाल  ही  में  विकसित  की  गई  कुछ  सूखा-रोधी  किसमें  ये  की
 सरसों  की  क्सुम  की  कुसुमਂ  और  अलसी  की  ।

 बीज  अधिनियम  1966  के  अनुसार  अधिसूचित  किस्मों  के  बीजों  को  19  बीज
 करण  एजेंसियों  द्वारा  प्रमाणित  किया  जा  रहा  है  और  देश  में  किसानों  को  सावंजनिक  और  निजी  बीज

 एजेंसियों  के  द्वारा  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  ।

 बोर  दामोदर  सावश्कार  पर  स्मारक  ढाक  टिकट

 5838.  भरी  दत्तात्रेय  बंडारू  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  महान  स्वतंत्रता  सैनानी  वीर  दामोदर  सावरकर  पर  एक
 स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  जारी  कर  दिया  जाएगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  ओर  जी  नहीं  ।

 सावरकरਂ  के  नाम  से  प्ररुयात  महान  स्वतंत्रता  सेनानी  विनायक  दामोदर  सावरकर  पर  एक  स्मारक
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 डाक-टिकट  28  1970  को  पहले  ही  जारी  किया  जा  चुका  वीर  सावरकर  पर  कोई  दूसरा
 डाक-टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  महीं  है  ।

 काज्  के  पौधे  लगाता

 5839.  डा०  कातिकेश्यर  पात्र  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विष्व  बैंक  की  सहायता  से  काजू  और  बह्डुराण्यीय  परियोजना  संबंधी  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  राज्यवार  इसके  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  ययी  और  इन  योजताओं
 के  अम्तगंत  गत  तीन  वर्षों  के  क्या  उपलब्धियां  रही  और

 किसानों  को  इस  सम्बन्ध  में  शिक्षित  करने  के  लिए  कितने  कार्यक्रम  दिखाये  गये  और
 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  इसके  पोध  लगाने  के  लिए  कितनी  सामग्री  प्रदान  की  गयी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  भारत  में  काज ूके  समैकित
 विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  विश्व  बैंक  की  सहायता  से

 बहुराज्यीय  काजू  परियोजना  1987  तक  कार्यान्वित  की  गई  थी  ।

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  काजू  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित
 पैकेज  कार्यक्रम  और  1990-91  के  दौरान  भारत  में  काजू  के  समेकित  विकास  से  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  के

 प्रक़  म  के  तहत  किया  गया  घनराशि  का  राज्यवार  आवंटन  तथा  उपलब्धियां  संलग्त  में
 दी  गई  हैं  ॥

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  लिए  राज्यवार  तैयार  किए  गए
 प्रदर्शनों  की  संख्या  और  दी  गई  रोपण  सामग्री  की  संख्या  संलग्न  में  दी  गई

 लाख

 __..  विश

 राज्य  विफ्तीय  लक्ष्म  वित्तीय  उपलब्धि

 1988-89  1989-90  1990-91  1988-89  1989-90  1990-91,

 1  2  3  4  5  6  7
 जीती वन  े  ही  च  च

 आंध्र  31.59].  27.337.  2.32]  12.688  16.060  .  1.496

 136



 5  1991 लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7

 गोवा  11.569  9.817  9.203  5.464  8.045  8.918

 कर्नाटक  38.716  29.158  8.173  17.160  8.357  7.295

 केरल  38.348  32.411  4.792  23.934  23.648  2.820

 मध्य  प्रदेश  5.177  5.949  1.888  8  1.554  3.403  1.580

 महराष्ट्र  9.913  10.514  3.872  2.408  4.970  —

 उड़ीसा  38.354  27.789  4.030  11.039  0.025  0.690

 तमिलनाडु  35.195  30.084  9.336  20.176  29.298  9.931

 त्रिपुरा  4.607  7.088  0.600  3,078  1.540  0.600

 पश्चिमम  बंगाल  4.334  7.502  0.476  2.220  3.993  0.400

 राज्य  तैयार  किए  गए  प्रदर्शनों  की  संख्या  दी  गई  रोपण  सामग्री  की  संख्या

 1988-89  1989-90  1990-91  1988-89  1989-90  1990-91

 1.  केरल  815  511  350  न्न+  का०  न०  16.000

 2.  कर्नाटक  305  134  175  का०  न०  12.000  48,000

 3.  आंध्र  प्रदेश  720  417  227  न  न  4,800

 4.  तमिलनाइ  545  399  400  नञ+  48,000  40,000

 5.  महाराष्ट्र  510  516  250  9,600.  18,720  32,000

 6.  उड़ीसा  350  का०  न०  150  31,200  न  न

 7.  मध्य  प्रदेश  123  34  47  न  न  23,680

 8.  पश्चिम  बंगाल  135  100  100  —  _

 9.  त्रिपुरा  184  84  150  _
 ध्

 10,  गोवा  300  264  220.  20,000  50,720  64.000

 योग  :  3987  2459  2069  60,800  1128.440  228,480

 का०  न०>कार्यान्वित  नहीं

 137



 लिक्षित  उत्तर  5  1991

 जम्मू-कश्मीर  सें  हत्या  ओर  अपहरण  की  घटनाएं

 5840.  श्री  तेजनारायण  सिह  :

 भी  सुकुल  बासनिक  :

 श्री  सुशील  चस्द्र  वर्मा  :

 क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  आतंकवादियों  द्वारा  बेकसूर  लोगों  की  हत्या  और

 अपहरण  करने  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जम्मू  और  कद्मीर  में  कितने  व्यक्तियों  का अपहरण
 किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  अपह,त  व्यक्तियों  की  हत्या  की  कितने  व्यक्तियों  को

 मुक्त  कराया  गया  ओर  कितने  व्यक्ति  अभी  तक  आतंकवादियों  की  कैद  में  तथा  मुक्त  कराए  गए
 व्यक्तियों  »  बदले  कितने  आतंकवादियों  को  रिहा  किया  और

 उक्त  स्थिति  से  निपटने  हेतु  सुरक्षा  बलों  को और  अधिक  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  उठाए  जा  रहे  ठोस  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एसम०  एम०
 :  से  अपहरण  की  घटनाओं  वृद्धि  होने  के  बावजूद  आतंकवादी  हिंसा  में  मारे  गए

 व्यक्तियों  की  काफी  अधिक  रही  हैं  ।

 2.  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  1989,1990  और  !991  (15.8.1991

 अपह  त  किए  गए  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  ।,  169  और  192  उनमें  से  67  व्यक्ति

 1990  में  मारे  गए और  36  व्यक्ति  1991  में  मारे  गए  '  4  व्यक्तियों  को  आतंकवादियों  ने  अभी  भी

 बंधक  बना  रखा

 3.  अपह,त  व्यक्तियों  को  रिहा  करने  के  बदले  में  गिरफ्तार  किए  गए  15  आतंकवादियों  को

 रिहा  किया  गया  ।

 सुरक्षा  बलों  को  अतिरिक्त  शक्तियां  प्रदान  की  गई  है  और  उन्हें  उपयुक्त  रूप  से

 हथियारों  से  लैस  किया  गया  है  ।  उनकी  तैनातगी  बढ़ा  दी  गई  और  गश्त  गहन  कर  दी  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  क ेकतिपय  जिलों  में  डाकधर  खोलना

 5841.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  और  जौनपुर  जिलों  में  वर्ष  1988-89,  1989-90

 और  1990-91  के  दौरान  कुल  कितने  डाकधर  खोले  और

 क्या  सरकार  के  पास  इन  जिलों  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  नये  डाकघर  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :--
 न्नल  चित  -  ़झओ२घओिीी  +++++०...ु

 जिला  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  खोले  गए  डाकघरों  की  संख्या

 1988-89  9  1989-90  1990-91

 1.  वाराणसी  6  13

 2.  गाजीपुर  5  13

 3.  जौनपुर  2  —  16

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 इन्हें  निर्धारित  विभागीय  मानदण्डों  के  अनुसार  औचित्य  पाए  जाने  पर  ही  खोला  जा  सकेगा  :--

 कि सा  न  स  सस
 जिले  का  नाम  खोलने  के  लिए  प्रस्तावित  डाकघरों  की  संख्या

 अ०  वि०  शा०  डाकधर  उप  डाकथर

 1.  वाराणसी  25  _

 2.  गाजीपुर  10  न+

 3.  जौनपुर  10  न

 उत्तर  प्रदेश  में  मए  टेलीफोन  एक्सचेंच

 5842.  क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्शत्री  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जोनपुर  और  मिर्जापुर  जिलों  में  नए  टेनीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  केराकल  ढेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  और  इसे  देश  के

 महत्वपूर्ण  स्थानों  से  जोड़ने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  जौनपुर  को

 छोड़कर  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  10  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  पंजीकृत  दत्त  मूल्य  मांग  होने  पर  नया

 टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  के  लिए  स्थान  का  चयन  किया  जाता

 उपर्युक्त  आधार  पर  अभी  तक  निम्नलिखित  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  :--

 क्रम  सं०  एक्सचेंज  स्थान  का  नाम  जिले  का  नाम

 1.  शिवपुर्वा  वाराणमी

 2.  सारनाथ  वाराणसी
 3.  इतुरी  बाजार  जौनपुर
 4.  कोटवा  राज  मिर्जापुर

 और  जी

 कैराकत  के  मौजूदा  एक्सचेंज  का  विस्तार  1992-93  के  दौरान  करने  इसे  बेश  के

 पूर्ण  स्थानों  से  जोड़ने  का  कार्य  1994-95  के  दौरान  करने  की  योजना  है  ।

 अर्ध-सं  निक  बलों  में  कार्य रत  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  ५  जवान

 5843.  भी  राजनाथ  सोनकर

 क्या  शृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  अर्ध-सैनिक  बलों  में  कार्यरत  कितने  प्रतिशत  जवाद  थनुसूचित  जातियों/जन
 जातियों  के  हैं  :

 क्या  उनकी  संख्या  पर्याप्त  और

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगों  इन  बलों  में  आने  के  लिए

 प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एसम०
 :  अर्धसैनिक  बलों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जतजा0ि  के  जवानों  का  श्रतिशत  निम्न

 प्रकार

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति

 1.  भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस  16.5%,  5.67%
 2.  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  18°92%  22%  8°44%
 3.  केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल  14'45%,  755%
 4,  सीमा  सुरक्षा  बल  14'41%  762%
 5.  असम  राइफल  15%  75%
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 भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  के  अलावा  उनकी  संख्या

 पर्याप्त  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  और  सीमा  सुरक्षा  बल  में  अनुसूचिस  जातियों  का  प्रतिनिधित्व

 15%  से  थोड़ा  कम  है  ।

 विस्तृत  प्रचार  करने  के  बाद  देश  के  अनुसूचित  जाति  बाहुत्य  अन्य  विभिन्न  स्थानों  के
 अलावा  उत्तर  प्रदेश  और  हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  सीमावर्ती  जिलों  में  गहन  भर्ती  अभियान  नियमित  रूप

 से  चलाये  जा  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  रामपुर  जिले  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  देना

 5844.  श्री  राजेस्द्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  रामपुर  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  हेतु  कितने  व्यक्ति

 प्रतीक्षा  सूची  में  और

 इन  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संचार  राज्य  मंत्री  राजेश  :
 31-3-91  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  रामपुर  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  संख्या  159

 1993  तक  उन्हें  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  की  योजना  है  ।

 बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्र

 5845.  भरी  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भत्  तीन  वर्षों  के  दौरान  बाढ़  से

 प्रभावित  क्षेत्र  मे ंकितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विदयाचरण  :  बाढ़ों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंकोई  बढ़ोतरी  ध्यान  में

 नहीं  आयी  है  |  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूचित  किए  गए  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्र  निम्नवत्  हैं  :--

 1988-89  9  162°90  लाख  हेक्टेयर

 1989-90  80.60  लाख  हेक्टेयर

 1990-91  93.03  लाख  हेक्टेयर

 आनध्न  प्रदेश  में  जोरगेयापेटा  में  एक्सचेंज

 ]
 5846.  श्री  बी०  शोभनाद्रोश्यर  शाज  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  जोग्गैयापेटा  में  एक  इलेक्ट्रानिक  एक््सचेज  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  इसके  कार्य  शुरू  करने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रजिश  :  जी  आंध्र  प्रदेश  के  जोगैग्आपेटा
 में  1500  लाइनों  वाला  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 इस  एक्सचेंज  के  1993-94  में  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  टेखोीफोन  एक्सजेंज

 5847.  श्री  शोमनाव्रीश्वर  राब  बाड़ड़े  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रणाली  के  कार्यकरण  के  संबंध  में  कोई  अध्यन  कराया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  विभाग  का  आंध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 तिरुपुरु  एक्सचेंज  में  विजयवाड़ा  के  लिए  सीधी  डायलिंग  सुविधा  कब  तक  प्रदान  कर  दी

 जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया

 गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी

 इस  समथ  कृष्णा  जिले  में  12  सी-डॉट  128  पोर्ट  एक्सचेंज  काम  कर  रहे  उपस्कर

 उपलब्ध  होने  पर  निम्नलिजित  स्थानों  पर  1991-92  के  दौरान  128  पोर्ट-सी-डॉट  के  8  एक्चेंजों
 को  उत्तरोत्तर  चालू  कर  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  --

 1.  बंटूमिल्ली

 3.  जिम्नापुरत्

 3.  मौतुरू
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 4.  कोदुनी

 प्र

 5.  चन्द्रलापाड्

 6,  जमीलगोल्वेपल्ली

 7.  मुस्ताबाद

 8.  बुचीपुड़ी

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  सी-डॉट  एक्स  एक्सचेंज
 संस्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 1.  गुडीवाड़ा

 2.  जोग्गैयापेट

 3.  मछलीपटनम

 4.  नुस्विद

 1993-94  तक  स्थायी  माध्यम  बन  जाने  तथा  उसको  आटोमैटिक  बनाने  के

 तिरुपुरू  में  सुविधा  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  विजयवाड़ा  शहर  में  टेलीफोन

 कनेक्शन

 5448.  भरी  शोभमनाद्रीश्वर  राव  वाडूडे  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  विजयवाड़ा  शहर  में  नये  टेलीफोन  कनेवशनों  के  लिए
 प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  आवेदनकर्त्ताओं  के  नाम

 प्रतीक्षासूची  में  आवेदनकर्त्ताओं  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 और

 प्रतीक्षासूची  में  आवेदनकर्त्ताओं  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिये  जाने  की

 संभावना  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  पायलट  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विजववाड़ा

 शहर  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  संख्या  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार  से  है  :--

 ())  31-3-1990  की  स्थिति  के
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 (ii)  31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  ->5858

 और  1995  तक  प्रतीक्षा  सूची  को  उत्तरोत्तर  रूप  से  निपटाने  के  लिए
 विस्तार  योजना  बनायी  गई  हैं  ।

 मूंगफली  के  तेल  का  आयात

 5849.  श्री  राम  शरण  यादव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  सहयोग  से  मूंगफली  का  आयात
 करने  का

 यदि  तो  किस  मूल्य  पर  तथा  कितनी  मात्रा  में  मूंगफली  के  तेल  का  आयात  करने  का

 विचार  और

 इसके  परिणामस्वरूप  खाद्य  तेल  की  कमी  कहां  तक  दूर  होने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  नहीं  ।

 और  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हथियार  रखने  के  लिए  लाइसेंस  देना

 5850.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  गैर-निषिद्ध  और  निषिद्ध  बोर  के  आग्येयास्त्रों  के  लिए  जारी

 किए  गए  लाइसेंसों  वी  अलग-अलग  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  कोई  समान  नीति  निर्धारित  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  काय॑  में  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  है
 एक  विवरण  संलग्न

 और  निषेध  बोर  वाले  हथियारों  के  संबंध  में  लाइसेन्स  जारी  करने  के  लिए  केन्द्र
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 सरकार  ने  नीति  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  हैं  ।  निम्नलिखित  श्रेणियों  वाले  निषेध  बोर  वाले

 यारों  के  संबंध  में  लाइसेन्स  अब  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  किए  जाते  हैं  :--

 (1)  वे  सैनिक  जिन्हें  ऐसे  हथियार  1982  से  पहले  सेना  के  कोटे  से आवंटित

 7  किए  गए

 (2)  मृत  लाईसेन्स  धारियों  के  बंध

 (3)  वे  जिनकी  जान  को  समाज-विरोधी  तथा  आतंकवादी  तत्वों  से  गंभीर  तथा
 निश्चित  खतरा

 उक्त  नीति  दिशानिर्देश  समूचे  देश  में  समान  रूप  से  लागू

 बिनता-बोर  वाले  हथियारों  के  लिए  लाईसेन्स  देने  क ेअधिकार  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों
 की  सरकारों/प्रशासनों  को  प्रदस्त  किए  गए  हैं  तथा  सभी  संबंद्ध  जैसे  अववेदक  की  वास्तविक

 शान्ति  और  सुरक्षा  बनाए  रखने  तथा  अन्य  स्थानीय  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  वे
 अपने  लिए  नीति  दिशानिर्देश  तैयार  करने  के  लिए  सक्षम  हैं  ।

 विवरण

 1-1-1990  से  31-8-1991  तक  की  अवधि  के  दोरान  केरत  सरकार  हारा  प्रधान

 किए  गए  तिषेथ  बोर  वाले  हथियारों  के  लाईसेंसों  के  ध्यौरे

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  प्रदान  किए  गए  निषेध  बोर  वाले
 !  लाईसेंसों  की  संख्या

 2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  कार

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  02

 3.  असम  शून्य
 4.  बिहार  01

 5.  गोवा  शून्य
 6.  गुजरात  03

 7.  हरियाणा  08
 |

 8.  हिमाचल  प्रदेश  07

 ह  9.  जम्मू  और  कश्मीर  शून्य
 हू

 10,  कर्नाटक  04
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 1  2  5

 11.  केरल  05

 12.  मध्य  प्रदेश  02

 13.  महाराष्ट्र  01

 14.  मणिपुर  01

 15.  मेघालय  01

 16.  मिजोरम  शुन्य
 17.  नागालैण्ड  शून्य

 18.  उड़ीसा  शून्य

 19.  पंजाब  202

 20.  राजस्थान  05

 21.  सिक्किम  शून्य

 22.  तमिलताडू  01

 23.  त्रिपुरा  शून्य

 24.  उत्तर  प्रदेश  03

 25.  पश्चिम  बंगाल  06

 26.  आडमान  और  निकोबार  द्वीप  सम् ह  श्न्य

 27.  चण्डीगढ़  13

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  श्न्य

 29.  दमण  और  द्वीव  शून्य

 30.  दिल्ली  58

 31.  लक्षद्वीप  शून्य

 32.  पाण्डिचेरी  शन्य

 योग  324

 बिना  निषेध  बोर  वाले  हथियारों  के  लिए  प्रदान  किए  गए  लाईसेंसों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  सौंपी  गई  शक्तिथों  के अधीन  इनके  राज़्य  सरकारों,संघ  शासित  क्षेत्र  के
 प्रशासकों  द्वारा  जारी  किया  जाता  है  ।
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 दिल्ली  में  कतिथि-गह

 5851.  श्री  अर्जन  सिह  थादव  :

 श्री  हरि  केबल  प्रसाद  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वर्ष  कितने  अनधिकृल  अतिथि-गृह  का  पता  लगाया

 डपरोक्त  अवधि  के  दौरान  प्रति  वर्ष  दिल्ली  में  कितने  अनधिकृत  अतिथि-गृहों
 और

 अतिथि-गृहों  के लिए  आपत्ति  बहींਂ  प्रमाण-पत्र  देने  क ेलिए  क्या  मानदंड  निर्धारित

 किए  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  और  28  1991  तक

 दिल्ली  में  पता  लगाए  गए  अनधिक्ृत  अतिथि-गृहों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 हि

 अनधिकृत  अतिथि  गूहों  की

 1989  प्

 1990  का

 1991  23

 (28-8-91

 इस  अवधि  के  दोरान  दिल्ली  में  खोले  गए  अधिकृत  अतिथि  गूड्टों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 से  है  :--
 क्

 वर्ष  अनधिकृत  अतिथि-गृहों  की  संरुण
 -  -

 का 989 पर 22 दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लोक मनोरंजन के



 6  न  नजािलफहत७त७८/थशझ
 स्थानों  के  बारे  में  विनियमन  बनाए  गए  हैं  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आवेदन  की  बस्ती

 ओर  मनोरंजन  के  उद्देश्य  के  लिए  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  स्थान  की  अनुरूपता  से  संबंधित  होते  हैं  ।

 बस्ती  और  स्थान  की  अनुरूपता  का  निर्धारण  करते  पुलिस  प्राधिकारी  संबंधित  एजेन्सियों  से

 प्रमाण  पत्रਂ  भी  प्राप्त  करते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  में  नया  टेलो  फोन  मण्डल

 5882.  भ्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  और  जौनपुर

 टेलीफोन  परिमंडल  कार्यालय  का  विकेन्द्रीकरण  करके  जोनपुर  जिले  में  गाजीपुर  और  जौनपुर  नए

 टेलीफोन  मंडल  बनाने  का  ओर

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी  नहों  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नह्ठी  है  ।

 प्रइन  नहीं

 देश से  लोगों  के आवागमन  पर  प्रतिबंध

 ]
 5853.  भी  राम  कापसे  :

 क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  लोगों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  जिनके  देश  से  आवागमन  पर  प्रतिबन्ध

 लगाया  गया

 यदि  तो  चालू  वर्ष  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  जिन  पर  प्रतिबंध  लगाया
 गया  और

 इस  संख्या  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  ग्रृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एसम०
 :  से  आर्थिक  इत्यादि  कारणों  से  निकास  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाता

 है  ।  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा  लगाए  जाते  हैं  ।  अतः  उन  व्यक्तियों  की  संख्या
 बताना  संभव  नहीं  है  जिन  पर  किसी  एक  समय  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया  तथापि  मामले  की
 समय-समय  पर  पुनरोीक्षा  की  जाती
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 सो०आई०ए०  ओर  लिट्टे  के  साथ  सम्पर्क  रखने  बाले  गिरफ्तार  किए  गए
 विदेशी  नागरिक

 5854.  श्री  श्रषण  कुमार  पटेल  :

 क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सी०आई०ए०  और  लिटटे  से  सम्पर्क  रखने  वाले  कुछ  विदेशी  नागरिकों  को  इस
 वर्ष  जुलाई  से  मुम्बई  में  गिरफ्तार  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिकिया  है  भौर  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 संसदीय  कारें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  ऐसी  किसी  रिपोर्ट  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  प्रए्न  नहीं  उठता  है  ।

 दिल्ली  में  अपराध

 5855.  श्री  अबण  कुमार  पटेल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1991  के  में  टारगेट्स  फोर
 गया  है दिल्ली  क्रिमिनल्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  वर्ष  कितने  वृद्ध  पुरुषों  और  महिलाओं  को  अपराधियों  का  शिकार  होना
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारगर  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एम०  |
 :  4  1991  के  हिन्दू  समाचार  पत्र  में  टारगेट्स  फोर  दिल्ली  क्रिमिनल्सਂ

 नामक  शीषंक  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  ।  समाचार  प्रमुख  रूप  से  दिल्ली  में  बृद्ध  तथा  अधेड़  आयु  |
 के  व्यक्तियों  की  ह॒त्या  से  संबंधित  था  ।

 1-1-1991  से  15-8-1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  अपराधियों  द्वारा  13  वृद्ध
 महिलाओं  तथा  ।  अधेड़  आयु  के  व्यक्तियों  की  हत्याएं  की  गई  ।

 भ  की  गई  है  ।  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  में  सभी गा  भा एक  वरिष्ठ  नागरिक  सुरक्षा  य॑
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 वरिष्ठ  नागरिकों  की  गश्त-वार  तथा  डिवीजन  वार  पहचान  की  गई  पुलिस  स्टेशन  का  गश्ती-स्टाफ

 इन  वरिष्ठ  नागरिकों  के  पास  जाता  है  और  इनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  सुरक्षा  उपायों  के  बारे

 में  इन्हें  सलाह  और  आश्वासन  देता  है  ।  उन्हें  सभी  संभव  गृह  सुरक्षा  उपाय  जैसे  मैजिक  आई
 डोर  वरगुलर  अलाम  आहूते  में  दीवार  दरवाजों  तथा  खिड़कियों  पर  लोहे

 की  ग्रिल  लगाना  और  नौकरों  और  घरेलू  सहायकों  के  पूवंत्रतों  की  जांच  करवाने  की  सलाह  दी
 जाती

 2.  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  इन  उपायों  को  मुद्रित  इस्तहारों  के  जरिए
 परिचालित  किया  जाता

 3.  जहां  आवासी  कल्याण  समितियों  के  साथ  बैठकें  की  जाती  है  वहां  ऐसे  निवारक  उपायों
 पर  विचार-विमग  क्रिया  जाता  है  और  जनता  तथा  पुलिस  के  मध्य  सहयोग के  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 जाता

 4.  वरिष्ठ  नागरिकों  के  नौकरों  तथा  घरेलू  सहायकों  के  पूव॑त्रतों  का  सत्यापन  किया  जाता

 5.  गइत  तथा  टिवीजन  गश्त  के  दौरान  वरिष्ठ  नागरिकों  के  आहाते  में  विशेष  सतकंता  रखी
 जाती

 दर
 लए हीराकुंड  बांध  में  पड़ी  दरार  का  अध्ययन  करने  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  का  दल

 5856.  श्री  रवि  राय  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  महानदी  पर  बने

 हीराकुण्ड  बांध  में  पड़ी  नरार  का  अध्ययन  अन्तर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  के  एक  दल  द्वारा  कराए  जाने  की

 स्वीकृति  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विधाचरण  :  ओर  जी  हां  ।  उड़ीसा  के  सम्बलपुर
 जिले  में  महानदी  नदी  पर  हीराकूंड  बांध  में  आयी  दरारों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  का

 अन्तर्राष्ट्रीय  दल  बनाने  का  प्रस्ताव  1990  में  उड़ीसा  सरकार से  प्राप्त  हुआ  था  |  उड़ीसा
 सरकार  से  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  हेतु  अनुरोध  किया  गया  क्योंकि  हीराकुंड  बांध  क्रेक

 पुनरीक्षण  जिसमें  भारतीय  विशेषज्ञ  शामिल  1990  में  उनके  ढ्वारा  पहले  ही  गठित

 किया  जा  चुका  उड़ीसा  सरकार  ने  अपना  निर्णय  नहीं  भेजा
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 उवरकों  की  कालाबाजारोी  और  जमालोरी

 5857.  ओऔी  रथि  राव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  उबंरकों  की जमाखोरी  और  कालाबाजारी  का  किसानों  पर  बुरा  प्रभाव

 ्फ पड़  रहा

 यदि  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  किसानों  की  उचित  मूल्य  पर  उवंरकों  की  पर्याप्त  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  से  बजट  घोषणा  के

 अमुसरण  में  उवंरकों  के  मूल्यों  में  25  1991  से  संशोधन  कर  दिया  गया  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिये  कि  वद्धित  मूल्यों  का  लाभ  व्यापारी  न  सरकार  ने  यह  घोषणा  कि  मूल्य
 संशोधन  अधिसूचना  जारी  होने  से  पहले  खुदरा  विक्रेताओं  के  पास  जो  स्टाक  वे  पूर्व  संशोधित  मूल्यों
 पर  ही  बेचे  इससे  जमाखोरी  और  काला  बाजारी  विशेषकर  आनध्र  प्रदेश  कुछ  शिकायतें
 आयी

 भारत  सरकार  खुदरा  स्टाक  को  अभिज्ञात  करने  और  पूर्व  संशोधित  मूल्यों  पर  उनकी  बिक्री

 सुनिश्चित  करने  के  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  निर्देश  जारी  किये  हैं  । उसके  बाद  सरकार
 ने  14  1991  की  जिसमें  उवंरक  मूल्यों  में  और  संशोधन  किया  के  जरिये
 निर्देश  दिये  कि  विनिर्माताओं  और  पूल  हैन्डलिंग  एजेन्टों  को  खुदरा  विक्रेताओं  और  थोक

 विक्रेताओं  द्वारा  रखे  गये  स्टाक  और  25  1991  के  मूल्यों  से  पहले  अधिप्राप्त  किये  गये
 25  1991  से  पूर्व  के  मूल्यों  पर  बेचे  जायेंगे  ।  भारत  सरकार  ने  दुबारा  राज्य  सरकारों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  की  विस्तृत  निर्देश  जारी  किये  कि  वे  किसानों  को  सही  मूल्यों  पर  इन  उबंरकों  को  सप्लाई

 सुनिश्चित  कराएं  ।

 दिल्ली  सें  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  त्वरित  उपभोक्ता  सेवा  केन्द्र

 5858.  भ्री  प्रताप  राव  बी०  भोंसले  :

 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  दिल्ली  में  कुछ  त्वरित  कम्प्यूटरीकृत  उपभोक्ता

 केन्द्रों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 इन  केन्द्रों  के  लिए  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को  निपटाने  हेतु  क्या  समय  नियत  किया

 गया  है

 क्या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  में  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  की  स्थापना  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  जी  हां  ।  दिल्ली  में  18

 तुरन्त  सेवा  केन्द्र  और  8  कम्ध्यूटरीक्ृत  ग्राहक  सेवा  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  उनके  स्थानों  का  ब्यौरा

 संलग्न  में  दिया  गया

 तुरन्त  सेवा  केन्द्रों  का  कायं॑  समय  दूसरे  शनिवार  को  छोड़कर  सोमवार-शनिवार  तक

 9.30  से  5.00  बजे  हैं  और  कम्प्यूटरीकृत  ग्राहक  सेवा  केन्द्रों  का  कार्य  समय  सभी  कार्य  दिवसों

 में  10.00  से  4.00  बजे  इन  केन्द्रों  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सेवाओं  का  ब्यौरा  संलग्न
 में  दिया  गया  है  ।

 और  जी  हां  ।  इस  समय  बंबई  में  34  तुरन्त  ग्राहक  सेवा  केन्द्र  और  8  शीघ्र  ग्राहक
 सेवा  केन्द्र  महाराष्ट्र  के  शेष  भाग  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  पुणे  और  अहगदनगर  में  भी  2

 कम्प्यूटरीकृत  ग्राहक  सेवा  केन्द्र  कार्य  कर  रहे

 शामिल  किए  गए  एक्सचेंज

 1  2

 1.  जनपथ  और  किदवई  भवन  एक्सचेंज  के  गुण  कनाट  प्लेस  सिंह  प्लेस  में
 शिफ्ट  किया  जा  रहा

 2.  सेना  राजपथ  एक्सचेंज  :  शास्त्री  भवन

 3.  जोरबाग  तथा  लोदी  रोड  डिफेंस  कालोनी  पुल  के  साथ

 4.  दिल्ली  गेट  दिल्ली  आसक+  अली  रोड  दिल्ली  गेट  पर

 5.  लक्ष्मी  नगर  लक्ष्मी  नगर  एक्सचेंज

 6.  शाहदरा  शाहदरा  एक्सचेंज

 7.  ईदगाह  एक्सचेंज  के  ग्रुप  ईदगाह

 8.  तीस  हजारी  के  सभी  एक्सचेंज  तीस  हजारी  एक्सचेंज

 9.  शक्ति  शक्ति  नगर  एक्सचेंज
 लारेंस  रोड  के  सभी  एक्सचेंज
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 «  चाणक्यपुरी

 .  वसंत  कुंज

 .  ओखला  ग्रुप  के  सभी  एक्सचेंज

 .  नेहरू  प्लेस  के  सभी  एक्सचेंज

 .  करोल  आई  ०जी  ०आई०ए०

 .  राजौरी  गार्डन  के  एक्सचेंज  के  ग्रेप

 .  करोल  बाग

 .  पश्चिम  नजफगढ़  तथा  नांगलोई

 .  जनकपुरी  एक्सचेंज

 .  बिल्सी  में  कम्प्यूटरीकृत  प्राहक  सेवा  केरद्र

 «  खुर्शीदलाल  भवन

 «  10  दरियागंज

 «  अंतर्राजकीय  बस  अड्डा
 .  नेहरू  प्लेस  एक्सचेंज

 राजौरी  गार्डन  एक्सचेंज

 .  जोरबाग  एक्सचेंज

 .  लक्ष्मी  नगर  एक्सचेंज

 .  ईस्टर्न  कोर्ट

 लिखित  उत्तर

 2

 प्र  सफदरजंग  एनकलेब

 हौजखास  एक्सचेंज

 आखला  एक्सचेंज

 नेहरू  प्लेस  एक्सचेंज

 करोलबाग  एक्सचेंज

 नारायणा  सामुदायिक  केन्द्र

 चेनटैक्स  टावर

 पश्चिम  बिहार  एक्सचेंज

 जनकपुरी  टेलीफोन  एक्सचेंज

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 पूर्वी  क्षेत्र

 उत्तरी  क्षेत्र

 दक्षिणी  क्षेत्र

 पश्तिचम  क्षेत्र

 जीरबाग  और  लोदी  रोड  एक्सचेंज  क्षेत्र

 लक्ष्मी  नगर  एक्सचेंज  क्षेत्र

 नॉन  वायस  दिल्ली  के  लिए

 तुरन्त  प्राहुक  सेवा  केस्त्रों  दवरा  उपलब्ध  कराई  गई  सेवाएं

 1.  लगभग  सभी  टेलीफोन  सहायक  उपकरणों  को  शीघ्रता  से  उपलब्ध  कराना  ।

 2.  उसी  परिसर  में  शिफ्ट

 3.  एस०टी०डी०  रहित/डायनामिक  एस.टी  नियंत्रण  ।

 4.  फोन  प्लस  सेवा

 5,  टेलीफोनों  को  सुरक्षित  कब्जे  में  बंद  करना  और  उन्हें  पुनः  चालू

 कम्प्यूटरीकृत  प्राहक  सेवा  केर्द्रों  हारा  उपलब्ध  कराई  गई  सेवाएं

 1.  बकाया  जिलों  के  लिए  एक  लाइन  की  पृष्ठताछ
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 2.  डुप्लीकेट  बिल  जारी  करना

 3.  पुनः  चालू  करने  के  लिए  डिमांड  नोट  जारी  करना

 4.  शिफ्ट  करने  के  अनुरोध  का  एक  लाइन को  प्रक्रिया  ..

 5.  अलग-अलग  बिलों  के  अनुरोध  की  एक  लाइन  की  ।

 बंगलादेश  के  साथ  द्विपक्षीय  सं|ंध

 5859.  श्री  प्रतापराब  भोसले  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  सरकार  का  विचार  बंगलादेश  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए

 कोई  नये  उपाय  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  और  सरकार  बंगलादेश  के
 श्वाथ  अपने  संबंध  बढ़ाने  को  उच्च  देती  विदेश  मंत्री  के  आमंत्रण  बंगलादेश  के
 विदेश  मंत्री  26  से  29  1991  तक  भ।रत  आए  थे  ।  आपसी  हित  के  मामलों  और
 बंगलादेश  संबंधों  को  और  मजबूतः  करने  के  उपायों  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  भरी  ।  उनकी  इस
 यात्रा  के  दोरान  दो  आर्थिक  समझौतों  पर  भी  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  जिनमें  से  एक  दोहरे  कराधान  के

 परिहार  के  संबंध  में  था  और  दूसरा  ख्ंगलादेश  को  30  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  के  बारे  में  ।

 gees  +*  one  :  अतिरिक्त  बिसागीय  एजेंटों  को  नामावलो

 586/,  प्रेम  धूमल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  4  1991  को  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  और  भारतीय  डाक  कमंचारी  संघ

 डाकिया  एवं  चतुर्थ  श्रणी  तथा  भारतीय  विभागेतर  कमंचारी  संघ  के  बीच  हुई  बैठक  में  विभागेतर

 एजेंटों  की  नामावली  में  परिवर्तन  करने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  विच।र  किया  गया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कषं  निकला  ओर  इस  संबंध  में  क्या  कायंव।ही  की

 गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  हां  ।

 इस  मामले  में  कोई  नहीं  लिगय्रा  गया  है  ।

 ,  ....  जिसमागेतर  कर्मचारियों  को  मुआवजा

 5861.  प्रो०  प्रेम  घूमल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  का  विचार  विभागेतर  डाक  वाहकों  और  विभागेतर-पैकेटों  की  ड्यूटी  के

 लिए  निर्धारित घंटों  के  बाद  कार्य  करने  मुआवजत  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 संचार  मंत्रालय  फे  राज्य  मंत्री  राजेश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  सेवा  की  शर्तों  और  उन्हें  सॉपी  गई  ड्यूटी  तथा  वे  जिस

 ढंग  से  काम  करते  उसे  देखते  हुए  उन्हें  समयोपरि  भत्ता  देना  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 याकों  को  संख्या

 5862.  भ्रीसती  डो०  के  ०  भण्डारी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  याकों  की  संख्या  कम  होती  जा  रही

 कया  सरकार  ने  सिक्किम  में  याकों  की  कोई  की  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  कया  और

 सरकार  ने  याकों  की  संख्या  में  बुद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  ०सो  ०  :  नहीं  ।

 चोदहवीं  पशुधन  संगणना  के  अनुसार  सिक्किम  में  याकों  की  संख्या
 5354

 चूंकि  देश  में  पिछले  वर्षों  में  याकों  की  संख्या  में  कमी  नहीं  हुई  सरकार  ने  उनकी
 संख्या  में  बुद्धि  करने  के  लिए  अभी  कोई  कदम  नहीं  उठाए

 बिहार  में  खनिजों  का  दोहम

 ]
 5863.  हा  ।  ललित  उरां  ख

 कया  श्वान  मंत्री  यह  बताने  4  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोहन  किए  गए  गए  खनिजों  का  ब्योरा
 क्या  है  तथा  कुल  कितने  मूल्य  के  खनिजों  का  दोहन  किया
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 निर्यात  किए  गए  खनिजों  का  ब्यौरा  क्या  #

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  निर्यात  से  हुई  आय  में  बिहार  सरकार  का  कितना

 हिस्सा  था  ?

 खान  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  बिहार  राज्य  में  1988,  1989
 और  1990  के  दौरान  उत्पादित  खनिजों  की  मात्रा  और  मूल्य  संलग्न  में  हैं  ।

 1985-86  से  1987-88  के  दौरान  भारत  से  निर्यात  किये  गये  मुख्य  खनिजों  की  मात्रा
 और  मूल्य  संलग्न  में  है  ।

 खनिजों  पर  रायल्टी  तथा  अन्य  राजकीय  लेवियों  की  आय  जहां  राज्य  सरकार  को  प्राप्त

 होती  है  वहां  खनिज  निर्यात  की  आय  संबंधित  निर्यातकर्त्ता  को  मिलती  है  ।

 156



 लिखित  उत्तर 14  1913

 0८8८

 60६9८

 ८८92८"

 ८6909

 1449

 44

 bbe

 दादा

 7728

 9८१?

 ६१६६

 ८6५

 907५

 &२

 2521०1%६

 88

 10८

 ८817

 ट

 05

 78'89'7

 601

 Ase}

 T-doka

 शाएट

 ६208६

 788६

 8६7८८

 ८८६

 1989 8
 $।

 ध

 सेंड

 88

 200६

 ध्ध्वा

 श्टध्कडा

 ८96६६

 २

 ट8('६४८४

 88६८6?

 2

 9८६५८

 76999

 &२

 8५799

 ५09८9

 62८६८६8

 कि

 न

 न

 न

 ट

 ही ।

 2

 ह

 8

 4

 9

 ५

 ५

 ६

 ट

 |

 2

 खडे

 गब्टेड

 ई।५

 ॥ॉ४ए४एएछननछणा

 धान

 शशएएछा

 (४

 (४28४७)

 686]

 (६

 ०४७३

 ॥०298)

 ४७४७

 ४।>३४
 ९

 है

 ४

 457



 5  1991

 छः

 (0661

 >४+४४

 ०७०७)०४)०॥
 108४

 |
 |

 28

 066]

 hile

 ७७॥॥७

 ४1२०७

 :
 :

 ४७)

 ' 2४8 ६ ६ हे ६४४ '६ 2048 ४0४ है (४ ४5४४ (०५ 3४७ ४४3 08० ४ ४७७ 9 ४७ ९६ ऐ ४३४७३ न्प्ड 2 8208 ना ४ 822७8 -- 8५'६५'06 -. #२ 0७४ ध्टा ८8 6#६ ६१८६ ४२ ६6998 ५6८८८ ट9'टा ६६०६६ ५99'टा फष्शु घ्छ० 68८98 ६6'५% 92'8# 2८६१8 8 ६99 . ध्र्व्ध्वा 679 है 696६ ८6'ट 082८६. 08६ 2769 “ है ६८0१6 0५५४५ 8988६. ८68" 9596८ हे 7६ 9८६ ६५ ६६८ 8 98५ हे 2५०७९ & ४००४६. डि७ 8०0७९ 600" छै४ 82४४९ ६09 ह 85८2८. 696" * ५०६३2 98'0६ 9978८ ६ ट89कट 4. ४६] 9६८ टट 08६८ 9१8] ८ 2७2४ 09'८6'6/ 7६४8 7588 22'86'69 ०३ ८626 &2 8 9 ५ ॥ ६ ट ||



 प्र

 =:

 188

 9
 |

 ह

 घट

 घ्ध्धा
 96८ 9८270

 767

 घट

 $।

 5५४9

 घ्दा

 दाद 80 टा
 ८६

 8

 ८

 _
 डे

 हज ड

 ०

 ठ

 (६

 2७५

 20-५४

 ४2४)

 |> जन च््

 8४

 18४

 0५8

 006८

 099६

 6 987

 070

 ६789 8

 ६धधव

 92

 09८

 9५८6६

 न्टाटध्ट

 9

 ५

 266 ट्ट० ५90 घ्ट्शा ६६8 7 ण्डे

 05६५9
 ६?

 ध्श्ध्ाट 9६79६

 -

 ५८६

 ८9607

 ६

 मनन
 मामकामम

 नमक

 न

 ननीभभतए
 न

 2702)
 39

 |)»

 ७

 है

 भरे ४२
 ०3

 8

 ४2

 ०7६२३)

 प्

 (0०४)

 .४0३७-

 ४४४

 दर कर
 (७४

 :
 ५



 5  1991 लिखित  उत्तर

 ४2२
 oB
 ८

 (1४५०)

 »०५४७

 -

 न

 --

 द्राधधा

 8८५

 77६8६.

 ६9६

 988६६

 ४2

 ५8602

 8८7

 ६११0

 ५59५६

 ८६0

 ४२

 65६

 भ्र्ट्ट

 ६८6

 व्ट्ट

 9६0८

 ०8४

 &2
 ०४

 ३०४४४

 ४५४६

 यु

 8८70

 ८8५

 केक

 0

 ६00

 ६६

 ४2...

 ४००३४

 7५0

 9८8

 ४2

 ड््ध्प्स्र

 60.

 560

 श़ाट

 ६0

 २
 ०३

 20७४

 74
 ।

 8६99.

 ८90

 ६८०

 6८६8

 &#2

 0

 आा

 6#+%5६

 .

 08*8८६

 2२

 39008

 208

 ८६

 टघ'दट

 शाट

 ६099.

 ४८४

 ह

 6८8५

 ८00

 900

 677६

 2

 ४

 टा६

 ८80

 पी ।

 ८90

 ५590"

 (७३५४)

 8#0

 2०७७६...

 6५.0...

 8७

 ७७७६४.

 ६0

 ४

 ४७४७६

 शहर

 (७०२)

 यह

 8८0

 ण्व्ध्व

 ध्ट६

 ध्र्ट्टव

 ४2

 2220०

 6#0

 ४७७७६.

 9070

 हा

 4]

 ४०७७९

 श्र

 (७७०)

 २७४2३

 90.

 .

 090

 ६६००८

 2

 ८9६६

 ४७७७०.

 ६6'घा

 पडिए

 ७७७७६ਂ

 967

 0

 ४०४४९

 श्ह्ड

 22%

 0८0

 69५६

 98८८

 २

 8

 9

 दर

 ॥4

 ६

 ट

 [



 लिखित  उत्तर

 (18५8५

 ०४)

 ०३)

 ०३॥४

 ०७४

 ०७६

 ०७:

 20७)-:20॥2
 ५०
 ।
 है

 ३४

 AP

 Abb

 €

 400३

 ।

 8५४

 ७98
 8

 ४७४४७

 ४६

 >(७)

 ४0४४७

 |

 ४8७७

 :

 ४०४०३३

 161

 5979

 ण्ट्ट

 8

 ध्श्ट'ट

 2

 5८६

 ६899

 007

 69६५

 8५६

 &2२
 ०

 (३३५४

 ३६

 ४४७)

 ४२४७

 8५
 ट

 ६ह्ध्ट

 ।

 करे

 ड्शय+

 ध्ट'६

 घ्दश्का

 ८६9८

 ४2...

 (2३8|9

 20७४)

 28२

 ६0७

 06६

 69८9

 &2

 (2४४३७

 9५0७

 690

 हर

 9६0

 0६०

 9

 &२
 ०३

 स्का

 990

 0६0

 62८0५

 6६0

 ४2...

 ४

 3३

 2

 2३

 ६9६

 68909

 86६

 $/0८'0८६

 ४2

 घ्व्घ्ट

 ४७७७६

 #६६८

 फिए४

 ४०७७६.

 9८9८

 के

 (४

 2७०६

 ६०७

 ०७)

 2४2४

 28३४.

 ४२४७७॥४

 8

 &

 9

 ५

 ॥ ५

 ६

 ट
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 ननगननगननिनीनानननाननाना नई  +  कि  तन

 खानों  के  समोप  अ्रेशत्र  का  विकास

 586%  भी  लत  उुरांक  :

 बया  खइह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कह  तौन  वों  के  दोरान  बिहार  में  लोहरदगा  ओर  गुमला  जिलों  में  अभ्नक  की  खानों  से

 कितना  उपकर  का  वसूल  किया

 कक  वसूल  किये  गए  उपकर  कं  एक  प्रतिशत  खानों  के  समीप  क्षेत्र  विकास  पर  खर्च

 करने  का  प्रायघक्रा

 यद्दि  हां  त्ते  उत्तर  क्षेक  के  विकास  पर  कितनी  धनराशि  खर्च्न  की  और

 अब  तक्र  किये  गए  किक्रास  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंहासप्र  के  राज्य  संत्री  बलराम  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  कमेबशनों  की  प्रतीक्षा  सूची

 ]
 5865.  भी  भाजयेत््रਂ

 हांश्कर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  टेहरी  चकरोता  और  मंसूरी  जिलों  में  टेन्लेफोन

 कनैकशनों  कीं  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  आवेदक  और

 उक्त  स्थानों  पर  नए  इलेक्ट्रोनिक  एवसचेंजों  को  कब  तक  स्थापित  किए  जाने

 की  संभावना  है  और  प्रतीक्षा  सूची  के सभी  आदेदको  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  करा

 दिये

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  31-3-91  को  टेलीफोन  कनेक्शनों
 की  प्रतीक्षा  खूची में  दर्ज  आवेबक्रों  कये  संख्या  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  --

 (1)  जिला  टिहरी  मह॒वाल  में  7

 (2)  जिला  उत्तरकाशी  में  33

 (8)  चकरोता  एक्सचेंज  क्षेत्र  में  2

 (4)  मंसूरी  एक्सचेंज  क्षेत्र  में  268

 ओर  मंसूरी  एक्स्केत्र  क्षेक  देहशदूक  में

 162
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 चकरोता  में  पहले  से  ही  इलिक्ट्रोलिक  एक्सचेंज  काम  कर  रहा  वर्ष  91-92  के  दोरान

 उत्तरकाशी  के  मैनुअल  एक्सचेंज  और  मंसूरी  के  इलेक्ट्रो-मे  किनिकल  एब्सचेंजों  की  इसेक्ट्रॉतिक  एक्सचेंजों
 में  बदला  जाना  सभी  भियाद  समाप्त  एक्सचेंजों  को  बदलने  की  नीति  का  अनुसरण  करते  हुए  अन्य
 जिले  के  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  कदलमे  का  क्षाम  उतरीततर  न्ल््मसे  कर

 प्रतीक्षा  सूची  को  मार्च  तक  निपटा  दिए  जाने  क्री  आश्या  है  ।

 खाड़ी  के  देशों  में  रोजगार  के  मर  अबसर

 5866.  श्री  रमेश  चेन्नितला  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  खाड़ी  के  देशों  विशेष  रूप  से
 सऊदी  इरान  और  इराक  में  भारतीयों  के  लिए  रोजगार  के  नए  अवसर  प्राप्त  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  संज्रालय में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  सरकार  खाड़ी  के  विभिन्न  दैशों  में
 वहां  की  सरकारी  के  साथ  और  नियोजकों  के  साथ  भी  निरन्तर  सम्पर्क  बनाये  है  हुए  ताकि  उन  देशों में
 भारतीय  राष्ट्रिकों  क ेलिए  रोजगार  के  ज्यादा  अवसर  पैदा  हों  और  ज्यादा  रोजगार  मिल  सके  ।
 30,000  से  भी  अधिक  भारतीय  राष्ट्रिक  तो  क्रुबंत  बाफ्स  जा  ही  च्रुके  इसके  भस्सक्य  अन्य

 खासकर  सऊदी  अरब  को  जाने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिको  की  संख्या  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  छुरई  +

 उड़ीसा  में  बिई  परियो  मना  के  लिए  केस्ीय  सहायता

 5867.  श्री  के०  प्रधानी  :

 द्वारा  सिंचाई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  बर्ष-वार  मांगी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का
 क्या

 क्या  जल  संताधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  अत  तीन  अर्थों  के  कोरान  उड़ीक्षा  अरकार
 ब्योरा

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्वाचरण  :  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  और

 अनुवानों  के  रूप  में  दी  जाती  जो  विकास  के  किसी  बिशेय  क्षेत्र  अथवा  परियोजना सै  जुले  नहों
 होती  सिंचाई  क्षेत्र  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  परिब्यव

 निम्नवत्  है  :--

 रुपए

 1988-89  9  220.68

 1989-90  189.13

 1990-91  287.71
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 5868.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  संचार  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रेल  डाक  सेवा  के  कितने  छंटाई  कार्यालय

 कया  उनमें  से  प्रत्येक  कार्यालय  के  पास  आवश्यक  सुविधाओं  से  पुक्त  भवन  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  देश  में  548  रेल  डाक  सेवा
 छंटाई  कार्यालय

 रेल  डाक  सेवा  के  समी  छंटाई  कार्यालय  भवनों  प्रें  तो  हैं  किन्तु  किराए  के  या  रेलवे
 परिसरों  में  कार्य  कर  रही  यूनिटों  के  मामले  विभिन्न  दबावों  के  कारण  उनमें  वांछित  स्तर  की
 सुविधाएं  प्रदान  करना  हमेशा  संभव  नहों  होता  है  ।

 जहां  संभव  होता  चरणबद्ध  ढंग  से  बेहतर  भवन  की  व्यवस्था  की  जाती  है  बशतें  कि
 संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 रेल  डाक  सेवा  कार्यालयों  में  छुंटाई  मशीनें

 5869.  भीमति  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  डाक  सेवा  कार्यालयों  में  छंटाई  मशीनें  लगाने  का  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  मशीन  का  मूल्य  क्या  है  और  सरकार  का  विचार  किन  देशों  से  इन
 मशीनों  का  आयात  करने  का  और

 कितने  रेल  डाक  सेवा  कार्यालयों  को  ये  मशीनें  उपलब्ध  करायी  जानी  हैं  और  इसके
 फलस्वरूप  कितने  कमंचारियों  के  फालतू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  बम्बई  में  एक  आटोमैटिक  इंटीग्रेटिड
 मेल  प्रोसेसिग  सिस्टम  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 यह  टेक््नालॉजी  केवल  कुछ  विकसित  देशों  में  ही  उपलब्ध  है

 और इस उपस्कर का आयात करना उपस्कर प्राप्त करने के लिए कारंबाई की जा रही है ।
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 बम्बई  की  इस  परियोजना  का  अध्ययन  करने  से  पता  चलता  है  कि  प्रस्तावित  उपस्कर

 स्थापित  करने  के  बाद  85  सार्टरों  को  ऐसी  डाक  वस्तुओं  की  छंटाई  करने  के  जिनकी  मशीनों

 से  छंटाइ  नही  की  जानी  तथा  डाक  और  रेल  डाक  सेवा  के  अन्य  क्षेत्रों  में  बढ़े  हुए  कार्यभार  को

 निपटाने  के  लिए  तैनात  करना

 पारादीप  में  मत्स्य  पतन

 5870.  भ्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4.
 क्या  उड़ीसा  में  पारादीप  में  मत्स्य  पत्तन  के  निर्माण  में  असामान्य  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  पत्तन  के  निर्माण-कार्य  के  पूरा  होने  की  संभावित  तिथि  क्या  है  तथा  सरकार  ने  इस
 दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  और  नहीं  ।

 अभी  पारा  दीप  में  मत्स्यन  बंदरगाह  के  विनिर्माण  में  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।

 मत्स्यन  बंदरगाह  परियोजना  1994  तक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना
 मत्स्यन  बंदरगाह  की  प्रगति  का  प्रबोधन  केन्द्रीय  प्रबोधन  समिति  द्वारा  किया  जा  रहा

 दिल्ली  में  दूध  की  सांग  और  सप्लाई

 5871.  श्री  के०  तुलसोऐया  बांडायार  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  दूध  की  कुल  दैनिक  मांग  और  सप्लाई  का  ब्यौरा  क्या  और

 दिल्ली  में  दुग्ध  डेरियों  की  कुल  क्षमता  कितनी  है  और  पड़ौसी  राज्यों  से  कितना  दूध
 खरीदा  जाता  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सौ०  दिल्ली  में  दूध  की  कुल  दैनिक
 अनुमानित  मांग  20  से  25  लाख  लीटर  है  और  मदर  डेयरी  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  माध्यम  से
 की  जाने  वाली  कुल  ओसत  प्रतिदिन  10.6  लाख  लीटर  है  ।

 मदर  डेयरी  और  दिल्ली  दुग्ध  दोनों  को  अधिष्ठापित  क्षमता  11.5  लाख  लीटर
 प्रतिदिन  इन  दोनों  डेरियों  द्वारा  पड़ोसी  राज्यों  और  दिल्ली  सहकारी  समितियों  स ेऔसतन
 प्रतिदन  करड़ो  3.00  लाख  कि०  ग्रा०  दूध  अधि  प्राप्त  किया  जाता
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 मारत  और  सोवियत  संघ  के  उजबे  किस्तान  गणराज्य  के  बीच  समझोते

 ]

 5872.  भ्री  साईमन  मरान््डी  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  भारत  और  सोवियत  संघ  के  उजबेकिस्तान  गणराज्य  के  बीच  दो

 समझौते  किए  गए  और

 कर  (४)

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ओर  ये  समझौते  कितनी  अवधि  के  लिए

 गए

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  जी  नहीं  ।

 आध्थिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  करार  में  यह  प्रावधान  है  कि  दोनों  पक्ष

 वैज्ञानिक-प्रौद्योगिक  और  अन्य  क्षेत्रों  में  स्थायी  आधार  पर  आदान-प्रदान  को  सुविधाजनक  बनाने  ओर

 उसे  विकसित  करने  के  लिए  उचित  उपाय  करेंगे  ।  सांस्कृतिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  करार  में  संस्कृति
 खेल-कूद  और  जन  प्रसार-माध्यमों  के  क्षेत्रों  में  आापसी  सहयोग  को  बनाये

 रखने  और  मजबूत  करने  की  बात  कही  गई  है  ।  ये  दोनों  करार  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वेध  हहैं
 और  यदि  दोनों  में  से  कोई  एक  पक्ष  इस  करार  की  समाप्ति  की  तारीख  से  6  महीने  पहले  इसे  समाप्त

 करने  के  अपने  के  अपने  निर्णय  की  सूचना  जब  तक  दूसरे  पक्ष  को  नहीं  देता  तब  तक  ये  दोनों  करार

 पांच-पांच  वर्ष  की  आगामी  अवधि  तक  स्वतः  बढ़ते

 उत्तर  प्रदेश  में  नलकप

 ]

 5873.  भी  राजन।य  सोनकर  श्त्रो  :

 श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 लो  मानवेन्द्र  शाह

 क्या  जल  संसाधन  म॑  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 बिएवव  बैंक  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  विशेष  रूप  से  सैदपुर  ओर  जौनपुर  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्रों  और  देहरादून  जिले  में  कितने  नलकूप  लगाये

 उनमें  से  कितने  नलकूप  बेकार  पड़े

 इन  नलकाूपों  के  कब  तक  चालू  कर  दिये  जाने  की  संभावना  और
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 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  विशेष  रूप  से

 जौनपुर  और  देहरादूम  में  कितने  नलकूप  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्या्रण  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश

 में  स्थापित  नलक्पों  की  संख्या  4799  है  जिसमें  से  113  सैदपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  26  जौनपुर

 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  तथा  22  देहरादून  जिले  में  हैं  ।

 26-8-1991  को  खराब  नलकूप  निम्नवत  है  :--

 1,  सैदपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  23

 2.  जौनपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  4

 3.  देहरादून  जिला  1

 समय  जब  तक  खराब  नलकपों  के  चालू  होने  की  संभावना  इस  प्रकार  है  :--

 1.  सैदपुर  संसदीय:निर्बाचम  क्षेत्र  15  नलकूप  15  दिलों  में

 और  8  एक  महीझे:में'।

 2.  जौनपुर  संसदीम-निर्वाचन  क्षेत्र  2  नलक्प  15  दिनों  में

 ओर  2  एक  महीने  में  ।

 3.  देहरादून  जिला  एक  महीने  के  भीतर  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  जोनपुर  संसदीय  क्षेत्रों  और  देहरादून
 जिले  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  नलकप  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पाकिस्तानी  सेम्य  विशेषज्ञों  का  कश्मीर  का  गुप्त  बोरा

 5874.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 क्या  भह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तानी  के  सैन्य  विशेषज्ञों  ने कश्मीर  में  चल  रहे  आतंकवादी  अभियान  का  निरीक्षण
 करने  हेतु  गुप्त  रूप  से  कश्मीर  का  दौरा  किया  और

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कमा  है  और  उन्हें  पकड़ने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  एम०  एम०  :
 ओर  इस  बारे  में  अपुष्ट  खबरें  मिली  हैं  कि  कुछ  पाक्स्तिानी  सैनिक  अधिकारी  घाटी  में  चोरी

 छिपे  घुसे  हैं  ।

 घुसपैठ  की  रोकथाम  करने  के  लिए  सरकार  ने  सीमा  पर  पहले  ही  सतकंता  बढ़ा  दी  है  ।  जम्मू
 और  कष्मीर  सरकार  ने  आतंकवाद  विरोधी  अभियथानों  को  तेज  घात  लगाकर  नाकाबन्दी
 जित  करने  तथा  भ्रभाजित/संवेदनशील  पाकेटों  में  प्रभावकारी  ढुंभ  से  अर्स-सैनिक  बलों  को  तैनात  करने
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 के  लिए  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  और  सक्रिय  गुटों  की  पहचान  की  सामरिक  महत्व  के  क्षेत्रों  में

 दिन  और  रात  की  गहत  तथा  आतंकवादियों  और  धन  ऐंठने  वालों  के  छिपने  के  स्थानों  पर  छापे  बढ़ा
 दिए  गए  हैं  ।

 एम्बुलेंस  बाहनों  की  सेवाएं

 5875.  डा०  सी०  सिलवेशा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  एम्बुलेंस  वाहन  दिललीं  पुलिस  के  नियन्त्रणाधीन  हैं  ;

 यदि  तो  इन  वाहनों  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जा  रही  सेवाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा
 आपातस्थिति  में  ये  वाहन  किस  स्थान  से  उपलब्ध  होते  हैं  ;

 जनता  को  इन  वाहनों  की  सेवाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किये
 गये  हैं  ;

 क्या  आम  जनता  को  जानकारी  के  लिए  इन  वाहनों  की  सेवाओं  के  बारे  में  प्रचार  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरक।र  का  विचार  दिल्ली  में  विभिन्न  नई  कालौनियों  के  बनने  के  साथ-साथ  इन
 वाहनों  की  संख्या  में  वद्धि  करने  का  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राण्य  मम्जी  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एस०
 :  से  जी  दिल्ली  पुलिस  के  पास  15  एम्बुलैंस  गाड़ियां

 इनमें  चिकित्सा  सेवा  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  पांच  गाड़ियां  शामिल  हैं  ।  यह  गाड़ियां
 दिल्ली  पुलिस  के  जिला/ट्रं फिक  इंकाईयों  के  पास  हैं  तथा  इनको  सड़क  प्राकृतिक

 इत्यादि  क ेशिकार  हुए  व्यक्तियों  को  अस्पताल  पहुंचाने  के  लिए  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर
 तैनात  किया  गया  इन  वाहनों  से  घटना  स्थल  पर  प्राथमिक  चिकित्सा  भी  दी  जाती  है  ।

 और  (8)  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1976  से  चल  रही  योजना  के  बारे
 में  जनता  को  जानकारी

 और  सरकार  के  समक्ष  गाड़ियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  कोई  विशेष
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्ली  पुलिस  के  बाहनों  में  आपातकालीन  हारने

 5876.  डा०  सी०

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिलली-पुलिस  के  कुछ  वाहनों  में  आपातकालीन  हान॑  लगाए  गए  हैं  ;
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 ,  यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इन  वाहानों  का  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :
 जी  श्रीमान्  ।

 (@)  निम्नलिखित  वाहनों  में  आपातकालीन  हान॑  लगे  हुए

 1.  कार  102  '

 2.  जीप  489

 3,  पिक-अप  वैन  124

 4.  एम्बुलैंस  13

 5.  मिनी  बस  11

 6.  बस  7

 १.  ट्रक  31

 9,  जेल  वाहन  21

 और  दिल्ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  एम्बुलेंस  या  आग  बुझाने  वाले  अथवा  बचाव  कार्य

 करने  वाले  अथवा  अपनी  ड्यूटी  का  निर्वहन  करने  के  लिए  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  प्रयोग  में  लाये

 जाने  वाले  इनकी  आवश्यकता  होती  क ेलिए  आपातकालीन  हान॑  बजाने  की  छूट

 महाराष्ट्र  मे ंनासिक  जिले  के  शहरों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराना

 5877.  श्री  जेड०  एम०  कहाड़ोले  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  मे ंनासिक  जिले  के  पदिचम  भाग  में  टेलीफोन  अधिकांश  समय  तक  खराब
 पड़े  रहते

 क्या  प्रयोक्ताओं  को  दो  माह  स ेअधिक  समय  तक  टेलीफोन  खराब  रहने  के  बावजूद  भी
 टेलीफोन  के  बिल  का  भुगतान  करना  पड़ता  है

 ह  गण

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  हस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  मिली
 है

 बल ढ़
 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  ह  हि

 नासिक  जिले  के  किन-किन  कस्बों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  जोड़ने  का  बिच।र

 हब  ॥  6
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 संचार  सम्जालय  के  राज्य  सन्त्री  राजेश  :  जी  नहीं  ।  नासिक  जिले  के

 प्रश्चिमी  भयम  जे  देलीफोनों  का  का्यंकरण  स्परमान्यता  सन््तोषजनक  है  ।

 जी  नहीं  ।

 नी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (४)  योजना  के  दोरान  नाप्निक  जिले  के  निम्नलिखित  स्थानों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा
 प्रदान  किए  जाने  का  भ्रस्ताव

 1.  निफाड़

 2.  मालेगांव

 3.  ओकक््सर

 4.  सतता

 5.  सिन्मार

 6.  पिभ्पलगांव

 7.  लासलगांव

 8.  इगतपुरी

 उत्तर  प्रढ़ेश  के  क्षलीगढ़  हैं  एस  ०  टी०  डी०  टेलीफोन  सेथा  के  कलेधशम  काटना

 मि

 5878.  भरी  मोहनसह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अलीगढ़  में  जून  से  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  एस०  टी०
 डी०  टेलीफोन  सेवा  उपभोक्ताओं  के  कितने  कनेवशन  वटे  हुए  पाये  गये  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ऊच्च  स्तरीय  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  किसी  भी  उपभोक्ता  का  कलेक्शन
 कटा  हुआ  नहीं  पाया  जून,।99|  से  1991  तक  उपभोवताओं  के  एस०  टी०  डी०
 टेलीफोनों  के  सात  मीटर  ऐसे  पाए  गए-जिनके  साथ  छेड़-छाड़  की  गई  थी  ।

 प्रारम्भिक  जांच  के  आधार  पर  अलीगढ़  देलीफोन  एक्सचेंज  के  दो  कर्मचारियों  को

 स्वित  करु|दिग़ा  है  ।

 97७
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 अन्तर्राष्ट्रीय  उपश्रह  निगरानी  भू-स्टेशन

 5879.  श्री  अंकुशराव  रावसाहेब  टोपे  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  उपग्रह  निगरानी  भू-स्टेशन  की  शिलान्यास  1983  में  किया
 गया

 यदि  तो  इस  समय  यह  मामला  किस  अवस्था  में  और

 यह  स्टेशन  कब  तक  चालू  हो

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  संचार  राज्य  श्री
 वी०एन०  गाडगिल  ने  11  1983  को  जालना  में  एक  सादे  समारोह  में-महाराष्ट्र  राज्य  के
 तत्कालीन  उप  मुख्य  मंत्री  स ेऔपचारिक  रूप  से  भूमि  प्राप्त  की  ।

 एंटीना  के  लिए  पेडेस्टल  संबंधी  सिविल  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  अन्तरिक्ष  विभाग
 का  अन््तरिक्ष  प्रगोग  केन्द्र  इलेक्ट्रातिक  प्रणाली  का  बिकास  तथा  एकीकरश  करता  रहा
 है  जिसका  अब  अन्तिम  परीक्षण  अहमदाबाद  में  किया  जा  रहा  केन्द्र  के  भवन  का  निर्माण  कार्य
 भी  प्रगति  पर  है  ।

 केन्द्र  में  सुविधाओं  के  वर्ष  1992  के  मध्य  तक  आरंभिक  परीक्षण  के  लिए  तैयार  हो  जाने
 की  संभावना  है  ।

 रोमानिया  में  भारतीय  राजडूत  को  धम्रको

 5880.  श्री  गुरूदास  कामत  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रोमानिया  में  भारतीय  दूतावास  को  भारतीय  राजदूत  को  उम्रवादियों  स ेमिली  धमकी
 के  बारे  में  कई  बार  चेतावनी  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  क्या  कारंबाई  की  गई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्आार्डों  :  और  भारत  के

 राजदूत  श्री  जे०  एफ०  रिबेरो  के  लिए  उम्रवादिकों  की  ओर  से  खतरे  के  बारे  में  रोमानिया  स्थित  भारत
 के  राजदूतावास  की  अनेक  बार  सूचित  किया  गया  हाल  ही  में  17  अगस्त  को  भी  .  राजदूत  को
 खतरे  को  सूचना  दी  गई  थी  ।  यह  सूचना  रोमानिया  के  अधिकारियों  को  दे  दी  गई  थी  जिन्होंने
 दूत  के  हमारे  राजदूतावास  और  उस  सड़क  जिस  पर  कि  राजदूत  आया-जाया  करते

 बर्दीधारी  रक्षकों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  थी  ।

 हैं
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 आतंकवादियों  का  प्रिंट  प्लान

 5881.  भरी  गुरूदास  कासत  :

 झी  एस०  बी०  सिदनाल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  आतंकवादों  गतिविधियों  और  उनके  प्रिट  प्लान  की  जानकारी

 यदि  तो  उक्त  प्रिट  प्लानਂ  किन  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जाने  की  आशंका
 भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठान  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  ऐसा  कोई  प्रिंट  प्लान  ध्यान  में  नहीं  आया  सरकार

 वादी  तत्वों  द्वारा  देश  में  उत्पन्न  की  गई  स्थिति  से  अवगत  है  और  यह  सुनिद्िचित  करने  के  लिए
 दृढ़  प्रतिज्ञ  है  कि  पूरे  देश  में  शान्ति  और  स्थिरता  का  स्थायी  वातावरण  बने  ।  सरकार  द्वारा  इस  दिशा
 में  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  गहन  सहयोग  करके  अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 मध्य  मारत  अधिसूचित  क्षेत्र  सु  म  थितरण  और  अम्तरण  1954

 5882.  भी  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  मध्य  भारत  अधिसूचित  क्षेत्र  भूमि  वितरण
 और  अन्तरण  1954  कौ  निरस्त  करने  कौ  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  इसकी  अनुमति  देने  में  विलंब  के  क्या  कारण  और

 इसकी  अनुमति  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना  हैं  ?
 शा  ः

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  मध्य  भारत  अनुसूचित  क्षेत्र  बांट  तथा  1954  को  निरस्त

 करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राष्ट्रपति  की  सहमति  के  लिए  मध्य  भारत  अनुसूचित  क्षेत्र
 बांद  तथा  निरसन  1984  भेजा  गया  है  ।

 और  वर्तमान  जिसे  अधिनियम  द्वारा  निरस्त  किया  जाना  भूमि  के
 हस्तांतरण  से  जनजातियों  को  संरक्षित  करता  राज्य  सरकार  का  ध्यान  इस  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया
 गया  है  कि  कई  मामलों  में  जनजातियों  की  भूमि  गैर-जनजातियों  को  हस्तांतरित  की  गई  क्योंकि  डर
 यह  है  यदि  विनिमय  को  निरस्त  किया  गयां  तो  उससे  केवल  हस्तांतरण  को  नियमित  किया  जा  सकता
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 इसलिए  राज्य  सरकार  से  आग्रह  किया  गया  है  कि  जनजातियों  की  हित  की  रक्षा  करने  के  लिए
 जनक  उपाय  किए  जाएं  ।

 राज्य  सरकार  से  उत्तर  की  प्रतीक्षा  है  ।

 बरूगुमपदु  टेलोफोन  एक्सचेंज  से  एस०  टी०  डी०  सुविधा

 ]

 5883.  भी  शोमनाद्रीश्वर  राव  बाडडे  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  बरूगुमपड  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान
 करने  हेतु  एक  प्रस्ताव

 यदि  तो  बरूगुमपडु  एक्सचेंज  के  अन्तर्गत  उपभोक्ताओं  को  किस  तारीख  तक  एस०
 टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 लागू  नहीं  होता  ।

 बरूगुपडु  यह  स्थान  थोजना  के  अन्तगंत  एस०  टी०  डी०  उपलब्ध
 कराने  की  दुृष्ट्रि  से  मानदंडों  को  पूरा  नहीं  करता  ।

 ब्रिटिश  लेबर  पार्टो  के  नेता  द्वारा  जम्मू-कश्मीर  के  बारे  में  दिया  गया  बक्तथ्य

 5884.  भरी  रवि  शाय  :

 श्री  कमला  सिथ्र  मधुकर  :

 प्रो०  के०  वी०  थामस  :

 क्या  जिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  ब्रिटिश  लेबर  पार्टी  के  नेता  ने  अपने  जम्मू-कम्मीर  दौरे  के  दौरान  वहां  के

 विभिन्न  प्रमुख  लोगों  से  बातचीत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्या  उन्होंने  अपने  जम्मू-कश्मीर  के  दोरे  के  बाद  कोई  वक्तत्व  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआडों  और  (a)  यू०  के०  के  छाया
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 कनजज्जज्ज  ee  -  -----  निनिकनक कम

 विदेश

 ह

 मंत्री  श्री  गेराल्ड  कौपमैन  ने  जम्मू  और  कशंमीर  राज्य  की  हाल  की  अपनी  यात्रा  के  दौरान

 पाल  और  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  चर्चा  की  और  वे  विभिन्न  दलों  के  राजनीतिक

 प्रेस  के  प्रतिनिधियों  और  अन्य  जाने-माने  व्यक्तियों  से  मिले  ।

 और  सरकार  ने  श्री  कोफमैन  द्वारा  राज्य  के  दौरे
 के

 बाद  की  गई  टिप्पणियों  के  बारे

 में  विभिन्न  प्रेस  रिपोर्टे  देखी  हैं  जिनमें  कश्मीरियों  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कश्मीर  समस्या  के

 समाधान  के  लिए  कहा  गया  है  और  सुझाव  दिया  है  कि  इस  संबंध  में  राष्ट्रमण्डल  से  काम  लिया  जा

 सकता  है  |  सरकार  चाहती  है  ।  कि  यह  मसला  शिमला  समझौते  के  अनुसार  पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय

 स्तर  पर  सुलझ  जाए  ।  इसमें  किसी  तीससे  पक्ष  की  उसके  सद्भाव  या  हस्तक्षेप  का  कोई  सवाल

 नहीं  है  चाहे  वह  राष्ट्रमण्डल  ही  क्यों  न  हो  ।

 सतीगुड़ा  सिंचाई  परियोजना

 5885.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :

 क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  सतीग्रुड्ा  सिचाई  परियोजना  का  कार्य  रुका  पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  और  अब

 तक  कितनी  धनराशि  जारी  की  गयी  और

 शेष  धनराशि  के  कब  तक  जारी  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :

 और  भारत  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  फंड  की  सहाथता  से  उड़ीसा  सरकार  द्वारा

 सतीगुड़ा  सिचाई  परियोजना  का  कार्य  किया  जा  रहा  है  राज्य  सरकार  ने  कभी  यह  सूचित  नहीं  किया

 है  कि  सिंचाई  परियोजना  का  कार्य  कभी  रुका

 परियोजना  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  जा  लाख  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  गई
 है  ।  उड़ीसा  सरकार  को  अबे  तक  37.45  लाख  रुपए  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  फंड  देने  के लिए  की  गई  शर्तों  के  अनुसार  उड़ीसा  सरकार  द्वारा
 वास्तव में  तक  पूरा  फंड  व्यय  किया  जाना  राज्य  सरकार  को  शेष  राशि  तब  दी  जाएगी  जब

 वह वास्तव में खर्च की गई राशि के बारे में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करेगी । शासकीय गुप्त बात अधिनयम में संशोधन 5886. भ्री गुरुवास कामत : श्री जाजे फर्नानडोज : गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 क्या  शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अधिनियम  में  क्या  संशोधन  किए  जाने  की  संभावना  है  !

 संसदीय  कार्य  अंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  शासकीय  गुप्त  बात  1923  में  कुछ  संशोधन  करने  के  बारे  में  एक

 प्रस्ताव है जिवका  उद्देश्य  आमतोर  पर  संबंधित  उपबंधों  को  अंधिक  उदार  बनाना  है  ताकि  शासकीय

 सूचना  सरलता  से  उपलब्ध  हो  सके  ।  सरकार  ने  मामले  में  अभी  तक  कोई  अस्तिन  निर्णय  नहीं
 लिया

 उत्तर  प्रदेश  में  डाकधघर  तारघर  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलना

 5887.  शा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  जिलेवार  कितने  तारधर  और

 फोन  एक्सचेंज  खोले

 इनके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और

 गत  वर्ष  उत्तर  प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले  में  कितने  एस०टी  ०डी०  और  आई०एस०डी०  कनेक्शन

 दिए  गए  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 संचार  मंत्रालम  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  डाघकर  और  तारघर  खोलने  के

 प्रस्तावों  से  संबंधित  जानकारी  संलग्न  और  में  दी  गई

 जहां  तक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  संबंध  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  40

 एक्सचेंज  खोलने  का  है  जिलेवार  विवरण  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख
 दिया

 आवंटन  को  अन्तिम  रूप  देने  क ेवाद  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पिछले  वर्ष  अलीगढ़  जिले  में  हाथरस  में  एक  एस०  टी०  डी०  और  आई०  एस०  डी०
 कनेक्शन  दिया  गया

 175
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 1991-92  में  उत्तर  प्रदेश  सकिल  में  डाक्धर  खोलने  के  जिलावार  लक्ष्य  बशर्ते  कि  उनका
 ओऔचित्य  हो  ।

 क्र०  जिले  का  नाम  खोले  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  डाकधरों  की

 सं०  संख्या

 1  2  2

 1.  बाराबंकी  12

 2.  फैजाबाद  15

 3.  राय  बरैली  े  15

 4.  सौतापुर  15

 5.  सुल्तानपुर  18

 6,  लखनऊ  25

 7.  कानपुर  सिटी  6

 8.  कानपुर  देहात  7

 9.  उन्नाव  7

 10.  फतेहपुर  6

 11.  फरूखाबाद  6

 12.  बांदा  0

 13.  हमीरपुर  5

 14.  इलाहाबाद  17

 15.  गाजीपुर  10

 16.  जौनपुर
 10

 17.  मिर्जापुर
 15

 18.  वाराणसी  25

 19.  प्रतापगढ़  15

 20.  बिजनौर  12

 21.  मेरठ  12

 22.  एम०  नगर  12

 23.  सहारनपुर
 12
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 1  2  3

 24.  गाजियाबाद  12

 25.  देहरादून  3

 26.  पौड़ी  2

 27.  चमोली  2

 28.  टिहरी  3

 29.  आगरा  13

 30.  मथुरा  10

 31,  अलीगढ़  !  19

 32.  झांसी  रु  ५  ४4८

 33,  -.  6

 34.  एटा  ;  ९

 35.  इटवा
 हर  हर

 36.  मैनपुरी
 ः

 37.  अल्मोड़ा  6

 38.  बरेली  हे

 39,  बदायूं
 ः

 40.  हरदोई
 ः

 41.  खीरी  6

 42.  मुरादाबाद
 है

 43.  रामपुर
 4

 44.  नैनीताल  ;

 45.  पीलीभीत
 र

 46.  पिथोरागढ़
 न्

 47.  शाहजहापुर  हैं

 48.  गोरखपुर
 11

 49,  महाराजगंज
 10

 50.  देवरिया  हु
 का

 51.  बंसी  ः

 2977
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 52.  बलिया  10

 53.  बेहराइच  10

 $4.  गौंडा  10

 55.  आजमगढ़  8

 56.  मऊ  7

 57.  बस्ती  5

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  संयुक्त  डाक  तार  धरों  के  बारे  में  जानकारी  जहां  वर्ष  1991-92
 के  दौरान  फोनोकॉम  आधार  पर  तार  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  !

 कृ०  जिला  तारधरों  की

 खंण  सं०

 2
 7

 प्र

 1,  आगरा  2

 2.  अलीगढ़  2

 3.  इलाहाबाद  2

 4.  अस्मोड़ा  1

 5.  बलिया  हि

 6,  बांदा  |

 7.  बस्ती  1

 8.  बरेबी  ]

 9.  बहराइच  !

 10.  बुलन्दशहर  ।

 11.  देवरिपा  ध  है

 12.  इटावा  ।
 13.  फैजाबाद  2

 14.  गोरशपुर  2
 15,  गोंडा
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 w 1  2

 16.  गाजीपुर

 17.  झांसी

 18.  जौनपुर
 19.  लखीमपुर  खीरी

 20.  मिर्जापुर

 21.  मुरादाबाद  । eo

 22.  प्रतापगढ़

 23.  रायबरेली

 24.  सुलतानपुर
 25.  सीतापुर

 26,  वाराणसी

 27,  बाराबंकी

 28.  बिजनौर

 29.  बदायूं
 30.  एटा

 मा

 है

 =

 मत

 है

 के

 के

 कक
 की

 Roe

 के

 लिए

 ००%

 837.  ललितपुर

 उत्तर  प्रदेश  में  और  बाढ़-नियंत्रल  परियोजनाओं  के  लिए
 केरट्रीय  सहायता

 5888.  डा०  लाल  अहादुर  रावल  :

 ।  |  |  |  ।

 क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछल्ने  षों  के  दोरान  सिंचाई  और  बाढ़
 नियंत्रण  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  और

 179  ,
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 इस  में  से  वर्ष-वार  कितनी  धन-राशि  खर्च  की  गई  तथा  कितनी  घन-राशि  वापस  की

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याजरण  :  ओर  सिंचाई  ओर  बाढ़  नियंत्रण

 परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारों  राज्य

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  आवंटित  तथा  व्यय  की  गई  राशि  निम्नवत्  है  :--

 रुपए
 वर्ष  आवंटित  राशि  व्यय  की  गयी!'शाशि

 1988-89  439.12  462.74

 1989-90...  421.65  429.53

 1990-91  492.40  463.28
 बनना  ना  मे  कओिणणा  पप्जओ  न्ीननयाे  “पैपतपपाभभभपभ/”क्पफभ3.8?हतपिपभ।तफखफैदया।ण।भपफ:य.मट  का

 राज्य  योजना कै  अन्य  विकास  क्षेत्रों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  बचत  का  उपयोग  किया
 जाता

 5789.  क्री  सुरलो  धरन  :
 की

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  क्रपा  करेंगे  कि

 केरल  में  कितने  कल्याण  संगठन  विदेशी  योगदान  प्राप्त  कर  रहे  और

 कितर ने  आवेदन  पत्र  लम्बित विदेशी  योगदान  प्राप्त  करने  हेतु  पंजीकरण  कै
 पड़े  हैं

 संसवीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 केरल  के  लगभग  मंत्रालय  संगठनों  ने  इस  मंत्रालय  को  वर्ष  में  में  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  करने

 के  बारे में  सूचना  भेजी

 इस  समयः  विदेशी  अभिदाय  के  अन्तगंत  पंजीकरण  के  लिए

 केरल  के  88  मामले  लंबित  पड़े  हैं  ।
 .

 अं्रष्ों  के  बिदेशी  दौरे

 5890.  श्री  राम  शरण  पादव

 क्या  गृह  संत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 जनवरी

 से  जुलाई  की  अवैधि  के  दौरान  जिन  मंत्रियों  ने  विभिन्न  गोष्ठियों

 सम्भेलनों  में  भांग  लेने  क ेलिये  विदेशों  का  दौरा  उनका  ब्योरा  क्या
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 इस  उद्देश्यार्थ  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्रदान  की  गयी

 क्या  इस  अवधि  के  दौरान  किसी  मंत्री  ने  तीन  से  अधिक  बार  विदेशों  का  दौरा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और

 (8)  प्रत्येक  मंत्री  की  प्रत्येक  यात्रा  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी  ?

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  '
 राज्य

 मंत्री
 एस०  एम०

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  ह ैऔर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आजाद  हिम्द  सरकार  को  परिसम्प्ति

 5891.  श्री  चिश  बसु  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  जापान  सरकार  और  अन्य  .  देशों  में  सुभाय  घन्द्र  बोस  द्वारा  गठित  को

 गई  आजाद  हिन्द  सरकार  से  संबंधित  114  करोड़  रुपए  कीਂ  नकदी  एवं  परिसम्पति  ब।पस  ले  ली
 और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  इस  धनराशि  को  उपयोग  में  लाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  ओर  सरकार  के  पास  इस
 आशय  का  कोई  साक्ष्य  उपलब्ध  नहीं  है  जिससे  यह  पतां  चलता  हो  कि  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  द्वारा
 स्थापित  आजाद  हिन्द  सरकार  कीਂ  114  करोड़  रुपए  की  नंकदी  ओर  परिंसम्पत्तियां  जापान  की  सरकार
 तथा  अन्य  देशों  की  ओर  बकाया  इस  विषय  पर  -  सरकार  के  पास  उपलब्ध  तथ्य  नीचे  लिखे

 अनुसार  हैं  :  -

 2.  द्वितीय  विश्व  युद्ध  क ेवाद  भारतीय  राष्ट्रीय  तथा  भारतीय
 घीनता  लीग  को  कुछ  परिसम्पत्तियां  सिगापुर  में  सम्पत्ति  अभिरक्षक  द्वारा  जब्त
 कर  ली  गई  जिनमें  विभिन्न  किस्म  की  कुछ  सोना  तथा  जेवरात  सहित  विविध  बहुमुल्य
 वस्तुएं  शामिल  सरकार  द्वारा  इस  बात  पर  सहमति  ब्यक्त  की  गई  थी  कि  भारत  तथा  पाकिस्तान
 के  बीच  इन  परिसम्पत्तियों  का  बंटवारा  2:1  के  अनुपात  में  किया  जाएगा  और  इसके  परिणामत:ः
 भारतीय  पक्ष  को  मिलने  वाले  भाग  का  मूल्य  लगभग  बंठता  9
 1954  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रइदन  सं०  1501  के  उत्तर  में  भी  यही  रकम  दी  गई  उसके
 बाद  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  की  स्वीकृति  से  आई  ०एन  ०ए०  और  आई०आई०एल०  की  इन  परिसम्पत्तियों
 से  मिले  भारत  के  हिस्से  की  रकम  मलाया  में  बनाए  गए  भारतीय  छात्रवृत्ति  कोष  में  जमा  करा  दी

 गई  यह  कोष  मलाया  में  भारतीय  मूल  के  छात्रों  क ेलिए  बनाया  गया  था  ।

 3.  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  की  हिंदायतों  पर  भारत  सरकार  के  एक  अधिकारी  द्वारा  टोकियों  से
 दिल्ली  1952  में  एक  बक्सा  लाया  गया  जिसके  बारे  में  यह  कहा  गया  कि  उसमें  बे
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 वस्तुएं  हैं  जो  उस  वायुयान  से  निकाली  गई  जिसमें  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  मृत्यु  हुई  बताई

 जाती  इस  बक्से  को  30  1953  को  राष्ट्रीय  संग्राहलय  को  सुरक्षित  अभिरक्षा  में  रखने

 के  लिए  सौंप  दिया  गया  था  और  यह  बकसा  तब  से  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  पास  रखा  हुआ  इस

 बक्से  में  मेड  कलाई  कानों  के  पेंडल  कानों  के

 कमीज  के  नाक  की  जौंग  के  लोहे  की  कील  तथा  अन्य  विभिन्न  मर्दें  भी  थीं

 जो  लगभग  सभी  क्षति  ग्रस्त  तथा  जली  हुई  अवस्था  में  इस  बक्से  का  आवरण  रहित  निबल  वजन

 13491°25  ग्राम  पाया  गया

 ईंडियन  काउन्सिल  ऑफ  वल्ड  एयफे्स  नई  बिल्ली

 5892.  भरी  सुधोर  साथंत  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सभा  में  पारित  इंडियन  काउन्सिल  ऑफ  वल्ड  एफेयर्स  का  नियंत्रण  अपने  हाथ

 में  लेने  संबंधी  विधेयक  नौंवी  लोक  सभा  में  पुरस्थापित  किया  गया

 यदि  तो  विधेयक  की  वहंमान  स्थिति  क्या

 इस  विधेयक  को  संसद  में  कब  तक  पुरः  स्थापित  किया  और

 इंडियन  क।उन्सिल  ऑफ  वर  एफेयर्स  के  पुस्तकालय  के  गिरते  हुये  मानकों  में  सुधार
 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 विदेश  संत्रालल  सें  राज्य  मंत्री  एडुआड्डो  :  जी  हां  ।

 अब  यह  विधेयक  व्यपगत  हो  गया  है  ।

 और  भारतीय  विश्व  काये  परिषद  में  सुधार  लाने  और  उसके  मूल  मानदंडों  की

 पुनंस्थापना  करने  के  लिए  सरकार  संसद  में  विधेयक  पुनः  प्रस्तुत  करने  की  सम्भावना  सहित  विभिन्न

 उपायों  पर  विचार  कर  रही

 खायान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 5893.  श्री  मेरू  लाल  समोणा  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  खाद्यालनों  जैसे  तिलहनों  आदि  के  उत्पादन  में  1989-90  की

 तुलना  में  1990-91  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  उत्प्रादन  में  राज्यवार  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?

 कृषि  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्ल/पल्ली  र।मचख््नन  )  :  जो  हां  ।
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 वर्ष  1989-90  की  तुलना  में  1990-91  के  दौरान  सभी  खाद्यान्नों  ओर  सभी

 तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि/कमी  की  राज्यवार  प्रतिशतता  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न

 विवरण

 1989-90  की  तुलना  में  1990-91*  के  दोरान  सभी  खाद्यान्नों  और  सभी

 तिलहनों  के  उत्पादन  में  प्रतिशत  वृद्धि/कमी

 राज्य

 ा

 गेहूं  सभी  खाद्यान्न  या  सभी  तिलहन --/.....
 (+)  3.8  36.7

 असम  (+)  30.7  (+)  16.1  43.2

 बिहार  (+)  2.5  (+)  4.2  31.4

 गुजरात  (+)  24.5  0.8  16.5

 हरियाणा  (+)  8.2  (+)  10.6  61.1

 हिमाचल  प्रदेश  (--)  16.7  6.6  20.0

 जम्मू  और

 कद्मीर  (+)  33.1  (+)  30.3  31.0

 कर्नाटक  (--)  17.5  (--)  11.5  ५.7

 केरल
 न  (+)  2.0  27.8

 मध्य  प्रदेश  (--)  43.4  (+)  20.0  33,0

 महाराष्ट्र  (+)  1.3  8.9  (-)  1.6

 उड़ीसा  (--)  9.2  (--)  10.9  8.3

 पंजाब  (+)  2.7  (+)  0.7  97.2

 राजस्थान  (+)  27.1  (+)  28.7  35.7

 --
 ।

 (-)  6.6  2.1

 उत्तर  प्रदेश  (+)  3.2  (+)  4.0  12.8

 पदिचम  5.4  (-)  7.3  4.8

 अन्य  (+)  23.8  (+)  7.0  20.9

 -
 अखिल  भारत  (+)  9.8  (+)  3.4  14.0

 —
 एएएएए
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 12.00  मध्यान्ह

 झी  विश्वनाथ  शर्मा  :  अध्यक्ष  मेरा  सामान  फिकवा  दिया  है'***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  बोलने  की  अनुमति  कृपा  बैठ  जाइए  ।

 ]

 क्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हम  बी०  जे०  जनता

 सी०  पी०  आई०  और  सी०  पी०  सभी  पार्टियों  के  करीब-करीब  तीस-चालीस  सांसद  आपसे

 मिले  थे  |  हम  लोगों  ने  आपसे  फिर  से  चिन्ता  जाहिर  की  थी  कि  इस  सदन  में  लगातार  होने  के

 जूद  भी  देश  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  उन  पर  अत्याचारों  में  कम  नहीं  आ

 रही  अभी  दो  दिन  पहले  रिपोर्ट  निकली  है  कि  महाराष्ट्र  में  90  परसेंट  गांव  हैं  और  80  परसेंट

 मन्दिर  ऐसे  हैं  जहां  इन  लोगों  को  अलाऊ  नहीं  किया  जा  रहा  आंध्र  प्रदेश  में  मैंने  होम  मिनिस्टर

 श्री  चण्हाण  को  पत्र  लिखा  है  कि  वहां  भी  ये  लोग  मारे  गए  हैं  ।  उसके  अलावा  दूसरे  राज्य  में  ir

 पास  नागपुर  की  घटना  का  यह  फोटो  है  इसे  आप  देखें  ।  ब्रहां  अम्बेडकर  कालेज  में

 एक  अनुसूचित  जाति  का  प्रोफेसर  उससे  दुश्मनी  के  कारण  उसके  लड़के  को  जो  नौंवीं  कक्षद  मैं  पढ़ता
 मार-मार  कर  मार  दिया  और  यह  काम  एक  प्रोफेसर  ने  उसने  मारा  ।  इस  तरह  की  घटनाओं

 में  वृद्धि  हो  रही  यह  कोई  पार्टी  का  मामला  नहीं  है  ।  हम  दलों  क ेलोग  आपसे  मिले  बूटा
 सिंह  जी  भी  हमने  आपसे  आग्रह  किया  था  ।  हम  लोग  राष्ट्रपति  जी  से  भी  मिलने  जा  रहे  हैं  ।

 दुखद  बात  यह  है  कि  आज  तब  की  परम्परा  रही  है  कि  इस  विषय  पर  जब  भी  सदन  में

 कशन  हुआ  है  तो  हमेशा  ही  गृह  मन्त्री  ने जवाबदेही  ली  पर  एक  नई  परम्परा  चल  पड़ी  जब  भी

 गृह  मन्त्री  जवाब  देते  हैं  चाहे  इस  सदन  में  दें  या  उस  सदन  हमेशा  कहते  हैं  कि  यह  राज्य  सरकार

 का  मामला  इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  राज्य  सरकार  भी  समझ्ष  रही  है  कि  भारत  सरकार

 इस  मामले  में  गम्भीर  नहीं  पहले  भारत  सरकार  गम्भीरता  से  लेती  आज  नहीं  ले  रही

 आपने  सदन  में  चिन्ता  जाहिर  की  थी  और  कहा  था  कि  प्रधानमन्त्री  जी  चीफ  मिनिस्टर्स  की  बैठक  बुलाने
 जा  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि भारत  सरकार  से  कि  कब  आपकी  यहू-चैठक  होने  जा  रही  है  ?  हम
 लोगों  ने  फैसला  किया  है  कि  कल  या  परसों  जितने  ही  हम  अनुसूचित  जाति  और  जतक्ाति-के  सांसद  हैं
 और  दूसरे  जो  सांसद  हैं  राष्ट्रपति  जी  के  यहां  मार्च  करेंगे  बाबा  साहेब  की  से  शुरू  करेंगे  और  देश
 के  विभिन्न  भागों  में  जो  इन  लोगों  के  ऊपर  जुल्म  और  अत्याचार  हो  रहे  हैं  उसके  विरोध  में  जाकर

 उनसे  मिलेंगे  और  उनको  ज्ञापन  देने  का  काम  करेंगे  ।  यह  कोई  पार्टी  का  मामला  नहीं  इसलिए  हम
 आपके  माध्यम  से  गृह  मन््त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहते  हैं  आप  ब्रार-बार  यह  क्यों  कहते हैं  कि  यह
 राज्य  सरकार  का  मामला  है  इसलिए  भारत  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती  मैं  समझता

 हूं  कि  यह  कांस्टीट्यूशनल  प्रोटेक्शन  का  मामला  है  और  भारत  सरकार  कांस्टीट्यूशनल  प्रोटेक्शन  देने  मैं
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 ae  नमन कल  िऊऔऊझ  ाा  पध््प"प्पै/णघपपपप्ी|।  7  ४छएए७७७७एऋरएऋ्शा  कद

 विफल  साबित  हो  रही  है  ।  इसलिए  आप  बताए  कि  कब  तक  चीफ  मिनिस्टर्स  की  बैठक  उसकी

 तारीख  निश्चित  करें  और  इसको  गम्भीरता  से  लिया

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  यह  सही  है  कि  यह  मामला  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  से  सम्बन्धित  लेकिन  यह  उन्हीं  का  मामला  नहीं  अगर  उन  पर  ज्यादतियां  होती  हैं

 तो  सारे  सदन  के  लिए  और  देश  के  लिए  बिन्ता  का  विषय  मैं  श्री  रामविलास  पासवान  जी  से

 कहूंगा  कि  वे  अकेले  राष्ट्रपति  भवन  न  हम  सब  वहां

 किन्तु  इस  सवाल  पर  एक  नया  यह  देश  के  लिए  लाभदायक  नहीं  होगा  और  न  जिन

 वर्गों  की  हम  रक्षा  करना  चाहते  उनको  सहायता  देगा  ।  यह  ठीक  है  कि  ज्यादतियां  केन्द्र  के  प्रकाश

 में  लाई  जा  रही  हैं  और  संविधान  के  अन्तर्गत  गृह  मन्त्रालय  को  उन्हें  देखता  नजर  रखनी  है  और

 फिर  भी  इस  बात  को  नजरअन्दाज़  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  अगर  प्रदेश  सरकारें  अपने  कार्य  में  सक्षम  नहीं

 हैं  तो  न्याय  नहीं  कर  सकेंगी  और  अबर  प्रदेश  सरकारों  को  आपकी  ओर  से  टोका  नहीं  जाएगा  तो  वह

 दिलाई  में  पड़  जाएंगी  ।  इसलिए  प्रदेश  सरकारें  चुस्त  हों  ।  केन्द्र  अपने  दायित्व  का  पालन  करे  लेकिन

 इस  प्रइन  समाज  को  दो  वर्गों  में  बांटने  का  प्रश्न  न  बनाया  अब  अगर  हरिजनों  पर

 तियां  होती  हरिजन  शब्द  पर  आपत्ति  हो  रही  अनुसूचित  जनजातियों  पर  जुल्म  होते  हैं  तो  हम
 सबके  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  श्री  राम  विलास  पासवान  से  सहमत  हूं  कि  मुख्यमन्त्रियों  की  बैठक  बुलाएं
 और  इस  पर  चर्चा  करें  लेकिन  प्रदेश  सरकार  बाहे  किसी  भी  दल  की  अगर  उसे  अपने  कर्तव्य  पालन
 में  ढिलाई  करने  का  मौका  दिया  जायेगा  तो  केन्द्रीय  गृह  मंत्रालय  कितनी  भी  सद्भावना  प्रकट

 उनकी  रक्षा  का  इन्तजाम  नहीं  कर  सकती  है  ।

 क्री  सोमयाथ  शटर्जो  :  जो  कुछ  भी  सभा  में  कहा  गया  है  उससे  मैं  और  मेरा  दल  पूरी
 तरह  सम्बद्ध  है  ।  ऐसा  प्रतीत  हो  रहा  है  कि  इस  सभा  मे  हुई  चर्चा  को  पारम्परिक  माना  गया  यद्यपि

 हम  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  कर  रहे  हैं  तथा  माननीय  मन्त्रियों  ने  भी  अपनी  चिन्ता  व्यक्त
 की  है  फिर  भी  ऐसा  प्रकट  होता  है  कि  इसका  कुछ  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  तथा  ऐसी  गम्भीर  अमानवीय

 घटनाएं  हमारे  देश  के  विभिन्न  स्थानों  में  बार-बार  घट  रही  हैं  ।

 जैसाकि  मैंने  पिछली  बार  कहा  था  कि  क्या  हम  एक  सुसंस्कृत  देश  में  रह  रहे  हैं  ?  व्यक्तियों
 की  निर्दयता  से  हत्या  की  जा  रही  उन्हें  महज  इसीलिए  सताया  जा  रहा  है  क्योंकि  व ेकिसी  एक
 अथवा  धर्म  अथवा  क्षेत्र  के  हैं  और  एफ  भाषा  विशेष  बोलते  क्या  हम  इस  आधार  पर  अपने  देश  का
 विभाजन  होने  देंगे  ?  अतएवं  यह  एक  ऐसा  मामलत  है  जिस  पर  हमने  सवंदा  अपने  दलगत  भावना  और
 नीतियों  से  ऊपर  उठकर  विचार  किया  यह  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  अतः  स्पष्टत  रूप
 से  सरकार  की  अपनी  विशेष  जिम्मेवारी  हमारे  संविधान  में  बताया  गया  है  कि  जहां  तक  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  की  सीधी  जिम्मेवारी  होगी  ।  अतः
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 हमारी  यह  मांग  है  कि  यदि  आवश्यकता  हो  तो  भारत  सरकार  इस  मामले  में  स्वयं  अग्रणी  भूमिका  निभानी

 चाहिए  ।  मैं  रामविलास  जी  के  विचारों  से  सहमत  हूं  कि  ऐसा  लग  रहा  है  कि  कुछ  क्षेतों  में  राज्य

 सरकारें  ऐसा  नहीं  समझतीं  कि  केन्द्र  सरकार  सिर्फ  समय-समय  पर  कुछ  टिप्पणियां  करने  के  सिवाय  और

 कछ  नहीं  कर  रही  हैं  तथा  इस  बारे  में  गम्भीर  नहीं  अतएव  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके  लिए
 मैं  सभा  के  सभी  वर्गों  स ेअपील  करता  हूं  ।  मुझे  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  इस  मामले  में  किसी  के  विचार

 भिन्न  है  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  सर्वाधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को

 इस  मामले  में  अग्रणी  भूमिका  निभानी  चाहिए  ।  मैं  यह्  कहूँगा  कि  हमें  उन  व्यक्तियों  को  कठोर  दंड  देना

 चाहिए  जो  भ्रष्ट  हैं  तथा  विकृत  मानसिकता  वाले  हैं  तथा  जो  ऐसा  काम  कर  रहे  इस  मामले  में  उन्हें
 कठोर  दण्ड  विया  जाना  हमें  यह  प्रतिज्ञा  करनी  चाहिए  कि  हम  भविष्य  में  देश  में  इन
 सताये  हुए  व्यक्तियों  को  कभी  निराश  नहीं

 गृह  संत्री  एस०  बी०  :  अध्यक्ष  मैं  सभा  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  से

 पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  जब  हम  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  पर  होने  वाले  अत्याचारों
 के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  इस  समय  हमने  यह  आए्वासन  दिया  था  कि  हम  इसे  राष्ट्रीय  मुद्दा  मानते

 हैं  तथा  अपने  इस  आएवासन  से  पीछे  हटने  का  सवाल  ही  नहीं  मैं  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि

 माननीय  सदस्यों  को  यह  आभास  कैसे  हो  रहा  है  कि  हम  इस  मुद्दे  को  यों  ही  ले  रहे  वास्तविकता

 यह  नहीं  वास्तव  में  हम  इस  पूरे  मामले  को  मानीटर  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हमारा  एक  कक्ष

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  होने  वाले  अत्याघारों  सम्बन्धी  मामलों  की  जांच

 करता  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  का  सवाल  देश  में  किसी  भी
 क्षेत्र  मे ंयदि  उनसे  सम्बन्धित  कोई  भी  घटना  घटती  तो  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  ही  पहल  करती  है  ।
 तथा  सम्बन्धित  मुख्य  को  लिखती  हम  इस  मामले  को  लापरवाही  से  नहीं  ले  रहे  इस

 मुद्दे  पर  हमने  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  की  बैठक  बुलाने  का  निर्णय  लिया  मुझे  निश्चित  तिथि  तो  यांद

 नहीं  है  परन्तु  इसके  लिए  तारीख  भी  निर्धारित  की  जा  चुकी  इस  मुद्दे  पर  विचार-विम्न्श  करने.के
 लिए  मुख्य  मन्त्रियों  की  बैठक  बुलाई  जा  रहो

 श्री  चन्द्रजीत  यादथ  :  आपने  यह  कहा  था  कि  इस  बारे  में  राष्ट्रीय  एकता
 परिषद  परिषद  की  मीटिंग  बुलाएंगे  इस  मामले  में  उन्होंने  कहा  था  कि  इसी
 सवाल  पर  नेशनल  इंटीग्रेशन  काउन्सिल  की  मीटिंग  उसका  क्या  हुआ  ?

 ]

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  के  बारे  में  आपने  सभा  में  यह  कहते  हुए  आह्वासन  दिया  था  कि  राष्ट्रीय
 एकता  परिषद  की  बंठक  विशेष  रूप  से  कमजोर  वर्मों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  सम्बन्धी  मुहे  पर  ही
 चर्चा  करने  के  लिए  बुलाई  उसके  वारे  में  आपका  क्या  विचार  है  ?

 शो  एस०  बी०  चम्हाज  :  वह  बेठक  भी  बुलाई  परन्तु  उससे  पहले  हस  इस  मुद्दे  पर
 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  मुख्य  मन्त्रियों  की  वैठक  बुलाएंगे  ।
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 भरी  विश्वनाथ  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  बहुत  गंभीर  समस्या  सामने
 लाना  चाहता  हूं  और  उसका  शिकार  मैं  स्वयं  हो  गया  हूं  ।  मैं  इस  सदन  का  पहले  भी  लोक  सभा

 में  सदस्य  रहा  हूं  ।  मेरे  बहुत  निकट  मेरे  पास  के  रहने  वाले  छविराम  जी  अग्रंस  47  ओर  49

 साउथ  अवेन्यू  में  थे  ।  वे  हमारी  पार्टी  के  हस  बार  वे  चुनाव  हार  दुर्भाग्य  से

 उनका  शरीर  शान्त  हो  गया  एक  दुघंटना  में  ।  घूंकि  वे  मेरे  निकट  मित्र  मैं  उनके  पास  कुछ  समय

 से  रह  रहा  मुझे  इस  लोक  सभा  में  मकान  मिलना  था  और  यह  कहा  गया  भा  कि  पुरानों
 नर  वाले  डबल  फ्लेट  मिल  जाते  हैं  ।  मैंने  भूरिया  जी  को  एप्लाइ  उन्होंने  कहा  कि  इस  बार
 तय  हुआ  है”“मैंने  कहा  कि  मैं  उसी  में  मुे  उसी  में  रहने  तो  उन्होंने  कहा  कि  इसमें  आप

 नहीं  रह  पाएंगे  क्योंकि  यह  तीन  ही  टमं  वालों  को  मैंने  कहा  कि  मुझे  कौन  सा  तो  मुझे
 मीना  बाग  वाला  दे  दिया  ।  मैंने  उनको  भी  पत्र  लिख  दिया  और  *'''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मैटर  हम  हाउस  में  डिसकस  नहीं  मैं  उनको  भी  और  आपको
 भी  बुला  लेता  हूं  ।

 भरी  विश्वनाथ  शर्मा  :  हमारा  सामान  उठाकर  बाहर  फेंक  दिया  गया

 श्री  साल  कृष्ण  आडवाणी  कभी  ऐसा  नहीं  होता  वह  वहां  रह  रहे
 उनका  सामान  रखा  हुआ  था

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  हुआ

 )

 थ्रो  सोमनाय  जटर्जो  :  वर्तमान  सांसद  को  उसके  घर  से  बाहर  निकाल  फेंक  दिया  भया  है  |

 ऐसा  आपने  कैसे  हो  जाने  दिया  ?  क्या  उसने  आपसे  अनुमति  ली  थी  ?

 *००७००००  ०००० अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  आवास  समिति  है

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  हाउस  कमेटी  को  आप  छोड़  दीजिए  लेकिन  एक  सिटिंग

 जिसे  मकान  अलॉट  नहीं  हुआ  अगर  किसी  पुराने  सदस्य  के  यहां  रह  रहा  है  तो  उससे  बातचीत

 करके  मामला  हल  करने  के  बजाय  क्या  यह  आदेश  दिया  जाएगा  कि  उसका  सामान  उठा  कर  सड़क  पर

 फेंक  दो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पता  लगाऊंगा  कि  ऐसा  कैसा  हुआ  है  ?
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 शी  सोमनाथ  चटजों  :  किसने  यहू  आदेश  दिया  है  ?

 ]
 -  भरी  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हम  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहते  हैं  कि

 मेम्बर  ऑफ  पालियामेंट  से  जो  मकान  खाली  कराया  जाता  उसके  लिए  कोई  नियम-कानून  है  या

 नहीं  ?  कांग्र  स  के  जो  मिनिस्टर्ज  हैं  वह  लगातार  रहते  आए  हैं  चाहे  वे  मेम्बर  भी  न  लेकिन  जो
 मेम्बर  ऑफ  पालियामेंट  जीतकर  आए  हैं  उनको  आप  निकाल  रहे  हम  कहना  चाहते
 हैं  कि  सबसे  पहले  उन  लोगों  को  निकालिए  जो  पिछले  20  सालों  से  कुछ  नहीं  हैं  और  मकान
 पर  कब्जा  करके  बैठे  हुए  हिम्मत  है  तो  सरकार  पहले  उन  लोगों  को  निकालने  की  कारंवाई  करे  ।

 इसमें  पार्टी  मामला  मत  उनमें  कांग्रं  स  के  ही  लोग  बैठ  हुए

 श्री  मदनलाल  खुराना
 :  अध्यक्ष  जो  बीस  साल  से  बैठे  हुए  उनसे

 मकान  खाली  कराइए  ।  आप  यहां  निर्देश  दीजिए  कि  जो  मेम्बर  ही  नहीं  जो  इतने
 सालों  से  बैठे  है ंउनसे  मकान  खाली  करवाइए  |  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  सिटिंग  भेम्बर  का

 सामान  बाहर  फेंकने  का  जिम्मेदार  कौन  है  ?  उसकी  जिम्मेदारी  क्रिस  पर

 ]

 अध्यक्ष  महोबय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  |

 ]

 ओर  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  की-बात  भी  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  जरूरत  नहीं  है  ।  सोनकर  आप  बेठ  जाइए  |  मैं  कहता  हूं  आप

 बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  जी  आप  बैठिये  |  जब  मैं  खड़ा  होता  हूं  तो
 जो  मैं  कहता  हूं  उसे

 आपको  सुनना  चाहिये  ।

 भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  पहले  हमारी  बात  भी  सुन  मेरे  साथ  भी

 ऐसी  ही  घटना  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरूरी  गहीं  जब  आप  एक  एक  बात  कहते  हो  तो  मैं  सब  कुछ  समझ

 हूं  और  जो  मैं  कहता  उसे आप  सभझ  लेते  हो  तो  फिर  क्या  उसका  अर्थ  मेरे  ध्यान  में  आ  गया

 है  |  मैं  यह  बोलना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  हुआ  शायद  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  हुआ  है  बट  आई  बिल  फाइन्ड  इट

 188



 14  1913  लिखित  उत्तर

 भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  यह  ऐसा  काम  हुआ  जिसका  वर्णन  नहीं  किया  जा

 बहुत  ही  अपमानजनक  स्थिति  पैदा  हो  गयीं

 क्ष  महोदय  :  आप  मैंने  समझ  लिया  है  जब  आप  एक  बार  बोलते  हैं  तो  मैं  भांप  लेता
 हूं  । आपके  लिफाफे  को  देखते  ही  भांप  लेता  हूं  कि  मजमून  क्या  यह  जो  कुछ  भी  हुआ  मेरी  दृष्टि

 अगर  वह  सही  है  तो  अपमानकारक  है  और  मैं  उसकी  जांच  पड़ताल  कराऊंगा  |  उसमें  योग्य
 वाही  की  आयेगी  ।

 श्री
 मदम  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  का  सामान  बाहर

 पड़ा  हुआ  कीमती  सामान  उसे  भी  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  योग्य  कायंवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  रजेद्र  अग्निहोत्री  अध्यक्ष  यह  माननीय  सदस्य  के  सम्मान  का  मामला
 उनका  सामान  बाहर  पड़ा  हुआ  है  ।

 शी  लालकृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मैं  ममझता  हूं  कि  लोकसभा  के  इतिहास  में  यह  एक
 अभूतपूर्व  घटना  हुई  कभी  सिटिंग  मेम्बर  के  साथ  इस  प्रकार  से  नहीं  मेम्बर  के

 मुझे  पता  एक  आध  बार  हुआ  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आंठवीं  लोकसभा  में  हुआ  था  ।

 क्री  लाल  कृष्ण  आडबाणी  :  चूंकि  यह  अपने  एक  माननीय  सदस्य  का  मामला  इसलिए
 अध्यक्ष  आपकी  जवाबदारी  हो  जाती  हमारी  सरकार  से  जो  शिकायत  वह  अलग  लेकिन
 इस  मामले  में  आप  तुरन्त  हस्तक्षेप  उनके  सामान  को  वहां  फिर  से  रखवाईये  और  उन्हें  पूरे
 अधिकार  दिलवाईये  ।  अगर  इस  बारे  में  कोई  कायंवाही  होनी  है  तो  सबसे  पहले  जो  मेम्बस॑  वर्षों  से

 रह  रहे  मकान  नहों  छोड़  रहे  उन्हें  निकलवाये  जाने  की  कार्यवाही  होनी  चाहिये  ।

 भी  राजेस््र  अग्निहोत्री  :  यह  एक  माननीय  सदस्य  के  सम्मान  का  प्रइन  सबसे  पहले  उनका
 सामान  उठवा  कर  फिर  से  रखवाया  जाये  ।  आपका  संरक्षण  हम  लोगों  को  प्राप्त  होना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्लीज  टेक  यौर  सीट  |  इस  सदन  की  कुछ  प्रथाएं  हैं  और  उन  प्रथाओं  के

 मुताबिक  ही  हम  काम  करते  हमारा  जो  लैजिस्लेचर  का  बजट  उसकी  चर्चा  हम  कभी  हाऊस  में

 नहीं  करते  हैं  ।  धर  देने  का  मामला  भी  कभी  हाऊप  फ्लोर  पर  चर्चा  के  लिये  नहीं  लाया  जाता
 इसलिये  नहीं  करते  क्योंकि  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनिये  तो  पहले  ।  इन  सारी  चीजों  पर  द्वाऊस  में  चर्चा  नहीं  की  जाती

 है  ।  माननीय  सदस्य  को  जो  निकाला  गया  उस  प्रकार  से  नहीं  होना  चाहिये  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनिये  तो  सही  ।  मेरी  बात  काटिये  मत  ।  मैं  वही  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  मोहनसह  :  अध्यक्ष  मैं  भी  दो  ढ़ाई  महीने  से  होटल  में  रह  रहा ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  वही  कह  रहा  हूं  कि  किसी  मेम्बर  को  घर  से  यदि  इस  प्रकार  निकाला

 जाये  तो  बात  दुरुस्त  नहीं  इनके  साथ-साथ  दूसरा  जो  इसका  एस्पेक्ट  बह  यह  है  कि  बहुत  सारे

 लोग  आकर  घर  मांगते  उन्हें  भी  करना  चाहिये  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि उसका  सामान

 बिल्कुल  ही  निकाल  कर  फेंक  देना  दोनों  को  बैलेंस  करते  हुए  कोई  रास्ता  निकालना  चाहिये  ।

 बैसे  इस  तरह  के  मामलों  की  चर्चा  हम  हाउस  में  कभी  करते  नहीं  हैं  ।

 इसलिये  मैं  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  अपने  सम्माननीय  सदस्यों  के  सम्मान  को  हमें  कायम  रखना

 चाहिये  ।  अगर  हम  लोगों  की  तरफ  से  कुछ  गलती  हो  गयी  तो  हम  उसके  अन्दर  जरूर  देखेंगे  और  जो
 भी  उचित  कायंबाही  करनी  वह  की  जायेगी  |  अब  घर  देने  के  सम्बन्ध  में  भी  क्या  करना

 उस  पर  भी  हम  कायंवाही  कर  रहे  मगर  कृपा  प्लीज  आप  कृपा  करके  ऐसी
 चीजों  को  हाउस  में  न  उठाया  करिये  ।  इट  इज  नॉट  एप्रिशियेटिड  ऐनिव्हेयर  ।

 )

 ओओ  हरिकिशोर  सिह  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  एक  अति  महत्वपूर्ण  विषय
 को  सदन  में  उठाना  चाहता  हूं  ।

 श्री  रामनिहारे  राय  :  अध्यक्ष  इस  तरह  माननीय  सदस्य  का  अपमान  किया
 गया  उनका  सामान  वाहर  फेंक  दिया  गया

 ह्वी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  जब  यह  मामला  सदन  में  लाया  गया  है  और  आप
 लोगों  की  भावनाएं  भी  सुनने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  जी  से  बातें  हाउस  में  चर्चा  के  लिये  नहीं  लाई  जा  सकती  आप
 अपने  सीनियर  मैम्बस  से  पूछ  लीजिये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोतकर  इस  बात  पर  हाउस  के  अन्दर  चर्चा  नहीं  होती  आप  अपने
 सीनियर  मैम्बर  साहब  से  पूछ  लीजिए  ।  आप  ही  कमेटी  आप  ही  के  बनाए  अध्यक्ष  मैं  उनके
 साथ  चर्चा  |  मैं  आपको  आइवासन  देता  हूं  कि  किसी  भी  सम्माननीय  सदस्य  के  साथ  अगर
 असम्मान  का  बर्ताव  हुआ  तों  उसकी  जिम्मेदारी  हमारी  मेरी  भी  मगर  मुझे  देखने  दीजिए
 कि  क्या  हुआ  उसे  मैं  देखंगा  और  देखने  के  बाद  काम  करू  ऐसे  यहू  चर्चा  यहां  नहीं  होनी
 चाहिए  ।
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 ]

 भी  सोमनाय  चटजों  :  महोदय  बिना  आपकी  पूव॑  अनुमति  के  किसी  भी  वरतंमान  सांसद  के
 आवास  में  दखलंदाजी  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  ।

 ]

 भी  सोमनाथ  जटर्जो  :  ऐसे  ही  होना  चाहिए  ।  अन्यथा  इस  मामले  को  सम्पदा  अधिकारी  के  पास
 नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  को  देखूंगा  ।

 ही  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबर  :  कोई  व्यक्ति  चुनाव  हार  गया  है  तथा
 फिर  भी  अवैध  रूप  से  सरकारी  आवास  पर  कब्जा  किए  हुए  उसको  तुरन्त  ही  निकाला  जाना

 श्री  बिलास  मुस्तेमवार  :  अध्यक्ष  महोदय  ढाई  महीने  हो  हम  कुछ  नहीं  कर
 सके

 ]

 कोई  नथा  सदस्य  दूसरे  सदस्य  के  साथ  नहीं  रह  सकता  यदि  वह  रह  रहा  है  तो  उसे
 टेलफोन  रखने  की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इन  सब  बातों  पर  अपने  कक्ष  में  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  मामलों  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की

 थी  हरिकिशोर  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  आपके  माध्यम  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 विषय  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  यह  बड़े  अफसोस  की  बात  है  कि  महात्मा
 राष्ट्रपिता  की  मूर्ति  इण्डिया  गेट  पर  लगाने  का  निर्णय  लिया  गया  लेकिन  आज  तक  यह  मूर्ति  वहां
 नहीं  लगी  है  ।  मुझे  यह  जानकारी  भी  मिली  है  कि  यह  मूर्ति  तैयार  लेकिन  सरकार  अभी  तक  इले
 इण्डिया  गेट  पर  लगाने  में  विफल  रही  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना

 चाहता  हूं  कि  2  अक्तूबर  आने  वाला  कम  से  कम  इस  वर्ष  2  अक्तूबर  को  तो  सरकार  इस  मूर्ति  को
 इण्डिया  गेट  पर  स्थापित  करे  ।

 भी  ग्रुमान  मल  लोढ़ा  :  अध्यक्ष  दिल्ली  में  10  हजार  एडवोकेट्स  के  द्वारा  लगभग
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 2  सप्ताह  से  लगातार  हड़ताल  की  जा  रही  अध्यक्ष  प्रशन  यह  है  कि  हाईकोर्ट  और

 एडमिनिस्ट्रे टिब्ह  न्यायालय  के  बीच  में  जुरिस्टिक्शन  के  प्रदन  को  लेकर  एक  बिल  लाया  जाने  वाला
 था  जिसके  द्वारा  5  लाख  तक  का  जरिस्टिक्शन  हमारे  हाईकोर्ट  से  लेकर  सबआडिनेट  कोट्स  को  दिया
 जाने  का  लेकिन  वह  बिल  इस  सैशन  में  लाया  जिसके  कारण  दोनों  तरफ  असंतोष  है  और
 स्थिति  यह  बन  गई  है  कि  कई  लोग  जेलों  में  पड़े  उनकी  जमानतों  की  दर्ख्बास्तों  की  सुनवाई  नहीं
 होती  है  ।  इस  प्रकार  से  बहुत  बड़ा  नुकसान  हो  रहा  है  ।  और  माननीय  विधि  मंत्री  से  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  वार  एसोशिएशन  के  समस्त  सदस्यों  को  बुलाकर  के  तुरन्त  एक  राउंड
 टेबल  कान्फरेंस  करके  इसको  ताकि  यह्  प्रशनन  हल  किया  जा  सके  और  अधीनस्थ  न्यायालयों

 को  5  क्षेत्रों  के अंदर  जो  अलग-अलग  विभाजित  करने  का  प्रश्न  वह  भी  इसी  के  साथ  मिला  हुआ
 ताकि  हमारे  पक्षकारों  को  न्याय  सस्ता  सुलभ  और  शीघ्र  मिल  सके  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  दिल्ली  में  जो  न्याय-व्यवस्था  ठप्प  हो  चुकी  उसके  प्रति  माननीय  विधि  मंत्री  तुरन्त
 कारंवाई  करें  ।

 ]

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  पिछली  बार  भी  मैंने  उल्लेख  किया

 यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  अंडमान  तथा  निकोबर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  बिल्कुल  चरमरा  गई  है  ।  उचित  दर  की  दुकानों  में  चावल  तथा  चीनी  नहीं  है  ।  विभिन्न  द्वीपों

 विशेष  रूप  से  जनजातीय  क्षेत्रों  की  जनता  ने  मुझे  तार  भेजे  हैं  तथा  मुझे  टेलीफौन  भी  किया  है
 कि  वहां  पर  स्थिति  अत्यन्त  खराब  है  ।

 पिछली  बार  भी  मैंने  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  परन्तु  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई
 कार्रवाई  नहीं  की  ।  गृह  मन््त्री  जी  उपस्थित  तहीं  परन्तु  संसदीय  कार  मंत्री  जी  यहां  पर  उपस्थित

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  यह  सूचना  तुरन्त  ही  गृह  मन्त्रालय  के  पास  भेज  देनी  चाहिए  ।

 उन्हें  मुख्य  सचिव  को  बुलाना  चाहिए  ।  कुछ  विशेष  प्रबन्ध  किये  जाने  चाहिए  ताकि  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  उचित  दर  की  दुकानों  में  चीनी  तथा  चावल  उपलब्ध  हों  ।

 इसी  बीच  त्यौहार  व  ला  महीना  आ  रहा  अतः  चीनी  का  कुछ  विशेष  आवंटन  भी  किया
 जाना  चाहिए  |  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  कोई  भी  इस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  उस
 संघ  राज्य  क्षेत्र  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़ने  की  सम्भावना  है  तथा  देश  के  उस

 भाग  में  स्थिति  बद  से  बदतर  हो  जायेगी  ।

 इसीलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तुरन्त  कदम  उठाये
 ताकि  दूरस्थ  द्वीपों  की  जनता  को  उन  हालातों  में  परेशान  न  होना  पड़े  ।

 1
 थी  बी०  धनंजव  कुमार  :  अध्यक्ष  बहुबली  की  प्रतिमा  विश्व  के  आइचयोंँ

 ह

 में  से  एक  हैं  तथा  यह  कर्नाटक  राज्य  के  श्रवण  बेलगोला  में  स्थित  कर्नाटक  के  दक्षिण  कन्नड़
 जिले  में  बेलूर  तथा  धर्मस्थल  में  ऐसी  ही  तीन  और  प्रतिमायें  आप  जानते  हैं  कि

 सरकार  ने  पूजा  स्थलों  को  आवदयक  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  एक  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  है  ।
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 परन्तु  हम  अत्यन्त  भयभीत  हैं  क्योंकि  कुछ  लिट्टे  उम्रवादियों  ने  श्रवण  बेलगोला  स्थित  बहुबाली  की
 प्रतिमा  को  वारूद  से  उड़ाने  की  धमकी  दी  बहुबली  ने  विश्व  में  अहिंसा  तथा  त्याग  का
 संदेश  फैलाया  है  |  जैसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  यह  विश्व  का  एक  सुविख्यात  स्मारक  है  तथा
 विश्व  का  एक  आदचयें  अतएवं  इस  को  पूरी  सुरक्षा  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  केन्द्रीय
 सरकार  से  इन  प्रतिमाओं  को  सुरक्षा  देने  के  लिए  आवश्यक  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध

 कन  टिक  में  लिट्टे  कार्यकर्ता  और  अधिक  सक्रिय  हो  गए  हैं  ।  उन्होंने  मुख्य  मन्त्री  को  जान  से  मारने  की
 घमकी  दे  दी  अतः  मुझे  भय  है  कि  कर्नाटक  सरकार  इन  प्रतिमाओं  को  आवश्यक  सुरक्षा  नहीं
 दे  सकेगी  तथा  मेरे  विचार  से  जब  मुख्य  मन्त्री  जी  के  को  ही  खतरा  है  उस  स्थिति  में  इन
 प्रतिमाओं  की  सुरक्षा  करने  के  मुद्दे  को  भी  शायद  भुलाया  जा  सकता  अतः  भारत  सरकार  द्वारा
 आवद्यक  सुरक्षा  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  यह  एक  राष्ट्रीय  तथा  विदव  विख्यात  स्मारक  अत्तएव

 इन  प्रतिमाओं  को  आवश्यक  सुरक्षा  प्रदान  की  जाये  ।
 रा

 भी  सुधोर  साथंत  :  आपकी  अंनुमाति  से  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 उठाना  चाहता  हूं  ।  तथा  इसे  सभा  और  सरकार  के  समक्ष  रखना  चाहता  तह  मुद्दा  विशेष  रूप  से
 पिछड़े  तथा  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  कृषि  सम्बन्धी  विकास  कार्य  नहीं  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  अभी  केवल  एक  दिन  पहले  ही  हमने  क्रषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित

 अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  की  ..

 श्री  सुधोर  साबंत  :  परन्तु  इस  मामले  उठाने  का  मुझे  अवसर  नहीं

 यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  इसमें  संविधान  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  किया
 गया  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  आपको  एक  अवसर  दिया  था  परन्तु  आपने  उसका  उपयोग  नहीं  किया  ।

 बल्कि  आप  इसका  दुरुपयोग  कर  रहे  ,

 श्री  सुधोर  सावन्त  :  मुझे  उत  अनुदान  की  पर  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिला  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  केवल  18  घंटे  तक  क्रषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  पर
 एक  दिन  पूर्व  चर्चा  की  थी  ।

 भी  सुधीर  साबन्त
 :  परन्तु-मुझे  उस  पर  बोलने

 का  अवसर  नहों  मुझे  इस  मुद्दे  को
 उठाने  दीजिये  क्योंकि  इसमें  संविधात  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  किया  गया  .:-  हि

 अध्यक्ष  सहोदय  :  भाप  सभी  युवा  सदस्यों  को  यह  समझना  चाहिए  कि  केवल  एक  दिंते
 ही  अभी  हमने  18  घंटों  तक  कृषि  पर  चर्चा  की  थो  |

 श्री  सुधीर  सावन्त  :  परन्तु  कोई  भी  मुझे  इस  मुद्दे  को  आज  उठाने  से  नहीं  रोक  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  किसी  का  निजी  सदन  नहीं  जहां  पर  हम  इस  तरह  चर्चा  ठीक
 है  ।  जो  आंप  कहना  चाहते  कहें  ।  हे
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 श्री  सुधीर  सावन््त  :  महोदय  यह  पिछड़े  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कृषि  क्रियाकलाप  बि
 न  होने  से  सम्बन्धित  वर्ष  1990  में  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  की

 धोषणा  की  थी  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  इस  योजना  में  पात्रता  सम्बन्धी  एक  शर्त  रखी  गई  थी  जिसके

 ,  .  अन्तगंत  अन्नेवाड़ी  प्रणाली  द्वारा  उन  किसानों  राजस्व  का  निर्धारण  किया  जायेगा  ।  जिनसे  अनजाने»
 में  चूक  हो  गई  यह  अन्नेवाड़ी  प्रणाली  भेदमूलक  यह  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भिन्न-भिन्न

 है  तथा  इसमें  संविधान  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  किया  गया  है  क्योंकि  यह  प्रणाली  पक्षपात  वाली

 है  ।.  मैं  इस  प्रणाली  के  बारे  में  थोड़ा  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।

 अन्नेवाड़ी  प्रणाली  द्वारा  राजस्व  का  निर्धारण  किया  जाता  यह  कृषकों  की  आ्िक  स्थिति
 निर्धारित  करने  की  प्रणाली  नहीं  उस  समय  यह  हो  रहा  है  कि  यदि  किसी  किसान  की  प्रगतिशील
 क्षेत्र  मे ंअपनी  दो  एकड़  जमीन  है  तथा  वह  उस  पर  गन्ना  उगाता  है  तब  वह  फसल  अन्नेवाड़ी  प्रणाली
 के  अन्तर्गत  आ  जाती  है  और  वह  राजस्व  नहीं  देता  उसको  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल

 किया
 जाता  है  ।  परन्तु  किसान  की  दो  एकड़  जमीन  है  तथा  उस  दो  एकड़  जमीन  पर  वह

 ,  धन  की.लेती  करता  तब

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपको  इस  महत्वपूर्ण  मामले  के  बारे  में  संक्षेप  में  उल्लेख  करना

 चाहिए  ।

 शी  सुधीर  सावम्त  :  आज  विशेष  रूप  से  मेरे  क्षेत्र  के  किसान  ऋणी  कृषि  संबंधी
 विकास  कार्य  बिल्कुल  रुक  गए  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  जिसमें  तुरन्त  सुधार  किया  जाना

 अन्नेवाड़ी  फसलों  उस  शर्त  को  अवश्य  ही  हटाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  देश  के  विभिन
 भागों  में  मानदण्ड  भिन्न  हैं  ।  अन्नेवाड़ी  प्रणाली  सभी  पर  समान  रूप  से  लागू  भी  नहीं  होती  है

 तथा  हमारे  देश  के  कई  स्थानों  में  कोई  अन्नेवाड़ी  प्रणाली  नहीं

 यह  एक  व्यक्ति  निष्ठ  मामला  है  जिसके  बारे  में  निर्णय  लेने  का  अधिकार  प्रशासन  पर  छोड़ा
 गया  और  इसीलिए  यह  भेदभावपूर्ण  है  जोकि  संविधान  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  करता

 यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  जो  संविधान  की  सीमा  से  परे  इस  शर्त  को  हटाना

 हयक  है  ।

 झीमती  मालिनी  भट्टाचाय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  गृह  मंत्री  जी
 से  जोकि  दुर्भाग्यवश  आग्रह  करना  चाहती  हूं  कि  इस  समय  यहां  उपस्थित  नहीं  अमीना  केस  के  बारे

 में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  के  गठन  बी  आवह्प्रकता  है  ताकि  हैदरावाद  के  आस-पास  तथा  दूसरे  राज्यों

 में  कार्यशील  शक्तिशाली  गिरोहों  की  जांच  की  जा  सके  ।  यद्यपि  हम  अंदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  मां-बाप

 द्वारा  अपने  बच्चों  को  बेचने  के  पीछे  क्या  सामाजिक:आथिक  कारण  हो  सकते  मेरा  यह  विष्यास  है
 कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  तथा  इस  प्रकार  के  मामलों  का  पता  लगाने  हेतु  एक
 केन्द्रीय  पुलिस  विभाग  की  आवश्यकता  वास्तव  में  यह  लड़कियों  का  धंधा  करने  वाले  अत्यंत  व्यापक

 गिरोह  का  ही  एक  हिस्सा  है  |  समय  इस  पर  विस्तार  में  चर्चा  नहीं  कर  सकती  |  लेकिन  इस  -

 धंधे  में  बड़ा  पैसा  लगता  और  यदि  इसमें  कोई  देरी  होती  है  तो  मामला  वर्फ  में  लग  जाएगा  और  ,
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 सुराग  मिट  इस  समय  जनता  सतर्क  अभी  परसों  ही  हैदराबाद  में
 ही

 एक  और  घटना  हुई
 जबकि  ऐसी  ही  एक  तथाकथित  शादी  सी०  पी०  आई  के  एक  कार्यकर्ता  क  बीच  में  आ  जाने

 से  रोक  दी  उसने  पुलिस  और  प्रेस  को  सतर्क  कर  मुस्लिम  धामिक  नेता  यह  मानते  हैं  कि

 अमीना  की  तथाकथित  शादी  मुस्लिम  पसंनल  लॉ  के  दायरे  में  नहीं  और  इस  सभा  में  भी

 «बहुत  से  सांसदों  अपना  धारमिक  आस्थाओं  से  ऊपर  उठकर  ऐसी  ही  जांच  के  पक्ष  में  अपनी  आवाज

 उठाई  है  ।  जहां  तक  राज्य  सरकार  का  संबंध  मेरे  विचार  से  ऐसे  गिरोहों  का  सफाया  करने  में  केन्द्र

 सरकार  से  हर  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  करं  राज्य  सरकार  कौ  प्रसन्नता  होनी  चाहिएं  ।

 पिछली  बार  जब  सी०  आई०  डब्ल्यु०  ए०  तथा  सहेली  जैसे  महिला  संगटनों  के  सदस्यों
 के  साथ  मंत्री  जी  से  मिले  तो  मंत्री  जी  ने  हमें  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  इस  संबंध  में  तुरन्त
 ही  निर्णय  लेंगे  ।  लेकिन  अभी  तक  निर्णय  को  बात  सुनने  में  नहीं  आई  अमीना  की  आंयु  की  ही  एक
 लड़की  की  मां  होने  के  नाते  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करती  हूं  कि  अविलम्ब  इसकी  जांच  बैठायी  जांये

 ताकि  पूरे  देश  में  हमारी  अव्यस्क  बच्चियों  की  जिस्म  फरोशों  से  बचाया  जा  सके  ।

 ]

 श्री  लालक्ष्ण  अडवाणी  :  अध्यक्ष  आज  5  सितम्बर  है  और  डा०  सवंपल्ली

 राधाक्ृष्णनून  जी  की  वर्षगांठ  वर्षों  से  राष्ट्र  इस  दिन  की  शिक्षक  दिवस  के  रूप  में  मना  रंहा  है  ।

 |  उद्देश्य  यह  रहा  कि  एक  ओर  तो  शिक्षकों  में  अपने  कत्तंव्यों  के  प्रति  जागरूकता  पैदा  ही  और  दूसरी
 _

 समाज को भो इस बात की अनुभूति हो कि हमारा दायित्व शिक्षकों के प्रति है क्योंकि उनकी राष्ट्र निर्माण में एक विशेष भूमिका है + वर्षों पहले शिक्षकों के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग बना चट््टोपाध्याय जी की अध्यक्षता में जब आज के हमारे प्रधान मंत्री उस समय के शिक्षा मंत्री तब उस आयोग नें अपना प्रतिवेदन दिया जो कि लम्बा-चौड़ा और विस्तृत उसमें अनेक सिफारिशें की वेतनमानों के बारे उनके कल्याण के बारे में । मुझे इस बात का खेद है कि कुछ-कुछ उनमें से यद्यपि केन्द्र सरकार ने वे सिफारिशें इम्पलीमेंट को लेकिन मोटे तौर पर जो रबैया उस आयोग की रिपोर्ट के बारे वह इस सवाल के उत्तर में प्रतिविबित होंता मैं उसकी कक््वोट करता एक उत्तर श्खी विषय में है । ] कमीशन ऑन टोचर्ज अध्यापक राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को प्रतिलिपियां सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी गई अध्यापकों को वेतनमानों को उचित ढंग से परिशोधित करना और ऐसी सिफारिशों को जिन्हें वे उचित लागू करना संबंधित राज्य सरकारों कुम है ' थे जो एक डाकिये का सा काम यह कम से कम नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स एप्थांट करते जाओ



 लिखित  उत्तरें  3  1991
 गा  --

 समय  एजुकेशन  मिनिस्ट्री  ने  कल्पना  नहीं  की  मैं  आग्रह  करूंगा  आज  के  शिक्षक  दिवस  पर  कि

 इससे  कहीं  अधिक  सक्रिय  भूमिका  केन्द्र  सरकार  अपनाये  क्योंकि  उसकी  बहुत  सा  री  सिफारिशें  हैं  और

 उनकी  स्टेटस  इम्पलीमेंट  नहीं  कर  वित्तीय  कारणों  से  ।  इसमें  जब  तक  केन्द्र  सरकार  वित्तीय

 सहायता  देने  की  उत्सुकता  नहीं  दिखायेंगी  ।  तब  तक  अध्यापकों  की  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  बनी  रहेगी  ।

 उसमें  उसी  प्रकार  का  सुधार  और  उसी  प्रकार  की  उनकी  की  हम  कल्पना  करते  वह  नहीं

 हो  सकेगी  ।

 अध्यक्ष  मैं  इसी  संदर्भ  में  कहना  चाहूंगा  कि  अध्यापक  एक  ओर  तो  स्कूलों  में  दूसरी
 गर  दिल्ली  में  बैठा  हुआ  मैं  जानता  हूं  कि  दिल्ली  में  जो  इन्डस्ट्रियल  ट्रृं  निग  संण्टर्स  वहां  पर  जो

 शक्षक  अध्यापक  वे लगातार  करते  आये  हैं  कि  दिल्ली  के  बाकी  अध्यापकों  के  समान

 हमारा  भी  वेतन  स्तर  होता  चाहिए  ।  आज  के  इस  शिक्षक  दिवस  पर  मैं  इस  मांग  को  भी  केन्द्र  की
 सरकार  के  सामने  रखना  चाहूंगा  और  मैं  अप्रेक्षा  करता  हूं  कि  सरकार  चट्टोपाष्याय  आयोग  की
 सिफारिशों  को  देश  भर  में  लागू-करवाने  की  दिशा  में  सक्रिय  कदम  उठायेगी  ।

 क्री  मदनलाल  खुराना  :  दिल्ली  तो  केन्द्र  शासित  प्रदेश  है  इसलिਂ  में
 तो  सैण्ट्रल  गवर्न  मेण्ट  को  एनाउंस  करना  शिक्षक  डे  के  अवसर  पर  ।

 |]

 डा०  के  ०  एस  ०  सौर  :  अध्यक्ष  5  सितम्बर  1991,  के
 इस  शिक्षक  दिवस  के  अवसर  पर  जो  कि  हमारे  प्रिय  दार्शनिक  और  भारत  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  डा०

 बंपल्ली  राधाकृष्णन  का  यह  उम्मीद  करती  हूं  कि  माननीय  सदस्य  सम्पूर्ण  देश
 मैं  हमारी  युवा  पीढ़ी  को  उनके  उक्जबल  भविष्य  के  लिए  तैयार  कर  हमाहे  शिक्षकों  को  मेरे  साथ
 बधाई  देंगे  ।

 शिक्षकों  के  महान  कार्यों  की  सराहना  करते  हुए  हमें  उनकी  शिकायतों  तथा  परेशानियों  को  भी

 दूर  करने  का  प्रयास  करमा  चाहिए  ।  शिक्षकों  को  उत्तम  सुविधाएं  प्रदान  करने  व  उनके  वेतन-परिशोधन

 के  लिए  बहुतेरे  आयोग  गठित  किये  गये  हैं  किन्तु  उनकी  सिफारिश  अभी  तक  लांगू  नहीं  की  गई

 इस  बारे  में  स्कूल  अध्यापकों  के  लिए  कमीशन  की  सिफारिशों  को  लागू  किया  जाना

 चाहिए  ।  कॉलेज  के  अध्यापकों  के  बारे  में  यद्यपि  1986  से  यू०  जी०  सी०  वेतनमानों  की  घ

 की  गई  थी  जिनको  कुछ  राज्यों  में  लागू  भी  कर  दिया  गया  लेकिन  फिर  भी  राज्य  ऐसे  हैं  जिनमें  अभी

 तक  इन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।  शिक्षकों  तथा  प्रदर्शकों  की  सेवाओं  को  ।:  के  अनुपात  में  ले

 हुए  इस  समस्या  का  हल  किया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलन  ड़  सरकार  ने  एक  नीतिगत  निर्णय  लिया  है  कि  पांचवे  दर्ज  तक  के  स्क्लों  में  केवल

 महिला  अध्यापक  ही  नियुक्त  किए  जाएंगे  और  अन्य  सभी  पदों  में  महिलाओं  के  लिए  30%  भारक्षण
 की  व्यवस्था  दो  गई  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  ऐसी  ही  नीति  अपनानी  चाहिए  ।

 यदि  हम  इन  सभी  मांगों  को  मान  कर  इन्हें  लागू  कर  देते  हैं  तो  इस  शिक्षक  दिवस  पर  अपने

 प्रिय  अध्यापकों  के  प्रति  हमारी  ओर  से  यह  महान  आदर  होगा  ।
 .
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 थी  सुधोर  राय  :  आज  शिक्षक  दिवस  सम्पूर्ण  देश  में  निजी  प्रबंधन

 और  ट्रस्ट  के  अन्तर्गत  आने  वाले  विद्यालयों  के  अध्यापकों  को  उनका  हक  नहीं  मिल  रहा  जो

 बेवनमान  सरकारी  कलेजों  के  अध्यापकों  को  मिलते  राजस्थान  के  स्कूलों  तथा  कालेजों  के  अध्यापकों

 तथा  प्राध्यापकों  को  नहीं  मिलते  ।  महोदय  उन्हें  सेवानिवृति  लाभ  और  सुरक्षा  भी  नहीं  मिलती  ।

 राजस्थान  विधान  सभा  ने  एक  विधेयक  पास  किया  जिसके  अन्तर्गत  सरकारी  सहायता  प्राप्त

 स्कूलों  तथा  कालेजों  के  अध्यापकों  को  समान  वेतनमान  तथा  लाभों  की  व्यवस्था  पर  चूंकि  शिक्षा
 समवर्ती  सूची  का  मामला  विधेयक  के  लिए  राष्ट्रपति  जी  की  स्वीकृति  भी  मिलनी  चाहिए
 परन्तु  राष्ट्रपति  जी  ने  हमें  सूचित  किया  है  कि  विधेयक  गृह  मन्त्रालय  में  पड़ा
 आपके  माध्यम  से  मैं  गृह  मन््त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  विधेयक  को  हरी  झंडी  दिखायें  ताकि  राष्ट्रपति
 जी  की  स्वीकृति  जल्द  मिल  सके  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  अनेक  जिले  इस  समय  बाढ़
 से  काफी  प्रभावित  हो  गये  हैं  । आज  अभी-अभी  मुझे  सूचना  मिली  है  कि  गंगा  का  जल  स्तर  बहुत  तेजी
 के  साथ  बढ़ता  जा  रहा  है  और  खतरे  के  बिन्दु  से  काफी  ऊपर  वह  पहुंच  गया  है|

 गाजीपुर  और  यह  सब  जनपद  पूरी  तौर  से  बाढ़  से  प्रभावित  हो  गये  यहां  के  सैकड़ों
 गांवों  में  इस  समय  बहुत  बुरी  दशा  हो  गई  मकान  गिर  रहे  पशु  चारे  के  अभाव  में  मर  रहे

 मनुष्यों  को  राशत  वहां  पर  नहीं  मिल  रहा  है  मिट॒टी  के  तेल  का  इतना  जबरदस्त  अभाव  हो
 गया  है  कि  जिपका  कोई  वर्णन  नहीं  क्रिया  जा  बाढ़  का  समय  पानी  घरों  में  घुसा

 हुआ  है  और  ऐसे  समय  में  बिजली  नहीं  है  और  भिट्टी  का  तेल  भी  नहीं
 प्रदेश  सरकार  ने  जो  वहां  सहायता  भेजी  उसमें  से  कुछ  भी  सहायता  गांवों  में  नहीं  पहुंचाई
 जा  रही  है  मैं  अभी  बाढ़  क्षेत्रों  का  दौरा  करके  आया  हूं  |  बीसियों  गांव  गाजीपुर  और  जौनपुर  में  ऐसे

 जिनमें  अभी  तक  जिला  अधिकारी  अथवा  कोई  अधिकारी  वहां  पहुंचा  अवस्था  बहुत  ही  खराब

 हो  गई  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  कोई  भी  सहायता  वहां  पर  नहीं  मिल  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  खामोश  बेठी  हुई  ऐसी  स्थिति  मैं  आपसे  आग्रह  करू  आप  यहां  से  निर्देश  ताकि

 बाढ़  से  घिरे  हुए  लाखों  लोगों  की  रक्षा  हो  ।

 डा०  वो०  राजेश्वरन  :  :  अध्यक्ष  समुद्र  के  बीच  श्रीलंका  की  जलसेना
 द्वारा  रामेश्वरम  के  मछियारों  पर  अत्याचार  व  आक्रमण  दिन  प्रतिदिन  बढ़ते  जा  रहे  श्रीलंका  की
 जल  सेना  ने  लगभगग  आठ  मतत्य-वोकायें  पकड़ी  थीं  जिन्हें  वह  गशती  कार्मों  के  लिए  प्रयोग  में  ला  रही
 है  ।  आपके  माध्यम  से  सम्बन्धित  मन््त्रालयों  से  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वे
 हमारे  मछियारों  की  रक्षा  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायें  और  पकड़ी  गई  सभी  नौकायें
 वापिस

 शी  अमर  राषप्रधान  :  अध्यक्ष  समय  प्रदान  करंने  के  लिए  मैं  आपके
 च्  त

 प्रति  आभार  व्यक्त  करता  हूं  ।

 अपने  पड़ौसी  राज्यों  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  आदि
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 के  हम  मैत्रीपूर्ण  तथा  सौहार्द पूर्ण  सम्बन्ध  चाहते  हैं  परन्तु  राष्ट्रीय  एकता  व  सम्प्रभुता  की  कीमत

 पर  कंदापि  नहीं  ।

 भारत-बंगलादेश  समझौते  के  अनुसार  यदि  तीन  बीघा  जो  कि  भारत  का  ही  अभिन्न  अंग  है
 999  वर्षों  के शास्वत  पट्टे  पर  बंगलादेश  को  दे  दिया  जाता  है  तो  कुचली  वाडी  पंचायत  बंगलादेश

 के  अन्दर  एक  नया  इन्क्लेव  बन  जाएगा  कुचली  बाड़ी  पंचायत  30  वर्ग  मील  के  क्षेत्र  में  बसी  है  जहां
 41000  की  आबादी  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  यदि  तीन  बीघा  में  बंगलादेश  के  एक  व्यक्ति

 द्वारा  बंगला  देश  के  ही  दूसरे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  अथवा  भारत  के  नागरिक  के  विरुद्ध  कोई  अपराध
 किया  जाता  तो  इस  मामले  में  अपराधिक  प्रक्रिया  बंगलादेश  के  कानून  के  आधार  पर  ही  निर्धारित

 की  जाएगी  और  बंगलादेश  की  एजेन्सियों  के  द्वारा  ही निपटाई  जाएगी  ।  इसका  तात्परयं  यह  हुआ  कि

 भारत  अपने  अभिन्न  अंग  तीन  बीघा  पर  अपनी  प्रभुसत्ता  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकेगा  ।

 महोदय  उपशमन  की  यह  नीति  अपनाये  जाने  का  क्या  कारण  है  ?  उत्तरी  बंगाल  के  लाखों  लोग

 राष्ट्र  की  संप्रमुता  और  अखंडता  की  रक्षा  के  लिए  अपने  जीवन  का  बलिदान  करने  को  तैयार  हैं  ।

 सरकार  तुष्टीकरण  की  नीति  क्यों  अपना  रही  है  ?  यह  खेद  का  विषय  है  कि  हम  लोग  उन  एक
 जाख  के  लगभग  भारतीय  नागरिकों  की  सुरक्षा  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  जो  इण्डियन  एनक्लेब  में  रह
 रहे  हैं  ।  वर्ष  1951  की  जनगणना  के  मुताबिक  वहां  की  आबादी  37,000  थी  और  उसके  बाद  वहां
 कोई  भी  जनगणना  नहीं  हुई  है  ।

 वहां  कानून  और  व्यवस्था  नाम  की  जो  कोई  चीज  ही  नहीं  वहां  न  पुलिस  न  ही  स्कूल
 तथा  जबकि  निर्वाचित  विधान  सभा  वहां  वर्ष  1952  से  कायंरत  केन्द्रीय  सरकार  ने
 इन  लोगों  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  लेकिन  दूसरी  तरफ  भारत  सरकार  बंगला  देश  एनक्लेवों
 को  रास्ता  देने  को  बड़ी  उत्सुक  है  ।

 अध्यक्ष  संहोदय  :  यह  नियमित  भाषण  का  मौका  नहीं  आपको  तो  बस  सूचना
 देनी

 श्री  अमर  रायप्रधान  :  बंगला  देश  के  भीतर  भारतीय  एनक्लेब  32.5  वर्ग  मील  में  फैला  हुअ
 है  ।  लेकिन  भारत  के  भीतर  बंगलादेश  एनक्लेव  19.3  वर्गमील  में  है  ।

 यह  तुष्टीकरण  की  नीति  क्यों  ?  लाखों  भारतीय  नागरिक  राष्ट्र  की  संप्रमुता  और
 अखंडता  की  रक्षा  के  लिए  अपने  प्राणों  को  न््यौछावर  करने  को  तैयार  हैं  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूँगा  कि  भारत-बंगला  देश  समझौते  पर  फिर  से  विचार  किया

 भी  रति  लाल  बर्मा  :  अध्यक्ष  काथ्मीर  में  पूंछ  के  अन्दर  पाकिस्तान  की
 ओर  से  बराबर  गोलाबारी  हो  रही  है  ।  परिणामस्वरूप  अपने  सैनिक  और  नागरिक  लोग  घायल  हो
 रहे  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि.इससे  पहले  चीन॑  ने  भी  यहूं  नारा  लगाया
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 ce  «०-2 काभ  थक  समथभभभ SS  कारकਂ  जासमककनाकनाक  काका  6  लननगनन  2  पननानननल  सका  ला  स्ारननकान्क  शाम  कै-कनवर-ामकाक  बन  नाना  =

 अध्यक्ष  महोदय  :  वर्मा  इसके  लिए  मैं  आपको  एलाऊ  नहीं  करूगा  क्योंकि  डिफैंस

 मिनिस्ट्ररी  का बजट  आज  ही  हम  लोग  डिसकस  कर  रहे  आपको  यह  सारी  चीजें  समझकर  बोलना

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  समय  का  सही  उपयोग  नहीं  कर  रहे  मैं  इसके  लिए  अनुमति  नहीं

 दूंगा  ।  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  आपको  क्या  करना  है  ।  कृपया  मेरे

 कक्ष  में  आयें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  ही  डिफेंस  का  बजट  हो  रहा  है  ।

 श्री  रति  साल  वर्मा  :  अध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वर्मा  मैं  आपको  ब्रोलने  क्रा.मोका.-नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैंने  अपनी  अनुमति
 वापस  ले  ली

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  इस  तरह  से  करेंगे  तो  दूसरी  बार  मुझे  आपको  टाइम  देते  समय
 विचार  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  जाजं  फर्नाडीज  :  अध्यक्ष  मैं  इस  सरकार  के  मन्त्रिमण्डल  के  सामूहिक
 जिम्मेदारी  का  प्रश्न  एक  प्रहां  पर  उठाना  चाहता  हूं  ।  इनके  मन्त्रिमण्डल  के  एक  मन्त्री  जो  विदेश  राज्य

 मन्त्री  पिछले  अनेक  दिनों  से  सरकार  के  एक  फैसले  को  लेकर  उन  आपत्तियों  को  व्यक्त  करने
 का  काम  कर  रहे  थे  और  उनकी  आपत्ति  रही  कोंकण  और  गोवा  रेजवे  के  बारे  जिस  प्रदेश  से  श्री

 एड्आर्डो  फैलीरो  आते  उस  प्रदेश  में  उसका  किस  तरह  से  काम  होना  चाहिए  ।  अध्यक्ष  जब

 तक  वे  इस  प्रइन  को  उठाते  रहे  और  इधर-उधर  कृछ  बातें  कहते  तो उसको  कुछ  समझा  जा  सकता
 हैं  लेकिन  आज  तीन  रोज  पहले  पानाजी  में  बकायदा  एक  पत्रकार  परिषद  को  बुलाकर  उन्होंने  कुछ
 ऐसे  निवेदन  किए  जिसमें  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  अभीਂ

 अध्यक्ष  महोबय  :  फर्नान्डीज  कया  यह  बात  आपने  उनके  ध्यान  में  लाई  है  ।

 भरी  जाजं  फर्नान्डोज  :  अध्यक्ष  मैं  पूरी  जिम्मेदारी  क ेसाथ  यह  बात  कह  रहा  हूं  मैं  एक-एक
 शब्द  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कह  रहा  हूं  और  अगर  मेरे  शब्द  में  कहों  भी  कोई  गलत  बात हो  तो  मैं
 सजा  के  लिए  तैयार  हूं  ।  मैं  पूरी  जिम्मेदारी  क ेसाथ  इस  बात  को  कह  रहा

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  विधि  म्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मस्त्री  रंधराजन  कुमार  :  उनका  मतलब  एक  मन्त्री  विशेष  से  है  जिस  पर  वह
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 आरोप  लगा  रहे  वह  स्वयं  वरिष्ठ  सदस्प्र  हैं  और  मंत्री  भी  रहे  इस  संबंध  में  सामान्य  तरीका
 यह  होता  --  उन्हें  मंत्री

 को  सूचना  देनी  चाहिए  थी  और  उनसे  बातचीत  करनी  चाहिए  यह  सही
 तरीका  नहीं

 श्री  जा  फर्नान््डीज  :  अध्यक्ष  नोटिस  की  क्या  बात  सरकार  बबंर  होने  का  आरोप
 लगाया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  उन्होंने  यह  बयान  दिया  है  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्न्डीज  :  मुझे  लोगों  ने अधिकार  दिया  जो  मौके  पर  मौजूद

 श्री  रंगराजम  कुमारमंगलम  :  बात  यह  नहीं  बात  यह  है  कि  मंत्री  जी  को  सूचना  दी  जानी

 चाहिए  यह  वात  दूसरी  है  कि  वह  प्रमाणित  करते  हैं  कि  नहीं  ।  आपको  मंत्री  जी  को  सूचित  करना

 चाहिए  था  उन्हें  शून्यकाल  का  इस्तेमाल  इस  उद्देश्य  के  लिए  नहीं  करना  चाहिए  ।

 थ्री  जाजं  फर्नानडीज  :  मैंने  अभी  तक  निंदा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया  निन््दा  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 करने  की  स्थिति  में  मैं  इसकी  सूचना

 शी  साल  कृष्ण  आडवाणी  :  यदि  बेईमानी  या  भ्रष्टाचार  या  इस  तरह  की  किसी  और  चीज
 का  आरोप  होता  तो  हम  समझ  सकते  लेकिन  यह  एक  बयान  के  बारे  में  है  जिसके  बारे  में  उनका

 कहना  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  उसको  एक  संवाददाता  सम्मेलन  में  दिया  यदि  माननीय  सदस्य  अपनी
 व्यक्तिगत  जानकारी  के  आधार  पर  यह  कहते  हैं  कि  वह  बयान  सही  है  तो  मंत्री  महोदय  इसे  अस्वीकार
 कर  सकते  हैं  या  फिर  जो  भी  स्पष्टीकरण  देना  हो  दे  सकते  लेकिन  केवल  इस  कारण  इस  सदस्य
 को  यह  बात  यहां  उठाने  से  नहीं  रोका  जाना  चाहिए  कि  उन्होंने  सूचना  नहीं  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  बहुत  ही  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  और  आप  अपनी  जिम्मेदारी  समझते
 आपका  एक-एक  लफ्ज  जिम्मेदारी  पूर्वक  बोला  जाना  जब  आप  खड़े  होकर  कुछ  बोलने

 लगते  हैं  तो आपको  रोकना  मेरे  लिए  बहुत  ही  मुश्किल  होगा  ।  लेकिन  इसके  साथ-साथ  यह  भी  समझता  हूं
 कि  यदि-आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  किसी  मंत्री  ने  संसद  के  बाहर  ऐसा  कोई  बयान  जारी  किया  है  जो

 कार  नीति  अथवा  के  खिलाफ  जाती  है  तो  शिष्टाचार  के  नाते  आपका  यह  कतंव्य  बनता  है
 कि  आप  इस  बात  को  उसकी  जानकारी  में  लाएं  और  उससे  यह  पूछें  कि  उसने  यह  बयान  जारी  किया  है
 अथवा  कैयोंकि  आखिरकार  यह  सदस्यों  के  वीच  का.मामला  है  |  हम  मान  लेते  हैं  कि  इस  पर  भी  बह
 अपनी  बात  पर  कायम  रहते  हैं  तो आप  ऐसे  सवाल  यहां  बाकायदा  यहां  उठा  सकते  यदि  यह
 निदात्मक  नहीं  है  तो  नियमों  के  तहत  आप  सूचना  देने  अथवा  इस  तरह  की  किसी  अन्य  बात  के  लिए

 मजबूर  नहीं  लेकिन  सदस्यों  के  बीच  कुछ  शिष्टाचार  होना  मैं  समझता  लेकिन

 इस  मामले  में  मैं  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  ऐसा  सभा  में  आपसी  शिष्टचार  की  गरज  से  ही
 कह  रहा

 भ्री  जाजें  फर्तास्डीज  :  अध्यक्ष  जी  मैं  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  जो  यह  बयान  दे  रहा
 इसको  नोटिस  करके  मानें  माननीय  एडुआर्डो  फैलोरो  और  इस  बात  को  कल  यहां  प्र  इस  सदन  में  मुझे
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 उठाने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  दोनों  की  आपस  में  बने  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं

 |
 हरी  जाजं  फर्नाग्डीज  :  हम  लोगों  का  निजो  सवाल  नहीं  इसमें  कोंकण  रेलवे  को  बनाने  में

 एक  साल  तक  रुकावट  होगी  और  300  करोड़  अधिक  खर्च  होगा  ।

 यहां  उल्लिखित  है  कि  केन्द्रीय  विदेश  राज्य  मन्त्री  ने  रेल  मंत्रालय  पर  दोषारोपण  किया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  पक्ष  को  समझता  हूं  ।  मैं  इस  शिप्टाचार  लिए  धन्यक्भद
 देना  चाहता  जो  आप  आपने  सहयोगी  के  प्रति  दर्शा  रहे  यदि  यह्  आश्वयक  है  तो  हम  इस  पर
 कल  चर्जा

 भरी  इखजीत  :  मैं  श्री  अमर  राय  प्रधान  द्वारा  उठाई  गई  मांग  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 कह  वास्तव  में  एक  गंभीर  मामला  है  जो  इस  क्षेत्र  की  प्रमुख  मानवीय  समस्या  से  जुड़ा  है  ।  बंगला  देश

 एनक्लेव  पर  चर्चा  यरते  समय  इस  मसले  पर  बहस  की  जानी  मैं  श्री  राय  प्रधान  को  अपने
 समर्थन  की  फिर  पुष्टि  करता  हूं  ।

 भरी  रास  कापसे  :  हमें  खुशी  है  कि  आज  शिक्षकों  को  सम्मान  दिया  जाता  मेरा

 सुझाव  है  कि  इस  अवसर  पर  हमें  जल्द  से  जल्द  वाले  स्कूलों  को  .  शीघ्र  समाप्त  करना

 चाहिए  ।  यह  शिक्षकों  और  छात्रों  के  लिए  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।  मेरा  दूसरा  सुझाव  यह-है  कक्षाओं
 में  ज्यादा  भीड़  स ेबचा  जाना  सारे  देश  में  एक  ही  शिक्षक  द्वारा  चल  रही  कक्षाभों  कक्ष।ओं
 में  विद्याथियों  की  बहुत  अधिक  संख्या  के कारण  अध्यापकों  सथा  विद्यार्थियों  लिए  समस्मा  पैदा  ही
 गई  इसलिए  इन  दोनों  के  हित  हमें  इन  दोनों  से  बचना  ।  ।

 श्री  शिवाजी  पटनायक  :  आंज  शिक्षक  दिवस  है  ।  मैं  उड़ीसा  के  अध्यापकों
 के  सामने  आने  वाली  एक  अलग  प्रकार  की  समस्या  की  कर्बा  चाहता  हूं  ।  प्राईमरी  तथा  दर्जा

 बढ़ाए  गए  मिडिल  स्कूलों  के एक  लाख  25  हजार  जिन्हें  कि.उड़ीसा  सरकार  ने  5
 1989  से  सरकारी  कमंच।री  घोषित  कर  दिया  है  ।  उन्हें  पैंशन  तथा  दूसरी  सुविधाओं  सेअंज्ित  किया-जा

 रहा  है  ।  1990  तक  सभी  औपचारिकताएं  पूरी  करने  के  पश्चात्  राज्य  सरकार  ने  सामान्य

 भविष्य  निधि  तालिका  तथा  शिक्षकों  की  पैंशन  के  मामले  उड़ीसा  के  पास  भुवनेश्वर  में

 भेजे  महालेखाकर  ने  एक  मामले  पर  गौर  करने  से  इनकार  कर  दिया  इसके  कारण  यह
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 1,25,000  अध्यापक  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  तथा  पैंशन  इत्यादि  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 काफी  असुरक्षित  महसूस  कर  रहे  अगर  राज्य  सरकार  के  पास  आवश्यक  संख्या  में  कर्मचारी  तथा

 विशेषज्ञता  होती  तो  वे  इस  मामले  को  उड़ीसा  के  पास  न  भेजते  ।  परन्तु  महालेखाकार
 के  इन्कार  के  परिणामस्वरूप  अध्यापकों  को  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करके  निम्न  आय

 वर्ग  के  इन  प्राईमरी  अध्यापकों  के  दुखों  का  निवारण

 भी  भीकाम्त  जेना  :  उड़ीसा  के  एक  लाश  पच्चीस  हजार  प्राईमरी  स्कूलों  के

 अध्यापक  सरकारी  कमेचारी  घोषित  होने  के  पदचात  समस्या  का  सामना  कर  रहे  नियन्त्रक  तथा

 महालेखा  परीक्षक  महालेखाकार  उड़ीसा  को  इस  मामले  को  लेने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  इसके

 परिणामस्वरूप  प्राईमरी  अध्यापक  गंभीर  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  तथा  इसलिए  मैं  सरकार  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  तथा  नियन्त्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  को  यह्

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहें  कि  उड़ीसा  इन  मामलों  पर  गौर  करे  कम  से  कम

 लेखाकार  उड़ीसा  को  सामान्यय  भविष्य  तथा  दूसरे  मामलों  पर  तुरंत  गौर  करना

 चाहिए  ?
 ह

 उड़ीसा  सरकार  ने  भी  नियन्त्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  से  इस  सम्बन्ध  में  निवेदन  किया  है
 जिसे  उन्होंने  अस्वीकार  कर  दिया  इसलिए  भारत  सरकार  को  तुरंत  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करना

 चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  पाणिग्राही  मेरे  विचार  में  आप  भी  इन  विचारों  का  समथंन  करते

 ]

 ही  मबल  किशोर  राय  :  अध्यक्ष  1977  में  जनता  पार्टी  के शासन  काल

 में  जब  स्वर्गीय  राज  नारायण  जी  स्वास्थ्य  मंत्री  उन्होंने  गांवों  के  लिए  एक  योजना  चलायी  जिसका

 नाम  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  है  |  इसे  देश  के  सभी  प्रदेशों  के  कुछ  ब्लाकों  में  प्रयोग  के  तौर  पर  शुरू
 किया  गया  था  और  कहा  गया  था  कि  एक  हजार  की  आबादी  पर  गांव  में  एक  स्वास्थ्य  रक्षक  की

 नियुक्ति  की  जाएगी  ।  उसे  प्रति  माह  50  रुपये  की  दवाइयां  और  50  रुपये  मानदेय  देने  की  बात  कही
 गयी  ।  यह  योजना  कुछ  ब्ला)ऋ  में  पूरे  देश  में  चलायी  गयी  ।  बहुत  अच्छे  ढंग  से  गांव  के  लोगों  की

 सेवा  की  लेकिन  तब  यह  कहा  गया  था  कि  आगे  चल  इस  योजना  को  बढाया

 लेकिन  आज  तक  यह  योजना  लम्बित  पड़ी  इसका  विस्तार  नहीं  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  को  बढ़ाया
 सभी  ब्लाकों  में  सभी  गांवों  में  एक  हजार  की  आवादी  पर  एक  स्वास्थ्य  रक्षक  की  नियुक्ति  की

 जाए  और  उसका  मानदेय  50  जो  1977  में  प्रारम्भ  किया  गया  महंगायी  आकाश  को  छू
 रही  उसको  बढ़ा  कर  कम  से  कम  500  रुपये  किया  जाए  और  दवाएं  भी  500  रुपये  की  प्रति  माह
 दी  जाएं  ।  ताकि  वह  ठीक  से  इलाज  कर  सके  ।  यह  गांव  के  लिए  बहुत  ही  स्वास्थ्यप्रद  और  लाभप्रद
 योजना  है  ।  जो  गांवों  में  काम  करने  एक  हजार  की  आबादी  पर  स्वास्थ्य  रक्षक  है  वह  50  रुपये

 202



 14  1913  लिखित  उसेर

 पर  काम  कर  के  मुखमरी  के  कगार  पर  उनके  परिवार  की  स्थिति  ठीक  नहीं  मैं  मांग  करता

 हूं  कि  कम  से  कम  उसका  मानदेय  500  रुपये  किया  जाए  ।  यह  स्वास्थ्य  रक्षक  सभी  ब्लाकों  सभी
 गांवों  जहां  आबादी  1000  से  ऊपर  दिया

 ]

 शी  श्रोीबललम  पाणिग्नाहो  :  अध्यक्ष  पिछले  दिनों  उड़ीसा  सरकार  ने  प्राईमरी
 अध्यापकों  को  सरकारी  कमंचारी  वर्ग  में  सम्मिलित  किया  अब  उनकी  पैंशन  तथा  सामान्य  भविष्य
 निधि  इत्थादि  का  प्रइन  सामने  आया  है  ।  जहां  तक  इस  मुद्दे  का  सम्बन्ध  अध्यापक  स्वयं  यह
 चाहते  हैं  कि उनके  मामले  पर  महूलेखाकार  कार्यालय  गौर  करेਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  आप  भी  इन्हीं  विचारों  का  समर्थन  करना  चाहते  हैं  ।

 ओऔ  थी  बल्लम  पाणिपग्राही  :  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  भी  यही  सिफारिश  की  कुछ  दूसरे
 राज्यों  में  भी  अध्यापकों  तथा  सरकार  दोनों  की  यही  राय  थी  कि  इस  मामले  को  महालेखाकार
 कार्यालय  निपटाए  |  तथा  इस  भ्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  अब  उड़ीसा  के  मामले  में  भी  यह
 सुविधा  अध्यापकों  को  दी  जानी

 ह

 री  लोकनाथ  चोधरी  :  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  बहू
 इस  मामले  पर  गंभीरता  से  विचार  करे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  आप  भी  इनके  वक्तव्य  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 थी  लोकमाय  चोधरी  :  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मुद्दा  बन  गया  महालेखाकार
 उनके  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  का  लेखा-जोखा  रखने  को  तैयार  हो  गया  अब  ये  खाते
 लेखाकार  कार्यालय  को  भेज  दिए  गए  तो  नियन्त्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  ने  एक  अनुचित  आधार
 पर  बाधा  खड़ी  कर  दी  तथा  एक  प्रकार  से  सांविधिक  सिद्धांतों  का  उल्तंघन  किया  ।  इसलिए  एक
 गंभीर  स्थिति  उत्पन्त  हो  गई  इसलिए  हम  सरकार  से  जोरदार  ढंग  से  यह  अपील  करते  हैं  कि  वह
 इस  समस्या  के  अविनम्ब  समाधात  के  लिए  तियन्त्रक  तया  महालेखापरीक्षक  पर  दवाव  डाले  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  आचाय॑  ।

 श्री  त्रिज  किशोर  त्रिपाठी  :  मैं  यह  चाहता  हूं
 ***'***

 अध्यक्ष  महोदय  ५  इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  साथ  आपका  नाम  जोड़  दिया  जायेगा  ॥।क्

 थरो  श्रीकास्त  जेना  :  आपकी  टिप्पणी  से  इस  सरकार  में  सद्बुद्धि  का  संचार  हो

 सकता  है  तथा  नियन्त्रक  और  महलेखा  परीक्षक  को  इस  के  समांधान  के  लिए  कहा  जा  सकता

 है
 ००  ्न््  हु
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 कक
 श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  आप  मुझे  कभी  भी  बोलने  का  अवसर  नहीं  देते  ।  यह

 »क  नहींਂ  कक
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  के  व्यवहार  पर  मुझे  सख्त  आपत्ति  मैं  यह्  सब  चुपचाप  सहन
 नहीं  करू मा  ।  मैं  प्रत्येक  सदस्य  को  खुश  नहीं  कर  सकता  ।  इस  सदन  में  522  सदस्य  हैं  ।  कृपया  सदन
 में  इस  प्रकार  का  व्यवहार  मत  कीजिए  ।

 ००  म०  १०

 ओर  बसुदेव  आचार्य  “
 यूनाईटेड  लिवरेशन  फ्रंट  ऑफ  जम्मू  तथा  काइमीर  लिबरेशन  फ्रंट

 तथा  खालिस्तान  समर्थक  संगठनों  से मिलकर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  धारत-विरोधी  फ्रंट  बनाने  की  कोशिश
 कर  रहा  यह  आतंकवादी  उन  ब्रिटिश  संसद  सदस्यों  तथा  अमरोका  के  सीनेट  के  सदस्यों  से  भी
 सम्पर्क  स्थापित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  । जो  कि  उनसे  सहानुभूति  रखते  हमने  देखा  कि
 किस  प्रकार  लेंबर  पार्टी  के  एक  सदस्य  ने  भारत  में  जम्मू-काश्मीर  की  यात्रा  के  पश्चात्  जम्मू-काश्मीर
 की  स्थिति  पर  टिंप्पंणी  की  ।  हमें  अमरीका  के  साम्राज्यवादी  षड़्यन्त्र  का  भी  पता  है  क्योंकि  हमने
 ऑपरेशन  ब्रह्मपुत्रਂ  के  दौरान  देखा  कि  किस  प्रकार  उन्होंने  देश  के  उत्तर  पूर्वी  भाग  को  अलग  करने  का

 षड़्यन्त्र  रचा  ।  इसलिए  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  उनका  आतंकवादियों  से  सम्पकं  साधने
 सम्बन्धी  तथ्य  डायरी  से  में  आया  जो  कि  यूनाईटेड  लिब्र शन  फ्रंट  ऑफ  असम  के  एक
 आतंकवादी  के  पास  से  पकड़ी  गई  जिसे  जो  रहाट  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  पास  इस  सम्बन्ध  में  क्या  जानकारी  इसलिए  सरकार  को  इस
 सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देना  चाहिए  कि  किस  प्रकार  यूनाईटेड  लिब्रे  शन  फ्रंट  ऑफ  जे०के०एल  ०एफ०
 जमायते-ईस्लामी  तथा  खालिस्तान  समर्थन  ताकतों  से  मिल  कर  स्थिति  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वरूप  देने  की

 चेष्टा  कर  रहा  इसलिए  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  गृह  मंत्री  महोदय  को  एक  सम्बन्ध  में  बक््सस्य
 देना  चाहिए  ।

 भी  चित्त  बसु  :  मैं  भी  इस  सम्भग्ध  में  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  सदन  की  जानकारी  में  ला  दिया  गया  तो  यही  काफी  है  ।

 थी  चिल्  असु  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  समस्या  केवल  उल्फा  के
 इस  मुद्दे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  रंग  देने  तक  ही  सीमित  नहीं  है  बल्कि  असम  सरकार  के  बन्धकों  के  मुक्त
 कराने  में  असफल  रहना  भी  गंभीर  चिस्ता  का  विषय  जिन्हें  कि  एक  इससे  भी  अधिक  समय
 से  बन्धक  बना  कर  रखा  गया  है  |  करीब  दो  सप्ताह  पहले  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  इस  सदन  में  चर्चा  की  थी
 तथा  असम  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  विशेषकर  उल्फा  के  बारे  में  क्या  दृष्टिकोण  अपनाया  इस

 पर  गह  मंत्री  महोदय  से  वक्तव्य  देंने  का  निवेदन  किया  यह  सुनने  में  आया  है  कि  तथाकथित

 इन्टरनेशनलਂ  की  असम  शाखा  के  माध्यम  स ेअसम  सरकार  के  साथ  उल्फा  का  कोई  समझौता

 हुआ  है  ।  ऐमनैस्टीਂ  की  असम  शाख््रा  के  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  वास्तव

 में  यह  संगंठन  बहां  पर  समस्याएं  उत्पन्न  कर  रहा  है  ।  के  लोग  प्रतिदिन  नई-नई  मांगें  उठाते

 स्थिति  बड़ी  खतरनाक  तथा  जटिल  हो  गई  है  ।  बहुत  से  लोगों  को  बंधक  बनाया  गया  है  तथा
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 अपहृत  किया  गया  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  चरमरा  गई  असम  सरकार  को  उन

 ताकतों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  जो  कि  देश  में  अलगाववाद  को  प्रोत्साहन  दे  रही  हैं  ।

 मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  जिन्हें  बन्धन  बनाया  गया  उन्हें  मुक्त  कराया  मैं  नहीं  जानता  कि

 उल्फा  तथा  असम  सरकार  के  बीच  हुए  समझौते  का  क्या  बना  ।  भारत  सरकार  को  इन  दोनों  के  बीच

 हुए  बन्ध्रकों  को  छुड़ाने  सम्बन्धी  समझौते  के  बारे  में  वक्तव्य  देना  चाहिए  जिन्हें  कि  एक  महीने  से  भी

 अधिक  अवधि  से  बंधक  बना  कर  रखा  हुआ
 की  सुतील  दत्त  उत्तर  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं

 कि  आज  शिक्षक  दिवस  सामान्य  स्कूलों  के  अध्यापकों  तथा  अपाहिज  बच्चों  के  स्कूलों  के  अध्यापकों
 के  मामले  में  अलग-अलग  दृष्टिकोण  अपनाए  गए  हैं  ।  एक  सामान्य  बच्चे  की  अपेक्षा  एक  अपाहिज  बच्चे

 को  पढ़ाना  अधिक  कठिन  परन्तु  जहां  तक  वेतन  का  सम्बन्ध  इन  दोनों  वर्गों  के  अध्यापकों  के
 बेतन  में  काफी  अन्तर  अपाहिज  बच्चों  के  स्कूलों  में  पढ़ाने  वाले  शिक्षकों  को  सामान्य  बच्चों  के

 स्कूलों  में  पढ़ाने  वाले  शिक्षकों  की  अपेक्षा  काफी  कम  वेतन  मिलता  है  ।  मैं  इस  सदन  तथा  सरकार  की
 जानकारी  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  उनका  वेतन  सामान्य  स्कूलों  में  पढ़ाने  वाले  अध्यापकों  के  बराबर

 किया  जाना  चाहिए  ।  वास्तव  में  उनका  वेतन  और  अधिक  होना  चाहिए  क्योंकि  वे  अपाहिज  बच्चों
 को  पड़ाते  हैं  तथा  अपाहिज  बच्चों  को  पढ़ाने  में  अधिक  समय  तथा  शक्ति  लगानी  पड़ती
 उनका  वेतन  उससे  अधिक  नहीं  तो  कम  से  कम  उनके  बराबर  तो  जरूर  होनी  चाहिए  ।

 ]

 आीम्रती  केसरबाई  सोमाजी  क्षीरसागर  :  अध्यक्ष  बीड  जिले  को  अभावश्रस्त
 जिला  घोषित  किया  जाये  ।  इस  साल  वर्षा  न  होने  क ेकारण  सारी  खरीफ  की  फसल  नष्ट  हो  गई  है
 और  अगली  रवी  की  फसल  की  बुवाई  नहीं  हुई  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की  भयंकर  समस्या
 उभरकर  सामने  आई  वहां  सूखे  के कारण  जानवरों  के  खाने  के  लिए  हरी  घास  की  भी  समस्या
 उत्पन्न  हो  गई  है  ।  उन्हें  भी  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रहा  हमारे  यहां  15  लाख  की
 आबादी  है  उसको  इन  कठिनाइयों  से  सामना  करना  पड़  रहा  वहां  की  जनता  सूखे  की  भीपण
 समस्या  से  मुकाबला  कर  रही  वहां  के  किसान  भयभीत  इससे  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार
 तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहां  ठोस  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  बीड  जिले  को  अभावग्रस्त  जिला
 घोषित  किया  जाये  और  वहां  की  जनता  को  राहत  पहुंचाई  मैं  मांग  करती  हूं  कृषि  मंत्री  जी
 से  कि  केन्द्र  वहां  तुरंत  अपनी  टीम  भेजें  तथा  वहां  रोजगार  के  कायंक्रम  शुरू  किये  जायें  ।  किसानों  की
 जो  फ़सल  नष्ट  हो  गई  है  उनको  तुरंत  मुआवजा  दिया

 1.05  म०  प०
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 कुट्ेमुख  लोह  अयस्क  कम्पनी  अंगलीर  के  ब्व  1990-91  के
 कार्यक्रण  का  धाधिक  प्रतिवेदन  तथा  समोक्षा

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--
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 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  अतर्गेत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 कुद्रेमुख  लौह  अयस्क  कम्पनी  बंगलौर  के  ब्ष  1990-91  के
 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कुद्रेमुब्व  लौह  अयस्क  कम्पनी  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  539/91]

 खान  मंत्रालय  को  वर्ष  1991-92  को  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  के

 शुद्धि-पत्र  की  प्रति

 खान  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  मैं  खान  मंत्रालय  की  वर्ष
 1991-92  की  अनुदानों*  की  विस्तृत  मांगों  के  शुद्धि-पत्र  की  एक  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  देखिए  संब्या  एल०  टो०  540/91]

 विशञान  ओर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  को  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 संसदीय  कारें  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  :  श्रीमती  मारग्रेट  अल्वा  की  ओर  से  मैं  विशान  और  प्रौद्योगिकी

 त्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  541/91]  |]

 आवश्यक  बस्तु  1955  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 कृषि  मंत्रालय  नें  राज्य  मंत्री  घुल्लापलली  :  मैं  आवश्यक  वस्तु
 1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  जो  14

 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  काफी  अथवा  टबड़
 बागानों  अथवा  कृषकों  को  बोरों  में  बेचे  जाने  वाले  उर्वरक  का  अधिकतम  मूल्य  तुरन्त  निर्धारित  किया

 गया  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  दे  लिए  संख्या  एल०  टी०  542/91]

 +  खान  मंत्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  मांगों  को  22  अगस्त  1991  को  सभा
 पटल  पर  रखी  गई  थीं  ।
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 1.07  स०  १०

 सहासचिव  :  मुझे  राज्य-सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा
 देनी  है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के
 उपबग्धों  के  अनुसरण  मुझे  राज्य  समा  द्वारा  28  अगस्त  1991  को  हुई
 अपनी  बेठक  में  पारित  बन्य  जोब  संशोधन  1991

 की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ

 वन्य  जीव  संशोधित  1991

 सहासचिथ
 :  मैं  जीव  संशोधन  1991  राज्य  सभा  द्वार

 यथापारित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 मध्यप्रदेश  में  नक्सलवादियों  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए
 केन्द्रीय  सहायता  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 108.  म०  qo

 ]
 थी  सोहनलाल  क्रिकराम  :  मध्प  प्रदेश  में  दिनों  दिन  नक्सलवादी  प्रभाव  बढ़ते  जा  रहे  हैं

 और  उनकी  गतिविधियों  में  कोई  अंकुश  नहीं  लगाया  जा  सका  परिणामस्वरूप  लगभग  एक  माह
 के  अन्दर  ही  मध्य  प्रदेश  में  तीन  बड़ी  दुखद  घटना  घटी  हैं  जिनमें  25  पुलिसकर्मी  की  आहृति  चढ़ी  है  ।
 कब  तक  ऐसी  आहुति  चढ़ती  मेरा  निवेदन  है  कि  केस्द्र  शासन  इस  समस्या  को  समय  रहते  उनके
 बढ़ते  प्रभाव  को  निष्क्रिय  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वांछित  आधुनिक  हथियार  प्रदान
 करे  तथा  तथा  ऐसा  संवेदनशील  संयंत्र  प्रदान  करे  जो  बारूदी  सुरंगों  का  संकेत  दे  सके  जिससे  आने  वाली

 दुघंटना  बचाई  जा  सके  ।

 तमिलना  ड  में  मछुआरों  तथा  परिवहन  निगमों  को  सस्ती  पर  पर  डीजल

 ओर  मिट्टी  के  तेल  की  पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  किये  जाने  की  आवश्यकता

 भरी  आर०  धनुष॒कोड़ी  आवित्यन  :  डीजल  की  कमी  के  कारण  तमिलनाडु
 में  अनेक  बस  सेवाएं  रह  कर  दी  गयी  तेल  का  संकट  यद्यपि  समाप्त  हो  गया  है  फिर  भी  अभी  तक

 परिवहन  निगमों  की  डीजल  की  कटौती  में  रियायत  नहीं  दी  गयी
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 बी

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भी डीजल  की  कमी  के  कारण  30  से  भी  अधिक  मार्गों  को  के०  टी०  सी०

 और  एन०  टी०  सी०  द्वारा  बन्द  कर  दिया  गया  इसी  मछुआरों  को  उनके  जहाजों  के  लिए

 दिये  जाने  वाले  मिट्टी  के तेत  और  डीजल  की  मात्रा  कम  कर  दी  गई  है  ।

 घरेलू  खपत  और  साथ  ही  €विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  हेतु  मछुआरे  मछली  पकड़ने  के  लिए  कड़ी

 मेहनत  करते  केन्द्र  सरकार  द्वारा  रियायती  दर  पर  मिट्टी  तेल  और  डीजल  उपलब्ध  कराया  जाना

 चाहिए  और  उच्च  प्राथमिकता  पर  उन्हें  मिट्टी  तेल  और  डीजल  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करनी

 सरकार  को  राशन  कार्ड  के  आधार  पर  मछुआरों  के  जहाजों  के  लिए  मिट्टी  तेल  वितरित  करना

 मैं  पेट्रोलियम  मंत्रालय  से  परिवहन  निगम  को  या  अप्रत्यक्ष  रूप  डीजल  की

 कटोती  बहाल  करने  और  मछुआरों  को  उनके  मत्स्यन्त  कार्यकलापों  हेतु  रियायती  दर  पर  मिट्टी  लेल  और

 डीजल  की  नियमित  आपूर्ति  सुनिष्तितत  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 केरल  के  कालीकट  शहर  के  पश्चिम  कललाल  तक  सुधिधाजनक्  सम्पर्क  सड़कों  के

 निर्माण  की  आवश्यकता

 थी  के०  सुरलोधरम  :  कालीकट  बगर  का  पद्दिचम  कललाल  धनी
 आबादी  वाला  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  मुख्य  सड़क  पर  आने  में  अथवा  मुख्य  सड़क
 के  लिए  वाहर  पकड़ने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  विभिन््म  रेलवे  लाइनें

 एक-दूसरे  के  समानान्तर  बिछाई  गई  हैं  जो  पश्चम  कल्लाल  की  राष्ट्रीय  उच्च  मार्ग  से  पृथक
 कर  देनी  माल  गाड़ियों  और  वैगनਂ  घंटों  तक  इन  लाइनों  पर  खड़े  रहते  इसलिए  मुख्य
 सड़क  पर  पहुंचने  के  लिए  इन  रेलवे  लाइनों  को  पार  करने  लिए  भी  लोगों  को  या  तो  इन  इंजनों  के  चलने
 तक  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  या  रेल  डिब्बों  पर  चढ़  कर  इन्हें  पार  करना  पडता  है  जिसके  कारण
 बीमार  लोगों  या  गर्भवती  महिलाओं  को  अस्पतालों  तक  जाने  में  बहुत  ही  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ता  है  ।  यदि  प्रिमियर  से  कललरि  माल  गोदाम  तक  की  वर्तमान  सड़क  को  दक्षिण  से  क्रुप्परी  मन्दिर
 तक  बढ़ा  दिया  जाए  और  यदि  दक्षिणी  केलिन  के  निकट  पयानाककल  समतल  पारक  और  कुलीकूडी
 पैदल  पारक  में  मरीयाडथ  लेन  के  बीच  रेलवे  की  खाली  पड़ी  जमीन  को  सड़क  निर्माण  हेतु  स्वीकृत
 करा  लिया  जाए  तो  पश्चिमी  कललई  के  निवासियों  को  अभी  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 रहा  उसके  समाधान  में  मदद  मिलेगी  ।  इसलिए  मैं  पश्चिम  कालीकट  के  निवासियों  की
 दशा  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  और  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उनकी
 स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  शीत्र  कदम  उठाया

 पूरे  देश  में  बहेलिया  आदि  की  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  मान्यता

 बिए  जाने  की  आवश्यकता

 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  मैं  आपका  ध्यान  देश  की  कुछ  ऐसी  जातियों  की  दयनीय

 स्थिति  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  ववन  और  अंग्रेजी  शासकों  की  भी  अधीनता  स्वीकार
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 नहीं  की  ।  ये  अंग्रेजी  शासकों  को  सतायी  हुई  जातियां  हैं  जो  अभी  तक  उभर  नहीं  पायी  इनमें  मुख्य
 रूप  से  पासी  आदि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन्हें  अनुसूचित  तथा  विमुक्त
 जाति  के  अन्तगंत  रखा  ये  जातियां  जहेरिया  जाति  की  ही  उप-जातियां  अहेरिया  जाति
 के  लोग  कहीं-कहीं  अनुसूचित  जाति  में  आते  हैं  तो  कहीं  विमुक्त  जाति  के  अन्तगगंत  ।  इस  कारण

 कहीं  अनुसूचित  जातियों  को  मिलने  वाले  लाभों  से  वंचित  रह  जाते  दिल्ली  प्रदेश  में  य ेअनुसूचित  जाति
 की  श्रेणी  में  हैं  किन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  इन्हें  विभुक्त  जाति  अन्तर्गत  रखा  गया  है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में
 इनकी  संख्या  लगभग  20  लाख  है  और  समस्त  भारत  में  ये  लगभग  5  करोड  हैं  ।

 1113  म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए ]
 मैं  आपको  स्मरण  दिलाता  हूं  कि  स्वतन्त्रतापूवंक  तथा  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  सन्  1952  तक

 परे  जाति  अनुसूचित  तथा  विमुक्त  जाति  दोनों  के  ही  अन्तर्गत  किन्तु  अज्ञात  कारणों  से  इसे  अनुसूचित
 जाति  श्रेणी  स ेअलग  कर  दिया  इसी  लड़ाकू  जाति  पर  जरायम  पेशा  एक्ट  1871  लगाया  गया
 था  तथा  इस  एक्ट  को  31  1952  को  हटा  लिथा  गया  ।

 मेरी  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  शासन  से  मांग  है  कि  इस  जाति  को  तथा  अन्य  विमुकत  जातियों
 को  पूरे  देश  में  या  तो  अनुसूचित  जाति  की  श्रेणी  में  ही  रखा  जाए  या  फिर  अनुसूचित  जनजाति  की  श्रेणी
 मैं  समाहित  किया  ताकि  ये  अपनी  पिछड़ी  दशा  को  शासन  के  सहयोग  से  सुधार  सकें  या  इन्हें

 विमुक्त  जाति  में  ही  रखने  पर  वे  सभी  सुविधायें  दी  जायें  जो  अनुसूचित  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को

 प्रदत्त  हैं  ।

 दिल्लो  में  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  के  लिए  योजनाओं  को  शीघ्र  लाएू  किये
 जामे  की  आवश्यकता

 भरी  ताराचन्द  खब्डेलवाल  :  अध्यक्ष  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास

 करण  की  पिछले  दस  साल  से  गृह  निर्माण  की  कितनी  ही  योजनायें  बदली  गयी  फलस्वरूप  ढी०

 ड्ी०  ए०  सस्लम  के  निवासियों  कै  निवास  के  सुधार  के  लिए  बनाया  गया  था  और  84  तक  योजना  बनी

 क्री  कि  डी०  डी०  ए०  स्लम  तथा  कटरों  का  जीर्णोद्धार  किया  जाए  तथा  वहां  के  निवासियों  को  डी०  डी ०
 एु०  क्वार्ट्स  आवंटन  कर  सलम  एरिया  साफ  किया  जाए  ।  परन्तु  पिछले  तीन  वर्षों  से  यह  योजना  ठप्प

 पड़ी  है  और  बहुत  से  डी०  डी०  ए०  स्लम  के  मकानों  की  स्थिति  बड़ी  जजंर  हो  चुकी  किसी  भी

 स्रमय  वो  मकान  गिर  सकते  पिछले  एक  वर्ष  से  उन  मकानों  की  मरम्मत  भी  नहीं  हो  रही  है  ।  मेरा

 सम्बन्धित  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इस  ओर  तुरन्त  ध्यान  वेकर  मकान  आवंटन  तथा  मरम्मत

 की  योजना  लुरन्त  लागू  की

 ?  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  डी०  पी०  यादव  ।

 far)  पूर्षोसर  रेखेंदे  के  चिकाना  रेलवे  स्टेशन  को  एक  जंकशन  के  रूप  में  बनाए
 रखने  को  आवश्यकता

 भी  देवेशाप्रसाव  पाद्य  :  उपाध्यक्ष  मेरा  नाम  डी०  पी०  यादव  लिख
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 दिया  जा  रहा  है  ।  इसे  देवेन्द्र  प्रसाद  यादब  लिखा  इस  पर  बहुत  हंगामा  हो  चुका  है|

 पूर्वोत्तर  रेलवे  समस्तीपुर  मंडलान्तगंत  दरभंगा  निर्मली  रेल  खण्ड  के  बीच  तमुरिया  स्टेशन

 से  7  कि०मी०  पूर्व  एवं  धोधरडिहा  से  6  कि०  मी०  पश्चिम  चिकना  स्टेशन  का  निर्माण  सन्  1952  ई०
 में  हुआ  इस  स्टेशन  का  विकास  कर  क्रॉसिंग  स्टेशन  के  रूप  में  परिवर्तत  करने  सम्बन्धी  स्थानीय

 जनता  के  आवेदन  पर  मंडल  रेल  प्रबन्धक  समस्तीपुर  ने  पूर्ण  विकास  हेतु  आदेश  निर्गंत  कर

 दिया  था  ।  किन्तु  91  में  इस  चिकना  स्टेशन  को  हाल्ट  के  रूप  में  बदलने  के  लिए  विभागीय

 निविदा  प्रकाशित  की  गई  है  ।  चिकना  सदुई  आदि  करीब  20  गांव  का

 आवागमन  हेतु  मात्र  उक्त  चिकना  स्टेशन  ही  यह  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्र  गन्ना  किसानों  की  बाहुलयता

 है  ।  इसे  हाल्ट  बनाने  से  हजारों  लोगों  को  काफी  कठिनाई  होगी  ।

 अतः  आवागमन  की  असुविधा  तथा  गन्ना  उत्पदक  किसानों  की  कठिनाई  को  देखते  हुए  मैं  जनहित

 में  शीत्र  उपरोक्त  प्रकाशित  निविदा  को  समाप्त  कर  चिकना  क्रॉसिंग  स्टेशन  निर्माण  करने  की  मांग

 करता  हूं  ।

 कृष्णानगर  टेलोफोन  एक्सचेंज  को  हलेक्ट्र/निक  एक्सवेंज  में  बदलने  को  आवश्यकता

 भी  अजय  सुल्ोपाष्याय  :  भारत-बंगलादेश  सीमा  के  निकट  अवस्थित

 नादिया  का  जिला  मुख्यालय  कृुशनगर  देश  के  प्राचीनतम  नगरों  में  से  एक  है  जहां  कि  सांस्कृतिक

 सत  बहुंत  ही  समृद्ध  रही  है  और  जो  शिक्षा  का  केन्द्र  रहा  है  बंगाल  विभाजन  के  पश्चात्  कृशनगर

 सहित  उस  जिले  की  महत्ता  सीमा  पार  से  बड़ी  संख्या  में  लोगों  के  आ  जाने  के  कारण  बढ़  गई  है  ।  लेकिन

 उस  जिले  में  दूर  संचार  व्यवस्था  को  आधुनिक  नहीं  बनाया  गया  है  और  यह  बहुत  ही  खराब  स्थिति

 में  कृशनगर  में  मानव  चलित  टेलीफोन  केन्द्र  रहने  कारण  लोगों  को  बहुत  अधिक  असुविधा  हो

 रही  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  कुशनगर  टेलीफोन  केन्द्र  को  इलेक्ट्रानिक्स  टेलीफोन  केन्द्र  में  बदल

 दिए  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 शोरानुर-निलस्बुर  रेलमार्ग  पर  रेल  लाइन  के  नवीनोकरण  के

 कार्य  को  पूरा  करने  को  आवश्यकता

 करी  ई०  अहमद  :  शोरानुर-निलम्बबुर  लाइन  पर  रेलवे  लाइन  के  नवीनीकरण  का  कार्य

 रेलवे  ने  इस  कार्य  ने  इस  कार्य  की  अनुमति  प्राप्त  होने  वावजूद  भी  बन्द  कर  दिया  64  किलोमीटर

 में  स ेसिफे  44  किलोमीटर  रेलवे  लाईन  का  ही  नवीनीकरण  किया  गया  है  यद्यपि  इसके  लिए  धन  राशि

 उपलब्ध  करायी  गयी  थी  और  इस  कार्य  के  लिए  200  मजदूरों  को  भी  रखा  गया  था  लेकिन  शेष  22

 किलोमीटर  कार्य  अचानक  वन्द  कर  दिया  गया  चार  वर्ष  पहले  रेलवे  बोर्ड  ने  रेल  लाइन  के

 करण  काय॑  को  मंजूरी  दी  थी  और  इसके  लिए  धनराशि  भी  उपलब्ध  करायी  गयी  यदि  इस

 कार्य  की  जारी  रखा  जाता  तो  64  किलोमीटर  का  काय॑  पूरा  हो  यदि  सम्पूर्ण  - रेल  लाइझा

 के  नवीनीकरण  का  का  पूरा  हो  जाता  तो  रेल  गाड़ियों  की  वतंमान  रफ्तार  को  40  कि०  मी०
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 अ्रति  घंटे  से  बढ़ा  कर  60  कि०  मी०  प्रति  घंटा  किया  जा  सकता  था  दक्षिण  रेलवे  के
 रेलवे  अधिकारियों  के  इस  अनुचित  निर्णय  के  कारण  मंजूर  हो  चुकी  सम्पूर्ण  धनराशि  रद  हो  सकती है  ॥

 उस  क्षेत्र  के  लोग  ईरनाड  इस  मुद्दे  पर  बहुत  ही  अधिक  उत्तेजित

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  इस  मामले  में  ध्यान  देने  और  रेल  लाइन  के  शवीनीकरण  के  कार्य
 को  पूरा  करवाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 1.00  मन  प्र०  ः

 अनुदानों  की  भांगें  1991-92  का

 रक्षा  मंत्र/लय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  और

 मतदान

 श्री  जसवन्त  सिंह  ।

 श्रो  जाअं  फर्नान्न्डीज  :  गणपूर्ति  तो  है  नहीं  ?

 श्री  जसवस्तसह
 :  मैं  इस  बात  को  नहीं

 थ्रो  जार  फर्नान््डीज  :  इस  बात  का  उल्लेख  करने  की  आबद्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  मंत्री
 महोदय  को  कम-से-कम  गणपूरति  तो  सुनिदिचत  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  भी  यह  बात  नहीं  उठा  रहा
 हूं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  इतने  महत्वपूर्ण  वाद-विवाद  पर  सभी  कांग्रेसी  अनुपस्थित
 क्यों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  आ  रहे  वे  यह  सुनने  के  लिए  आतुर  हैं  ।

 )

 ]

 श्री  कालका  दास  :  इस  हाउस  को  चलाने  की  जिनकी  जिम्मेदारी  वे  ही  यहां

 नहीं  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  बे  अभी  आ  रहे

 झी  ई०  अहमद  :  सरकार  का  समर्थन  करने  के  लिए  सहयोगी  दलों  के  सभी  सदस्य

 उपलब्ध  हैं  ।
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 श्री  कालका  दास  :  उपाध्यक्ष  आप  सरकार  को  निर्देश  दें  ।

 .  ]

 श्री  जसवस्त  सिह  :  मैं  वर्ष  1991-92  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों
 पर  चर्चा  को  अपने  देश  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  मानता  हूं  ।

 तैजी  से  बदलती  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  और  आन्तरिक  स्थिति  में  सीमाएं  बदल  गई  हैं  तथा

 रक्षा  मंत्रालय  की  वर्ष  1990-91  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  दुखदायक  प्रसंगों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 वास्तव  में  मैं  नहीं  जानता  कि  उसमें  किस  किस  विशेष  समस्याओं  तथा  चुनौतियों
 का  उल्लेख  किया  गया  है  क्योंकि  मुझे  विश्वास  है  ।

 झ्री  रामप्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  इतना  महत्वपूर्ण  मुददा  देश  की  रक्षा  का

 सवाल  सदन  में  विचार  के  लिए  रखा  है  परन्तु  सदन  में  कोराम  भो  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  गणपूर्ति  अब  माननीय  सदस्य  श्री  जसवन्त  सिंह  अपनी  बात  जारी
 रख  सकते  हैं  ।

 श्री  जसबम्त  सिह  :  उपाध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  मैं  शुरू  से  ही  बोलना  चाहता  हूं
 क्योंकि  मैंने  कुछ  ही  पंक्तियां  बोली  थीं  कि  गणपूर्ति  का  प्रइन  उठा  दिया  मैंने  यह  कहा  था  कि
 मैं  रक्षा  मंत्रालय  की  वर्ष  1991-92  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  को  अपने  देश  के  लिए  विशेष

 महत्व  की  मानता  हूं  ।  मैंने  निविदन  किया  था  कि  तेजी  से  बदलती  अन्तर्राष्ट्रीय  और  आन्तरिक
 स्थितियों  में  सीमाएं  पहले  से  बहुत  बदल  गई  हैं  और  रक्षा  मंत्रालय  ने  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में
 दायक  प्रसंगों  का  उल्लेख  किया  मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें  किस  अवधि  और  किन  समस्याओं  का
 उल्लेख  किया  गया  है  क्योंकि  आन्तरिक  और  अत्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  में  जो  भी  हो  रहा  हैं  वह  उसके

 अनुकूल  नहीं  है  ।  मैंने
 इस

 सदन  में  और  दूसरे  सदन  में  अक्सर  कहा  है  कि  रक्षा  वजट  वह  मूल्य  है  जो
 हमें  अपनी  विदेश  नीति  के  लिए  चुकानी  पड़ती  मैं  यह्  निवेदन  करते  हुए  उस  बात  में  संशोधन
 करना  चाहता  हूं  कि आजकल  रक्षा  बजट  वह  मूल्य  है  जो  न  केवल  हम  अपनी  विदेश  नींति  के  लिए

 चुकाते  हैं  बल्कि  अपनी  घरेलू  नीति  के  कुप्रबन्धन  के  लिए  भी  चुकाते  हैं  ।

 मैंने  यह  कहा  था  कि  रक्षा  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  दुखदायक  प्रसंग  का  उल्लेख  किया
 गया  है  और  इसके  अन््तर्राष्ट्रीय  भाग  तथा  पहलू  के  बारे  में  मैं  थोड़ी  देर  में  बात  लेकिन  यदि
 आप  इस  बात  का  उल्लेख  कर  देते  कि  हम  रक्षा  पर  अनुमानतः  20,000  करोड़  रुपये  व्यय  करने  की
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 बात  कर  रहे  है  जो  कि  औसतन  हमारे  गैर-योजना  ब्यय  का  एक  तिहाई  तब  हम  वर्ष  दर  बरं  पर्याप्त
 राशि  की  बात  कर  रहे  लेकिन  हम  जिस  वर्ष  विशेष  की  बात  रहे  हैं  वह  अति  विशेष  महत्व  का  है  ।
 वर्तमान  सरकार  में  तीन  नए  प्रयास  किए  नई  औद्योगिक  वित्तीय  नीति  तथा  व्यापार  नीति

 प्रस्तुत  की  हैं  ।  मेरा  निदेदन  है  कि  जब  आन्तरिक  परिस्थितियां  इतनी  अधिक  बदल  रही  हैं  और  ये
 तोन  नए  प्रयास  किए  गए  हैं  तब  आप  रक्षा  वक्तव्य  अंथवा  वाधिक  रिपोर्ट  अथवा  पुरानी  नीतियों  को
 कंसे  जारी  रख  सकते  बाधिक  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करते  समय  एक  छोटी-सी  टिप्पणी  में  मैंने  इसकी
 पुरातनता  को  देखा  ।  इसमें  भूतपूर्व  मंत्रियों  का  उल्लेख  किया  गया  है  और  इसमें  श्री  ललित  विजय  सिंह
 को  राज्य  मंत्री  के  रूप  में  दिखाया  गया  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  दस्तावेज  कुछ  महीने  पहले
 प्रकाशित  हुआ  था  और  इसे  राजनीतिक  अनिश्चितताओं  तथा  जो  परिवतंन  हुए  उनके  अनुरूप  करने  के
 लिए  अद्यतन  किया  मेरी  मंत्री  महोदय  से  यह  आशा  थी  कि  वे  कम-से-कम  रिपोर्ट  को  अश्वतन
 करेंगे  और  इसमें  मुद्दे  शामिल  करेंगे  ताकि  अनुदानों  की  मांगों  पर  संगत  चर्चा  हो  सके  ।  इसमें  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  स्थिति  के विश्लेषण  अथवा  आकलन  का  विशेष  महत्व  है  और  वाषिक  रिपोर्ट  में  इस  बारे  में  हमें
 जानकारी  दी  गई  इसने  बिल्कुल  सही  शुरूआत  की  है  जिसमें  डेजर्ट  का  संक्षेप  में
 विश्लेषण  किया  गया  मैं  प्रत्येक  बात  को  उद्धृत  नहीं  करूगा  लेकिन  इसमें  हमें  बताया  गया

 है  कि  :--

 ने  अपने  समान  विचारधारा  वाले  अन्य  देशों  के  साथ  मिलकर  युद्ध  स्थिति  समाप्त
 शांति  बहाल  करने  और  क्षेत्र  में  सुरक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सक्रिय  प्रयास  किए  थे  ।”

 यह  पूर्णतः  कपोल  कल्पना  है  कि  कुवत  पर  इराक  के  आक्रमण  और  ऑपरेशन  स्ट्रॉमਂ  के
 सन्दर्भ  में  में  पूर्णतः  अप्रसन्न  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  पूर्णतः  असंगत  प्रयास  किए  इसने  केवल  यह  झूठे
 दावे  किए  कि  युद्ध  को  समाप्त  कराने  के  लिए  सक्रिय  कार्य  किए  गए  थे  ।  वास्तव  में  भारत  ने  सक्रिय
 रूप  से  कोई  कार्य  किया  नहीं  किया  था  और  न  ही  उसके  लिए  कोई  भूमिका  निभाने  के  लिए  थी  ।

 रक्षा  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  के  दूसरे  पैराग्राफ  में  ही  दावा  किया  गया  परन्तु  मैं  नहीं
 जानता  कि  इस  मनगढ़न्त  कहानी  के  100  पृष्ठ  क्यों  पढ़े  जाएं  ।

 पैरा  3  में  तनाव  कम  करने  की  प्रक्रिया  और  दोनों  महाशक्तियों--अब  केवल  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  और  सोवियत  संघ  के  सम्बन्धों  में  जो  कुछ  हो  रहा  का  संक्षेप  में  उल्लेख  किया  गया

 है  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  पैरे  में  इतनी  अधिक  घटनाओं  का  उल्लेख  है  कि  इसे  प्रकाशित  करने

 का  अद्देशय  पूरा  करने  के  लिए  इसे  अद्यतन  करना  आवद्यक  मैं  मानता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर
 पर  इतने  अधिक  परिवर्तन  हो  रहे  हैं  कि  इस  प्रकार  को  बाधिक  रिपोर्ट  में  उन्हें  प्रकाशित  करने  के  लिए
 कोई  भी  पहले  से  उनका  अनुमान  नहीं  लगा  लेकिन  इससे  मुद्दा  ही  बदल  जाता  है  क्योंकि

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इतनी  तेजी  से  परिवतंन  हो  रहे  हैं  कि  आज  देश  जिन  सुरक्षा  परिस्थितियों  का
 सामना  कर  रहा  है  उन  पर  चर्चा  अधिक  आवश्यक  मैं  इससे  हर  बात  उद्धृत  नहीं  करना  चाहता
 हूं  ।  लेकिन  मैं  आणविक  हथियारों  के  अधिक  निर्माण  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  कि  हमारे  लिए
 चिन्ताजनक  विषय  है  ।  लेकिन  इस  रिपोर्ट  में  पिछले  वर्ष  की  रिपोर्ट  से स्विन्न  आसल्तरिक  स्थिति  के  बारे
 में  बताया  गया  मैं  इस  मुद्दे  को  इसलिए  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  हमारी  सुरक्षा  के  लिए
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 स्थिति  भी  एक  समस्या  बन  गया  है  और  रिपोर्ट  के  पैरा  5  में  सुरक्षा  परिस्थिति  का  उल्लेख  किया

 गया  है  तथा  आन्तरिक  स्थिति  के  बारे  में  पैराग्राफ  में  इसको  मान्यता  देने  के  लिए  मैं  सरकार  की

 प्रशंसा  करता  हूं  और  इसमें  कहा  गया

 ऐसे  विकास  हुए  हैं  जिन्होंने  हमारे  क्षेत्र  की  सुरक्षा  स्थिति  को  प्रभावित  किया

 है  ।  धार्मिक  उमग्रवादिता  और  जातिवादी  राष्ट्रीयता  ने  अलगाववादी

 प्रवृतियों  को  बढ़ावा  दिया  अनेक  मामलों  में  बाहर  से  समर्थन  प्राप्त  हो  रहा
 बम

 यह  बिल्कुल  सही  स्वीकृति  इसमें  आगे  कहा  गया

 पड़ोस  में  नशीले  पदार्थों  का  व्यापार  बहुत  बढ़  गया  है  और  आतंकवाद  के  साथ

 इसने  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  लिए  गंभीर  समस्या  उत्पन्न  कर  दी  है  ।

 लेकिन  हमारे  पड़ोस  में  ही  नशीले  पदार्थों  का  व्यापार  नहीं  बढ़  रहा  है  बल्कि  भारत  के  माध्यम
 से  यह  व्यापार  किया  जा  रहा  है  और  यह  अच्छा  होता  यदि  रक्षा  मंत्रालय  उन  आन्तरिक  समस्याओं

 को  स्वीकार  करता  जिनका  देश  सामना  कर  रहा  यह  इस  बात  को  भी  स्वीकार  करता  कि  नशीले
 पदार्थ  अयवा  नशीले  पदार्थ  भी  अब  सुरक्षा  के  लिए  उत्तरदायी  है  और  यह  आन्तरिक
 तथ्य  है  जिसे  मुझे  बाहरी  तथ्य  के  साथ  जोड़ना  पड़ा

 पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्धों  के  बारे  में  भी  एक  पैराग्राफ  इसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  है
 कि  पाकिस्तान  पंजाब  और  जम्मू  और  काश्मीर  में  विध्वंसकारी  तत्वों  को  सहायता  दे  रहा

 यह  भी  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान  अपनी  रक्षा  आवद्यकताओं  से  कहीं  अधिक  सैनिक  हथियार
 और  प्रौद्योगिकी  दूसरे  देशों  से  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 अतिरिक्त  यह  अपने  गुप्त  और  अस्त्रोन्मुखी  आणविक  कार्यक्रम  को  जारी  रखे

 हुए  है  तथा  बालस्टिक  प्रक्षेपास्त्र  और  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा
 है  ।”

 मैंने  किसी  विशेष  उद्देश्य  से  इस  उद्धृत  किया  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  किस  संगठन  ने  देश  की  रक्षा  स्थिति  का  आकलन  किया  है  ।  कितने  लोगों  ने मिलकर  इस  पर  कार्य

 किया  है  क्योंकि  यदि  कोई  इसे  विदेश  मंत्रालय  की  वाधिक  रिपोर्ट  द्वारा  देखना  चाहे  तो  इसमें  न  केवल
 ब्योरों  में  बल्कि  मुद्दों  में  भी  भिन्नता  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  यह  आवश्यक

 नहीं  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  के  रक्षा  स्थिति  से  सम्बन्धित  आकलन  विदेश  मंत्रालय  के  आकलन  के  समान

 हो  ।  परन्तु  दो  भिन्न  मंत्रालयों  की  एक  हो  समस्या  के  बारे  में  भिन्नता  हो  सकती  है  ।  लेकिन  प्रश्न  यह
 है  कि  देश  जिस  रक्षा  स्थिति  का  सामना  कर  रहा  है  उसका  विश्लेषण  रक्षा  मंत्रालय  को  कोन-सा

 संगठन  देता  उसकी  इस  बारे  में  क्या  व्यवस्था  रिपोर्ट  से  यही  प्रश्न  सामने  आता  है  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  का  मुद्दा  क्या  है  ?  यह  केवल  रक्षा  का  मुद्दा  नहीं  है  ओर  न  ही  इस

 विवाद  में  इस  बात  का  विश्लेषण  करना  मेरा  कायं  है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  क्या  मेरे  पास  जो

 कारी  है  उसके  आधार  पर  मैं  नहीं  समझता  कि  मैं  इस  बात  का  विस्तृत  विदलेषण  कर  सकता  हूं  अथवा

 214



 14  1991  अनुदान  मांगें  1991-92

 इसकी  परिभाषा  दे  सकता  हूं  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  क्या  होगी  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  सुरक्षा  ब  हुत  विस्तृत
 संकल्पना  है  जिसमें  सैन्य  आन्तरिक  स्थिति  और  आ्िक  स्थिति  भी  शामिल  मेरे  विचार  से
 यदि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  संकल्पना  में  सैन्य  आन्तरिक  स्थिति  और  आधिक  स्थिति  को  शामिल
 करें  तो  देश  में  कभी  भी  ऐसा  सुरक्षा  वातावरण  नहीं  रहा  हैं  जैसा  आज  अब  हम  रक्षा  मंत्रालय  के
 बारे  में  चर्चा  करते  हैं  तब  तेजी  से  बदलती  हुई  अन्तराष्ट्रीय  स्थिति  के साथ  इस  पर  चर्चा  करना  कठिन

 हो  जाता  है  ।

 इस  मंत्रालय  पर  हमने  जो  बहस  की  हैं  वे  सदेव  और  शायद  अस्पष्ट  और  अगंभीर  रही
 शब्द  मैंने  सोहेश्य  कहा  है  और  तथा  शब्द  चुनकर  बोले

 हैं  । ऐसा  लगता  है  कि  इस  संदर्भ  में  हमारी  अवधारणाएं  स्पष्ट  नहीं  ह ैऔर  यह  अस्पष्टता  आज  की
 देन  न  होकर  लम्बे  समय  से  चलती  रही  यह  सतत  प्रक्रिया  है  और  बारम्बार  प्रयत्नों  के  बावजूद
 स्थिति  आज  तक  भी  स्पष्ट  नहीं  हो  सकी  ।

 दूसरी  समस्या  यह  है  कि  हम  सदैव  समुचित  जानकारी  के  बिना  रक्षा  मंत्रालय  पर  चर्चा  करते
 इन  परेशानियों  के  बावजूद  में  आपके  माध्यम  से  रक्षा  मन्त्री  महोदय  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि

 आज  रक्षा  मंत्रालय  के  सामने  जो  कठिनाइयां  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  इस  बदले  हुए  विश्व  के  परिपेक्ष्य  में  हमारी  सुरक्षा  और  रक्षा  नीति  कया  है  ?

 (2)  इस  परिवर्तित  विश्व  में  हम  अपनी  रक्षा  जरूरतों  को  कैसे  सक्षमतापूवंक  और
 से-कम  कीमत  में  पूरा  करते  हैं  ?  रक्षा  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  से  लिए  आज
 क्या  उपादान  आवश्यक  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  सम्मु्ष  तीसरा  मामला  यह  मेरे  लिए  खुशी  की  बात  नहीं  है  कि  रक्षा
 मंत्रालय  के  सम्मुख  प्रमुख  समस्या  यह  है--रक्षा  मंत्रालय  आंतरिक  परिस्थितियों  से किस  तरह  निपटता

 यह  एक  अहम्  सवाल  है  क्योंकि  इसी  बात  पर  राष्ट्र  की  पूरी  सुरक्षा  निर्भर  करती  मेरा  यह
 मानना  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  अपने  आपको  इस  स्थिति  से  अलग  नहीं  रख  सकता  ।  चौथा  मसले  का
 सम्बन्ध  रक्षा  जरूरतों  के  आर्थिक  पक्ष  से  जो  विचारणीय  खासकर  राष्ट्र  क ेआथिक  संकट  को

 देखते  हुए  ।  पांचवां  मसला  है  स्पष्टता  का  जिसका  सामना  हमें  सिर्फ  क्षेत्रीय  स्तर  पर  ही  नहीं--बल्कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  करना  पड़ता  है  देखना  यह  है  कि  हमारे  क्षेत्रीय  परिवेश  के  संदर्भ  में

 जैविक  और  रासायनिक  युद्ध  के  बारे  में  रक्षा  मंत्रालय  के  विचार  क्या  हैं  ।

 मैं  संक्षिप्त  रूप  से  इन  पांचों  मसलों  का  यहां  विस्तृत  परीक्ष  ण  जिनका  उल्लेख

 मैंने  अभी  किया  है  ।  लेकिन  ऐसा  करने  के  पहले  मैं  एक  उद्धरण  यहां  पेश  करूंगा  जो  पाकिस्तान  के

 प्रधानमन्शी  नवाज  शरीफ  द्वारा  पाकिस्तान  के  नेशनल  डिफेंस  कॉलेज  में  दिए  गए  वकतब्य  में  से  है  ।

 पिछली  6  जून  कौ  पाकिस्तान  के  नेशनल  डिफेंस  कॉलेज  को  सम्बोधित  करते  हुए  उन्होने  रावलपिण्डी
 में  यह  कहा  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  रक्षा  मंत्रालय  इस  तथ्य  से  अवगत  है  ।  लेकिन  आइचयं

 इस  बात  पर  हो  रहा  है  कि  एक  दूसरे  से  किसको  कितना  खतरा  है  इस  तथ्य  को  मूल्यांकित  करते  हुए
 हमारे  रक्षा  मंत्रालय  और  पाकिस्तान  के  प्रधानमन्त्री  ने  भी  एक  ही  भाषा  का  प्रयोग  किया  यह  श्री
 मियां  नवाज  शरीफ  का  कह्तव्य
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 भारत  का  मध्यम  दूरी  के  प्रक्षेपास्त्रों  और  असुरक्षित  परमाणु  कार्यक्रमों  की  सैनिक
 संभावना  के  विकास  से  पाकिस्तान  की  सुरक्षा-व्यवस्था  को  व्यापक  खतरा  जबभारत  के  द्वारा  कश्मीर
 विवाद  का  शांतिपूर्वंक  हल  निकालने  से  इन्कार  करने  और  अधिकृत  कश्मीर  में  जो  जन-आन्दोलन  की

 बलपूर्वक  कुचलने  की  कोशिश  के  कारण  खतरे  की  यह  संभावना  और  भी  बढ़  गयी  है  ।  यहां  एक  शब्द

 पढ़ा  नहीं  जा  रहा  है  ।
 |

 आगे  वह  कहते

 के  अधिकृत  कह्मीर  में  इस  उद्देश्य  के  लिए  4,00,000  सैनिकों  और

 सैनिकों  का  जमाव  खड़ा  कर  रखा  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  भी  सैनिकों

 के  भारी  जमाव  से  तनाव  बढ़ता  जाता  पर  हम  कश्मीर  के  लोगों  को  उनका  हक
 निकालने  के  लिए  नैतिक  व  राजनैतिक  समर्थन  देने  से  पीछे  नहीं  हटेंगे  ।/'

 इसके  बाद  वह  संक्षिप्त  रूप  से  परमाणु  पक्ष  के  बारे  में  वक्तव्य  देते

 में  परमाणु  अप्रसार  संधि  मामला  पाकिस्तान-भारत  के  सम्बन्धों  में

 एक  और  जटिल  समस्या  के  रूप  में  खड़ा  इसलिए  आवश्यक  है  कि  इस  मामले
 पर  सही  दृष्टि  से  विचार  किया  जाए।”*ਂ

 तत्पदचात  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  पाकिस्तान  के  दृष्टिकोण  को  स्पष्ट  करते  मैंने  यह
 चर्चा  करना  आवश्यक  समझा  है  क्योंकि  हमारी  सैनिक  हमारा  सैनिक  चिन्तन  और  हमारी
 सैनिक  योजना  पाकिस्तान  उन्मुख  हमारे  रक्षामन्त्री  ने  वाधिक  रपट  में  चीनी  गणतंत्र  से  सम्बन्ध

 सुधारने  की  बात  कही  है  ।
 ह

 इससे  पहले  कि  उक्त  पांचों  मामलों  का  और  विस्तृत  विवेचन  प्रस्तुत  एक  अतिरिक्त  तथ्य  है
 जो  माननीय  रक्षामंत्री  महोदय  के  विचार  के  लिए  रख  रहा  हूं  ।  विश्व  का  कोई  भी  रक्षा  मंत्रालय  या

 कोई  भी  सैन्य  बल  उस  स्थिति  में  कार्य  नहीं  कर  सकता  है  जिस  स्थिति  में  आप  अपनी  सेना  को  डाल

 रहे  राजस्थान  सीमा  को  छोड़कर  हमारी  सभ्पूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  का  कोई  भी  हिस्सा
 ऐसा  नहीं  जिसे  सुरक्षित  या  स्थापित  या  फिर  मान्यता  प्राप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  माना

 विश्व  के  किसी  भी  रक्षा  मत्रालय  या  किसी  भी  सेना  को  इन  स्थितियों  में  से  उत्तरदायित्व  नहीं
 सौंपे  जा  जो  हम  अपनी  सेना  पर  थोपते  जाते  ये  ऐसी  स्थितियों  में  काम  करते  जिनमें

 हमारे  तमाम  पड़ोसी  राज्य  हमारे  प्रति  शत्र  तापूर्ण  इरादा  रखते  हमारी  दक्षिणी  सीमाएं  भी  अब

 सुरक्षित  नहीं  रह  गई  इन  परिस्थितियों  में  हमारे  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  इन  पर  जो  जिम्मेदारियां

 सौंपी  जाती  हैं  वे  पूर्णतया  असम्भव  प्रतीत  होती  अतः  यह  महत्वपूर्ण  है  कि हमारी  अवधारणाएं  स्पष्ट

 हों  कि  आज  हमें  किन  अस्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 इससे  पहले  कि  मैं  उन  मामलों  की  ओर  भी  विवेचित  जिन्हें  हमने  उठाया  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  सहमत  हूं  कि  इस  परिवर्तित  विदव  के  क्या  आयाम  हैं  और  इसके  क्या  परिणाम  हमारे

 सम्मुख  आ  सकते  खाड़ी  युद्ध  में  हमारी  भूमिका  को  दिये  गए  मिथक  रूप  पर  मैं  कुछ  नहीं  कहने  जा

 रहा  हूं  ।  कल  तक  हम  जिन  निश्चितताओं  में  जी  रहे  खाड़ी  युद्ध  न ेउन  सभी  को  तोड़  दिया  है  और
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 खाड़ी  युद्ध  में  ऐसे  परिवर्तन  देखने  को  मिले  हैं  जिनकी  उम्मीद  न  के  बराबर  थी  ।  आज  इस  परिवतंन

 का  हमारी  सुरक्ष-व्यवस्था  पर  गहरा  प्रभाव  पड़ा  मैं  किसी  सैद्धांतिक  पक्ष  या  सामरिक
 धारणाओं  के  बारे  में  नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  मैं  तो  व्यापक  परिदृश्य  पर  विचार  कर  रहा  अक्तूबर
 में  पश्चिमी  एशियाई  शांति  सम्मेलन  के  लिए  स्थितियां  अनुकूल  हो  चुकी  जिसके
 इसराइल  को  अरब  देशों  के  साथ  बैठने  का  मौका  मिलेगा  ।  जिसके  कारण  भारत  अरब  सम्बन्धों  की

 जो  निष्चचत  सम्भावनाएं  जिसका  मुख्य  आधार  ईराक  वे  अब  समाप्त  हो  चली  जब  ये
 मामले  अप्रासंगिक  हो  उठे  हैं  तो  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  अपने  कल  के  मित्र  पर  उम्मीद  रखना  बहुत  ही
 गम्भीर  गलती  होगी  ।

 आज  बालकन  प्रदेशों  में  जो  युद्ध  छिड़ा  हुआ  उसे  मैं  युद्ध  की  ही  संज्ञा  देता  उससे

 यूगोस्लाविया  और  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  में  जो  हमारा  सहयोगी  था  और  उसका  संस्थापक  सदस्य
 था  उसका  विधटन  तथा  मिस्र  द्वारा  अक््करा  यह  कहना  कि  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  को  समूह  में  मिल
 जाना  और  अक्करा  में  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  विदेशम  त्रियों  की  बैठक  में  प्रकट  किए  गए
 विचारों  से  हमारा  रक्षा  मन्त्रालय  नजरअन्दाज़  नहीं  कर  सकता  ।

 सोवियत  संध  की  हाल  की  घटनाओं  का  हमारे  लिए  व्यापक  महत्व  मुझे  नहीं  मालूम  कि
 प्रीसिडट  ने  आज  तक  कया  फैसला  किया  15  गणतंत्रों  में  से  14  गणतंत्रों  की  आजादी  के

 लिए  राष्ट्रपति  गोबचिव  उन्होंने  जो  दो-तिहाई  मत  मांगे  थे  वे  उन्हें  प्राप्त  नहीं  हो  सके  ।  लेकिन  अब
 यह  अवध्यंभावी  लगता  बहस  जारी  सोवियत  संघ  में  स्थिति  यह  है  कि  वह  बिल्डिग  जहाँ  से
 लेनिन  ने  1917  की  कान्ति  शुरू  की  जब्त  कर  ली  गई  सोवियत  संघ  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  पर
 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  और  सोबिय्त  संघ  के  रिपब्लिक  स्वतंत्रता  की  घोषणा  कर  चुके  हैं  तो  हन
 परिवतेगों  के  फलस्वरूप  अगले  छह  महीनों  में  वहां  की  जो  भी  स्थिति  होगी  उसका  देश  की  सुरक्षा
 व्यवस्था  से  गहरा  ताललुक  यह  केवल  सुरक्षा  सामग्री  की  दृष्टि  से  नहीं--इसलिए  क्योंकि  हम

 सुरक्षा  सम्बन्धी  अपनी  70  फीसदी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  कलपुर्जों  की  सप्लाई  के

 लिए  सोवियत  संध  पर  निर्भर  करते  हैं  । कई  और  सवाल  इनसे  जुड़े  हुए  क्या  सरकार  ने  स्वयं  इन
 पर  विचार  उदाहरण  के  लिए  सोवियत  संघ  में  चल  रहे  परिवतंन  के  तीन  पक्षों  को  आप  लीजिए  ।

 के  सदस्य  देशों  के  हाल  में  हुए  सम्मेलन  जिसमें  सोवियत  संघ  ने  विशेष  अतिथि  की

 हैसियत  से  भाग  यह  तय  किया  गया  कि  उन  हथियारों  का  पंजीकरण  करंगे  जो  वे  आपस  में

 हस्तांतरण  करते  हैं  और  सोवियत  संघ  भी  इस  प्रक्रिया  को  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर

 गौर  किया  है  कि  इसका  हमारी  सुरक्षा  तैयारियां  और  हथियारों  की  सप्लाई  पर  क्या  असर  पड़ेगा  !
 जब  सोवियत  संघ  के  गणतंत्र  आजादी  के  निकट  आ  चुके  हैं  ओर  पूरे  विध्व  के लिए  उनके  परमाणु

 हथियारों  पर  नियंत्रण  चिन्ता  का  विषय  बना  हुआ  है  तो  भारत  के  लिए  आज  से  ही  नहीं  बल्कि  पिछले
 दो  वर्षों  से  यह  चिन्ता  का  विषय  रहा  हे  क्योंकि  विधघटन  के  आसार  तो  नजर  आ  रहे  थे  तो  ऐसी  स्थिति
 में  कया  किया  कलपूर्जों  गोला  बारूद  आदि  की  70  फीसदी  सप्लाई  के  लिए  हम  सोवियत  संध

 पर  निर्भर  हैं  और  सोबियत  संघ  दुलेभ  मुद्रा  की  मांग  कर  रहा  सोवियत  संध  के  रूप  में

 कायम  रहे  चाहे  नहीं  रहे  हथियारों  का  निर्माण  गणतंत्रों  के  बीच  बटे  चाहे  न  बंटे  गणतंत्र  आजाद  हो

 चाहे  न्  बे  अनिवाय॑  रूप  से  हम  से  पुन  सोदा  करेंगे  और  तब  यह  70  प्रतिशत  सप्लाई  कहां  से  पूरी
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 की  मैं  तो  कहता  हूं  कि  यह  बहुत  बड़ा  दोष  है  ।  देश  की  सुरक्षा  के  खतरे  को  मद्दे  नजर  रखते
 हुए  मैं  इस  बारे  में  सवाल  कर  रहा  हूं  क्योंकि  300  ए०  एफ०  ई०  टी  62  और  टी

 72  के  बारे  में  जो  खबरें  मिली  हैं  इसके  कारण  ध्ुरक्षा  के  प्रति  सतंक  होना  जरूरी  हो  गया  है  क्योंकि  यह
 टैंक  सऊदी  अरब  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  की  सहायता  से  पकड़े  गए  थे  पाकिस्तान  को  भेजे  जा  चुके
 हैं  ।  इसी  तरह  के  दूसरे  हथियार  भी  पाकिस्तान  को  भेज  दिए  पाकिस्तान  इसी  तरह  हथियारों
 का  जखीरा  प्राप्त  करता  मतलब  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  खाड़ी  नीति  तथा
 सोवियत  संध  के  प्रति  हमारी  कुल  नीति  पर  पुनः  त्रिन्तन  होना  चाहिए  ।

 अब  तीसरा  पक्ष  भी  जो  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  महत्वपूर्ण  रूप  से  विचारणीय  पिछले

 44  सालों  में  हम  आलसी  होते  गए  क्योंकि  हम  सोवियत  संघ  द्वारा  हमारे  लिए  वीटों  के  प्रयोग  के

 बारे  में  निश्चित  रहे  मान  लिया  जाए  कि  अगर  जम्मू  कश्मीर  के  मामले  पर  राष्ट्र  संघ  में

 पाकिस्तान  की  ओर  से  बहस  होती  है  तो  हम  सोचते  हैं  कि  सोवियत  संघ  वीटो  का  प्रयोग  कर

 इसने  हमें  आलसी  बना  दिया  |  इसकी  वजह  से  हम  विकल्प  नहीं  डूंढ़  इसी  की  वजह  से  हम
 अपने  सुरक्षा  हितों  के  ताकिया  निष्कर्षों  को  नहीं  समझ  सके  ।  मैं  रक्षामंत्री  से  यह  पूछता  हूं  कि  जब

 पावरਂ  की  निश्चितता  खत्म  हो  गई  हैं  तो  इससे  तत्काल  जो  संभावित  समस्या  पैदा  होगी
 उसका  सामना  भारत  किस  तरह  करेगा  ?  ये  तो  कुछेक  परिणाम  आज  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्थितियों  रक्षा  और  सुरक्षा  चितन  को  बदलने  के  लिए  जिस  तरह  मजबूर  कर  रही  हैं  उसका  पूरा
 बिश्लेषण  मैं  तो  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकता  ।  लेकिन  माननीय  रक्षा  मंत्री  महोदय  के  विचार-विमर्श  के

 लिए  मैं  दो  बातें  रख  रहा  मैं  सोचता  हूं  कि  रक्षा  बजट  की  हमारी  स्वायत्ता  और  स्वतंत्रता  गंभीर
 सीमाओं  के  जकड़  में  है  ।  मैं  इस  मुद्दे  पर  और  आगे  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  यह  कोई  छिपी  हुई
 बात  नहीं  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  एक  शर्त  रक्षा  ब्यय॑ं  को  कम  करने  की  भी  रखी  यदि

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  के कारण  किसी  प्रकार  की  पहेल  नहीं  कर  पाते  अथवा  आंतरिक
 स्थितियां  हमारे  मार्ग  में  बाधक  बनती  हैं  या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  के  कारण  देश  को  किसी
 अन्य  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  है  A

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  कृपया  समाप्त  कोजिए  ।

 श्री  जसबस्त  सिह  :  थोड़ा  समय  और  लूंगा  ।  इस  शर्तं  सीमा  के  कारण  हमारी  रक्षा

 बजट  बनाने  की  स्वतंत्रता  अब  काफी  कम  हो  गई  है  और  माननीय  रक्षा  मंत्री  को  इस  पहलू  पर  अपनी

 बिन्ताओं  से  हमें  अबग॒त  कराना  इस  आशिक  अव्यवस्था  को  सुलझाने  की  आवष्यकता

 वैसे  यह  बहस  आध्िक  अव्यवस्था  पर  नहीं  हो  रही  है  लेकिन  जब  तक  माननीय  रक्षा  मंत्री  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  की  शर्तों  के कारण  उन  पर  आई  कठिनाईयों  से  हमें  अवगत  नहीं  कराते  तब  तक  वह  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  जैसे  महत्वपूर्ण  मामले  हमारी  आम  सहमति  नहीं  ले  सकेंगे  । आम  सहमति  वा  अर्थ  सरकार  जो

 कहती  केवल  उसे  मान  लेना  ही  नहीं  यदि  सरकार  बे  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  पर

 और  रक्षा  बजट  बनाने  के  लिए  आवश्यक  सीमाओं  पर  हमारी  आम  सहमति  लेनी  है  तो  माननीय

 रक्षा  संत्री  को  अपनी  कठिनाइयों  के  बारे  में  हमें  अवग॒त  कराना  होगा  ।

 फिर  मैं  कुछ  अन्य  विचार  प्रस्तुत  करता  हूं  और  मुझे  माननीय  आशा  है  कि  रक्षा  मंत्री

 अवश्य  उस  पर  विचार  करेंगे  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  और  आन्तरिक  दोनों  रूपों  से
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 बहले  हुए  विज  में  यदि  मुझे  केवज  सैन्य  दृष्टि  से  किसी  अन्य  दृष्टि  के  बजाय  रक्षा  मंत्रालय  की
 समस्याओं  की  ओर  गौर  करना  पड़े  तो  भी  मैं  यही  क  हूंगा  कि  आज  हमारी  प्रतिक्रियाएं  केवल
 क्रियात्मक  हैं  ।  इसलिए  हमारी  नीति  अब  प्रतिक्रियात्मक  नीति  बन  गई  आपसे  कहता  हैँ  कि  नोवां
 दशंक  देश  के  लिए  बहुत  हानि  का  दशक  रहा  मेरा  यह  विश्वास  है  कि  नौँंवे  दशक  के  आरम्भ  होने

 क  देश  ने  नीतिगत  अगुआई  को  ।  देश  इस  क्षेत्र  में  एक  दर्जा  था  जहां  हमारा  प्रमुत्व  नीतिगत
 इन  संकल्पनाओं  की  व्याख्या  करंना  मेरे  लिए  सम्भव  नहीं  हैं  ।  मैं  उन्हें  विचारों  अथवा  विचारों  के
 बीज  के  रूप  में  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  के  समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  नौंवें  दशक  में  हम  इस  नीतिगत
 पहल  को  खो  चुके  हम  क्षेत्र  में  मूल्य  प्रमुत्व  खो  चुके  हैं  और  अनुचित  रूप  हमने  पूरा  नॉंगां  दशक
 ओर  इसके  साथ  ही  आणविक  प्रश्न  साम्मरिक  पर  पहल  को  भी  हाथ  से  जाने  दिया

 मेरे  पास  इन  मुद्दों  को  स्पष्ट  करने  का  समय  नहीं  लेकिन  मैं  इन  विचारों  को  प्रस्तुत  कर
 रहा  हूं  क्योंकि  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  केली  जा  रही  कुल  समस्याएं  आज  बढ़  रही  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है  कि  यदि  परिवतंन  होना  यदि  हमें  उन  पांच  मुद्दों  पर  विचार  करना  जिनका  पता  लगा
 लिया  गया  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  पहला  परिवर्तन  हमारी  विचारधारा  में  आना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  मंत्रालय  को  केवल  एक  मंत्रालय  को  केवल
 एक  प्रतिक्रिपात्मक  मंत्रालय  बन  कर  रख  देने  के  पीछे  क्या  विचारधारा  है  ?  मंत्रालय  को  उस  स्थिति  में
 लाने  के  बारे  में  आपके  क्या  विचार  हैं  जब  वह  मात्र  प्रक्रिया  दर्शान  की  जगह  सामरिक  दृष्टि  से तथा  कौशल
 से  अवसरों  का  लाभ  उठा  सकते  आज  देश  के  सामने  विद्यमान  सामरिक  पर्यावरण  लाने  में  परिवर्तन
 की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  आप  सोचते  हैं  ?

 मैं  पूछता  हूं  कि  इस  दसवें  दशक  और  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसके  संदर्भ  में  क्या  माननीय  रक्षा
 मंत्री  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  कि  हमारी  रक्षा  नीति  को  युद्ध  पर  आधारित  नीति  न  बनाकर

 सहयोग  द्वारा  सुरक्षा  की  नीति  बनाया  जाए  ?  थदि  क्षेत्रीय  आन्तरिक  तत्व  हैं  तो
 मैं  समझता  हूं  कि  विचारधारा  में  गुणात्मक  परिवर्तन  को  आगे  आना  होगा  ।  मैं  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  दे
 रहा  हूं  |  ब्यौरा  की  जांच  बाद  में  की  जा  सकती  लेकिन  मैं  यह  विश्वास  करता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 तथा  दोनों  रूपों  से  हम  इस  ध्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  जहां  हमें  अपने  सुरक्षा  के  नियमों  तथा
 विचारधारा  को  युद्ध  पर  आधारित  सुरक्षा  के बजाए  आपसी  सहयोग  पर  आधारित  सुरक्षा  में  बदलना

 होगा  ।

 मेरे  विचार  से  रक्षा  मंत्रालय  के  सामने  पहला  मुद्दा  आपसी  सहयोग  द्वारा  सुरक्षा  की
 संकल्पना  से  सम्बन्धित  है  ।  मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है  कि  मैं  इसका  विस्तृत  विश्लेषण  करूं  लेकिन

 इसके  कुछ  गुण  तो  स्पष्ट  यह  व्याप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  वातावरण  के  अनुकूल  होगा  ।  यह  अवश्य  ही  कम

 लागत  वाला  तथा  प्रभावी  होगा  ।  यह  आज  आनल्तरिक  सुरक्षा  व्यवस्था  की  दृष्टि  से  संगत  होगा  मेरा

 कहना  यह  है  भारत  पाक  सन्दर्भ  में  भी  जहां  यदि  हम  अपने  सामरिक  प्रमुत्व  को  फिर  से  कायम  कर

 सकते  तो  हमारे  देश  के  लिए  सहयोग  द्वारा  सुरक्षा  को  नीति  अधिक  काम  को  होगी  ।

 कुछ  अन्य  पहलु  भी  हैं  जो  अत्यधिक  महत्व  फै  हैं  और  यदि  मेरे  पास  अधिक  समय  होता  तो
 मैं  उन  पर  बहस  करता  ।  यहीं पर  सीमाएं  लागू  होती  एक  अन्य  मुद्दा  जो  मेरे  ध्यान  में  था  वह
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 था  प्रबंध  रक्षा  प्रबंध  के  बारे  में  मैं  अपने  सुझाव  मानयीय  रक्षा  मंत्री  जी  के  सामने  रखूंगा  ।  सबसे

 पहला  लक्ष्य  यही  होना  चाहिए  कि  आप  अपने  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  के  बारे  में  स्पष्ट  हों  ।  राष्ट्रीय  लक्ष्य  क्या
 है  ?  राष्ट्र  क्या  प्राप्त  करना  चाहता  है  ?  राष्ट्रीय  लक्ष्य  स्पष्ट  होने  के  बाद  ही  आपके  पास  कोई  सुरक्षा

 संकल्पना  हो  सकती  है  और  केवल  तब  ही  आप  उससे  सुरक्षा  नीति  तैयार  कर  सकते  इसलिए  यह

 अनिवायं  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  एक  दीर्घावधि  योजना  बनाई  जानी

 चाहिए  ।  यहां  मैं  अपने  उन  मित्र  से  सहमत  हूं  जिनके  पास  पहले  यह  जिम्मेवारी  हालांकि  वह

 केवल  रक्षा  राज्य  मंत्री  थे  फिर  भी  वास्तव  में  वह  रक्षा  मंत्री  थे  |  मैं  उनके  विचार  से  सहमत  हूं
 कि  रक्षा  बल्कि  सरकार  को  एक  ही  स्थान  से  अर्थात्  रक्षा  मन्नालय  से  सुरक्षा  से  सम्बन्धित

 त्रों  पर  परामर्श  मिलना  चाहिए  ।  एक  ही  स्थान  को  परामर्श  प्राप्त  करने  के  क्या  तरीके  हैं  हां
 मैं  रक्षा  मंत्रालय  की  वाधिक  रिपोर्ट  से  नाखुश  हूं  ।  इसमें  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  संगठन  का  हवाला

 दिया  गया  है  ।  उस  पैराग्राफ  से  ऐसा  लगता  जैसे  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  अभी  भी  क।ये  कर
 रही  हो  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  के  गठन  से  मैं  भी  सम्बन्धित  ।  इसकी  एकमात्र  बैठक  में  मैंने  प्रधानमंत्री
 से  कहा  था  कि  भारत  में  शिशु  मृत्यु  दर  वहुत  अधिक  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  नव  जात  राष्ट्रीय
 सुरक्षा  परिषद्  की  स्थिति  भी  वही  नहीं  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  की  बै५क  केवल  एक  बार

 हुई  थी  और  उसके  बाद  कभी  नहीं  हुई  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  रक्षा  मंत्री  ने  इस  रिपोर्ट  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 परियद  का  देने  का  कष्ट  क्यों  किया  जैसे  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  एक  निकाय  के  रूप  में
 अब  भी  कार्य  कर॑  रही  इसका  कोई  अस्तित्व  नहीं  इसलिए  इस  पूरी  संस्थागत  प्रक्रि
 जिससे  विभिन्न  स्रोतों  से  प्राप्त  होने  क ेबाद  सरकार  को  एक  ही  जगह  से  परामर्श  प्राप्त
 का  मामला  अधिक  महत्व  बन  जाता  है  ।

 अब  समय  आ  गया  है  कि  रक्षा  के  प्रबंधन  वित्तीय  शक्तियों  को  विकेस्द्रीकरण  किया
 जाये  ।  रक्षा  मंत्रालय  के  विशिष्ट  वित्तीय  सलाहकार  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  एक  प्रकार  के  वित्तीय
 पयंवेक्षक  के  कारण  इस  मंत्रालय  के  कामकाज  के  बाधित  होने  की  यहां  तथा  विगत  वर्षों  में  अत्याधिक
 आलोचना  हुई  यदि  आप  वित्तीय  मामलों  में  अधिक  विकेन्द्रीकरण  की  बात  सोचें  तो  मैं  कह  सकता

 हूँ  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  को  वित्तीय  मामलों  में  निणंय  लेने  का  भी  विकेन्द्रीकरण
 कर  देना  चाहिए  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  तीनों  सेनाओं  को  अपने  अलग-अलग  बजट  बनाने  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए  और  उन्हें  अपने  बजट  का  स्वयं  प्रबन्ध  करने  देना  इस  विषय
 पर  लम्बी  बहस  हो  सकती  ।  परन्तु  इसे  मैं  बाद  में  केवल  सुझाव  के  तोर  पर  ही  रखूंगा  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  इस  मुद्दे  पर  फिर  से  बात  होगी  और  इस  लिए  मैं  इसका  अर्थात  लड़ने  वाली
 सेना  और  संभरण  तन्त्र  में  अनुपात  का  संक्षेप  में  ही  उल्लेख  करू गा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  पुरानी
 अवधारणा  है  ।  आज के  युग  में  मुद्दों  में  लड़ने  वाली  सेना  और  संभरण  तन््त्र  में  अनुपात  जेसी  कोई
 ब्रीज  नहीं  होती  ।  लड़ाकू  सेन्य  बल  लड़ाकू  सैन्य  समथंक  बल  तथा  संभरण  तन््त्र  आज  अधिक  प्रासांगिक

 और  अधिक  उचित  होंगे  ।  कोई  भी  लड़ाकू  सेना  बिना  किसी  लड़ाकू  सेन््य  संचालन  सहायता  और  संभरण
 तन््त्र  के  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  अब  जब  में  इस  बात  पर  चर्चा  कर  ही  रहा  हूं  तो  रक्षा  मंत्रालय  को

 रक  सुझाव  भी  दे  देता  हूं
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 कृपया  रक्षा  मंत्रालय  तथा  भारत  सरकार  की  समग्रता  के  भीतर  रक्षा  मंत्रालय  के

 योजना  तथा  ग॑र-योजना  व्यय  के  बीच  बनावटी  विभाजन  को  समाप्त  कर  केवल  तभी  रक्षा

 मंत्रालय  का  बनावटी  अंकगणित  पर  आधारित  यह  बजट  अधिक  विवेकसम्मत  हो  सकेगा  ।  मैं

 अपने  परम  मित्र  श्री  अरुण  सिंह  से  सहमत  हुं  कि  रक्षा  सामान  की  प्रतिपूर्ति  को  रक्षा  मंत्रालय  का  अलग

 कार्य-व्यापार  बना  देना  चाहिए  |  सिविल  सशस्त्र  सेनाओं  को  अलग-अलग  रखा  जाना

 और  रक्षा  सामान  की  प्रतिपूर्ति  से  अपने  दिन-प्रतिदिन  के  जुड़ाव  को  भी  अलग  रखा  जाना  चाहिए  ।

 हमें  पता  है  कि  बोफोर्स  जैसे  बड़े  षड़यन्त्र  पर  भी  पर्दा  डालने  के  प्रयत्नों  से  वर्षों  स ेकितनी  हानि  होटी

 रही  बोफोर्स  का  एक  विनाशक  प्रभाव  यह  हुआ  है  कि  इसने  रक्षा  मंत्रालय  की  नीति-निर्माण  की
 प्रक्रिया  को  खत्म  कर  दिया  है  ।

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  लेकिन  अब  तो  बहुत  देरी  हो  चुकी  है  ।

 थी  जसबत  यह  देरी  का  सवाल  नहीं  है  ।  मैंने  हमेशा  यही  बात  कही  ***

 आपने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  लेकिन  यदि  आप  किसी  षड॒यंत्र  पर  पर्दा  डालते  तब  एक  बार  पर्दा  डालने
 के  बाद  वर्षों  इस  पर  पर्दा  डाले  रहते  इससे  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  पंगु  हो  जाती  त्रिपुरा  के
 माननीय  मेरे  परम  मेरे  साथी  का  इस  तरह  की  व्यग्यपूर्ण  हंसी  हंसना  अच्छी  बात  नहीं  है  ।
 क्योंकि  इसके  भी  परिणाम  निकले  आप  भी  दोषी  आप  किसी  भी  तरह  से  दोषमुबत  नहीं

 मैं  अब  रक्षा  मंत्रालय  को  बचाव  का  एक  सुझाव  दे  रहा  हूं  क्योंकि  रक्षा  मंत्रालय

 सुरक्षा  तथा  हथियारों  की  व्यवस्था  से  जुड़े  मुद्दों  पर  निर्णय  लेने  में  देरी  नहीं  कर

 इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 अपने  सामान  की  प्रतिपूर्ति  क ेअलग  स्कन्ध  बनाये  जाने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  सम्तोष  भोहन  देव  :  जब  हर  कोई  तोपों  के  मामले  में  विशेषज्ञ  हो  जाता  तो  देश  में  यही

 होता  है  ।

 शी  जसवंत  सिंह  :  रक्षा  अनुसंधान  एवम्  विकास  के  विषय  में  मेरी  बड़ी  रुचि  है  और  में  इस
 पर  काफी  समय  तक  बोलना  चाहता  हूं  किन्तु  मेरे  पास  समय  नहीं  इसलिए  इस  समय  मैं  इसे  छोड़
 रहा  हूं  खाड़ी  युद्ध  की  सामरिकता  से  हमें  क्या  सीख  मिली  है  अथवा  खाड़ी  प्रक्षेपास्त्र  मिजाइल
 तथा  मिजाइल  अवरोधों  के  वायु  सैन्य  प्रक्षेपास्त्रों  के  युद्ध  में  जासूसी  के  महत्व  अथवा
 अग्निम  पूर्व  वायुयान  बनाम  लड़ाकू  विमान  लड़ाकू  विमान  अथवा  एम०  बी०  टी०  बनाम  एडवांस
 लाईट  हैलीकाप्टरों  के  सपेक्षिक  महत्व  के  हमसे  जुड़े  प्रश्नों  पर  अब  मैं  नहीं  बालूंगा  ।

 सालसिनो  सट्टाचाय्य  पीठासीन

 यह  बड़े  तकनीकी  तथा  बड़े  गहन  प्रएन  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  अनुदानों  की  मांगों  पर  बहस  का

 क्र
 य  शायद  इन  प्रइनों  को  उढाने  का  उचित  अवसर  नहीं  है  ।  मैं  इन्हें  अपने  तक  ही  सीमित  रखता

 हूं  क्योंकि  यह  ऐसे  प्रश्न  जोकि  खाड़ी  युद्ध  के  परिणामस्वरूप  पैदा  हुए  हैं  ।

 |

 एक  अन्य  परिणाम के  बारे  में  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  इसके  बारे  में  बात  करना
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 आवश्यक  समझता  हूं  ॥  मुझे  यकीन  है  कि  सोवियत  संघ  के  खत्म  होने  सोवियत  संघ  के  दक्षिणी
 गणराज्य  जोकि  मुख्यतः  इस्लाम  धर्मी  इरान  अथवा  इराक़  के  प्रभाव  में  टआ  जाएंगे  हमारे  लिए
 इस  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  हैं  और  यह  हमें  अभी  से  प्रारम्भ  करना  उजेबेकिस्तान

 हो  अथंवा  कजाखस्तान  हो  अथवा  तुकंमेनिया  या  फिर  इन  सब  में

 परिवर्तन  आने  वाला  यदि  हम  इप्त  परिवतंन  को  भारत  की  सुरक्षा  की  केन्द्रीय  ऐशियाई  अवधारणा
 की  दृष्टि  से  नहीं  पहवातते  तो  हन  सत्र  को  शीक्र  ही  भारी  क्षति  पहुंचाएंगे  ।  कृपया  इसे  पहचानिए
 कि  यदि  यह  परिवतंन  किसी  गलत  दिशा  की  ओर  उन्मुख  होता  है  तो  हमारी  सुरक्षा  पर  इसका  क्या
 असर  होगा  ।  इसलिए  हमें  अभी  से  स्वयं  को  इस  दिशा  में  लगाना

 मैंने  बहुत  सा  समय  ले  लिया  मैं  केवल  एक  ही  बात  आपसे  कर  अपना  भाषण  समाप्त
 करूंगा  ।  पिछली  संसद  में  सौभाग्यवश  मुझे  एक  समिति  का  अध्यक्ष  बनाया  गया  जिसने  रक्षा  मंत्रालय
 से  सम्बद्ध  कुछ  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  विचार  किया  ।  समिति  द्वारा  किए  गए  कार्यों  की  यहां  उल्लेख
 करने  की  परम्परा  नहीं  है  और  इसलिए  मैं  इस  पर  विस्तार  में  नहीं  समिति  द्वारा  दो

 विषयों  की  जांच  की  उनमें  से  एक  सैन्य  स्तर  मानवशक्ति  के  प्रबन्धन  और  नीति

 का  प्रश्न  सैन्य  स्तर  के  प्रश्न  पर  कुछ  मतिश्र श  में  आप  पर  छोड़ता  हूं  और  मैं  अपने  विशिष्ट

 सुझावों  पर  आता  हूं  ।  जंसाकि  मैंने  पहले  भी  आपको  बताया  केवल  डॉकयार्ड  तथा  मझ्नगांव
 डॉकयार्ड  दोनों  एक  दूसरे  के  समीय  अवस्थित  हैं  ।  परन्तु  नेवल  डांकयार्ड  में  आप  अपने  कर्मियों  को
 इतना  नहीं  देते  मझ्गांव  डकिवाड  न॑  देते  मझगांव  डॉकयार्ड  में  कमंच।री  हड़ताल  भी  कर

 सकते  हैं  परन्तु  नेवल  डॉकयार्ड  में  बे  हड़ताल  नहीं  कर  सकते  ।  आप  दोहरे  प्रयासों  से  संसाधनों  को

 व्यथं  गवां  रहे  हैं  ।

 भारतीय  जल  सेना  में  तटीय  तथा  अपतटीय  सेना  के  बीच  का  अनुपात  क्या  है  ?  बल्कि  हमें
 पहले  अपने  तटीय  तथा  दूर  अपतटीय  सेना  के  अनुपात  की  जांच  करनी  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  पु
 कि  क्या  यह  सर्वोत्तम  तथा  किंफायती  अनुपात  मुझे  बताया  गया  है  कि  भारत  में  प्रत्येक  लड़ाक्
 बायुथान  पर  वायुसेना  के  लड़ाकू  तया  गैर-लड़ाकू  कर्मियों  की  संख्या  140  इसराइल  में  यह  केवल
 38  हमें  140  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  कानपुर  में  हिन्दुस्तान  एयर  क्रॉफ्ट  लिमिटेड  और
 बेसरिपेयर  डिपो  दोनों  हैं  ।  क्या  आपको  दोनों  की  ही  आवश्यकता  क्या  इन  कठिन  परिस्थितियों  में
 किसी  प्रकार  उन्हें  एक  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मैंने  देखा  है  कि  पदोन्नति  की  समूची  प्रक्रिया  सही  नहीं  है  ।  मैंने  यह  भी  देखा  है  कि

 जलसेना  अथवा  वायुसेना  में  उच्चतम  पदों  पर  पदोन्नतियां  विवाद  अथवा  मुकदमेबाजी  और  यहां  तक  कि

 जन  विवाद  का  विषय  बन  जाती  है  ।  मैं  किन्हीं  विशिष्ट  मामलों  अथवा  विशिष्ट  नामों  का  उल्लेख  नहीं

 करू  गा  बल्कि  रक्षा  मंत्री  जी  से  मैं  यह  अनुरोध  करू गा  कि  स्वयं  इस  प्रश्न  पर  विचार  करें  और  ऐसे

 मकदमों  की  संख्या  की  जांच  करें  जोकि  हाल  में  सामने  आये  जो  अधिकतर  पदोन्नति  के  बारे  में  ही

 ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ?  भा  रतीय  थलसेना  ने  कमान  तथा  कमंचारीवुन्द  को  दो  भागों  में  विभकत

 कर  दिया  है्  ।  इस  जटिल  प्रइन  की  भी  जांच  जिनकी  सेवानिवृत्ति  की  आयु  में  भी  अंतर

 हैਂ  कृपया यह  भी  देखें  कि  इससे  अधिकारियों  के  इस  विशेत्  वर्ग  क ेमनोबल  और  सेवा की  शर्तों  पर  क्या

 प्रभाव  पड़ा
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 रक्षा  मन्त्रालय  की  तरह  मैं  भी  इस  बात  से  चिन्तित  हूं  कि  वायु  सेना  और  थल  सेना
 दोनों  में  अधिकारियों  की  कमी  मेरे  आंकड़े  गलत  हो  सकते  हैं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  थल  सेना  में

 लगभग  30000  हजार  से  33000  तक  अधिकारियों  की  कमी  है  ।  कहां  पर  गलती  हुई  ऐसी  कमी

 क्यों  क्या  हम  अअनी  भर्ती  प्रक्रिया  को  दोष  दें  या  उपयुक्त  लोग  नहीं  आ  रहे  हैं  ?  इस  बात  की
 जांच  करने  की  आवद्वकता  वायु  सेना  की  एक  स्क्वेडन  में  पयलटों  की  अधिस्थापित  पूर्ण  संख्या  के

 बजाय  वहां  मुश्किल  से  11  से  12  प।यलट  होते  हैं  ।  कृपया  इसकी  जांच  करें  ।

 मैं  अब  रक्षा  भूमि  के  सम्बन्ध  में  अपनी  बात  कहना  चाहता  देश  में  रेल  मन्त्रालय
 के  बाद  रक्षा  मन्त्रालय  के  पास  सबसे  अधिक  भूमि  माननीय  रक्षा  मन्त्री  हजारों  एकड़

 मुख्य  भूमि  से  सम्बद्ध  एक  समिति  ने  यह  कार्य  किया  मुझे  इस  रक्षा  सम्बन्धी  सम्पूर्ण  प्रश्न  पर
 रेंज  के  पुनगंठन  आदि  मैं  इस  काय॑  के  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  अवसर  मिला  है  तथा  इस  भूमि  के
 बारे  में  कया  किया  जा  सकता  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  रक्षा  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करूँ  कि  वह  स्वयं

 इस  मुद्दे  विशेष  पर  विचार  करें  क्योंकि  इस  रक्षा  सम्बन्धी  भूमि  के  पुन्गंठन  और  सुधार  के  बारे  में  आप

 को  पता  चलेगा  कि  आप  एक  सोनेਂ  की  खान  के  ऊपर  बैठे  हैं  और  यद्दि  आप  इसमें  ठीक  ढंग  से  सुधार
 करते  इसको  उचित  तरीके  से  चलाते  हैं  तो आपकी  कई  वतंमान  आर्थिक  परेशानियां  अगर  भले  ही
 न  हो  पायें  तो  भी  निश्चित  रूप  से  कम  जरूर  हो  जायेंगी  ।

 मैं  केवल  पांच  सिफारिशें  पेश  करके  अपना  भाषण  समाप्त  मैंने  पहले  भी

 माननीय  रक्षा  मन्त्री  से एक  सीमित  मुद्दे  का  जिक्र  किया  राजस्थान  के  शाहगढ़  क्षेत्र  में
 सीमा  से  लगे  उभरे  स्थान  में  लगभग  30  कि०  मी०  चौड़ी  और  100  कि०  मी०  लम्बी  पट्टी  है  जो  कि

 एक  अनियमित  क्षेत्र  मैंने  उन्हें  मानचित्र  दिखाया  वह  इसके  बारे  में  जानते  सीमा  सुरक्षा
 बल  तथा  अन्य  सुरक्षा  बलों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  30  से  35  कि०  मी०  अन्दर  तैनात  किया  गया

 इस  सीमा  सुरक्षा  बल  की  चौकी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  बीच  अब  तस्करों  का  राज  चलता
 रेगिस्तानी  इलाका  होने  के  कारण  वहां  बहुत  कम  लोग  रहते  और  यदि  आपको  लगता  है  कि

 नशीले  पदार्थ  और  आतंकवाद  राष्ट्रीय  सुरक्षा  समस्या  का  कारण  है  तो  फिर  कृपया  इस  पहलू  पर  गौर
 करें  ।

 अन्त  में  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  पहले  या  तो  इस  एन०  एस०  सी०  को  पुनः  सक्रिय  करें  या

 इसे  तक  रख  कर  हमारे  साथ  ऐसा  मजाक  नहीं  यदि  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  परिषद  होनी  चाहिए  तो  इसे  बनाइए  ।  यदि  नहीं  होनी  चाहिए  तो  इसे  खत्म

 हमें  यह  बताइए  कि  आप  इससे  क्या  करना  चाहते  मैं  समझता  हूँ  कि  समय  आ  गया  है  जबकि

 रक्षा  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  इवेत  पत्र  प्रस्तुत  करना  वैसे  यह  आग्रह  अक्सर  किया  जाता

 रहा  है  लेकिन  मैं  इसे  लापरवाही  से  नहीं  ले  रहा  हूं  बल्कि  मैं  तो  इसे  पूर्ण  गंभीरता  से  कह  रहा

 हम  चाहते  हैं  कि  रक्षा  मंत्रालय  एक  दवेत  जारी  करे  जिसमें  सभी  पहलुओं  की  जानकारी  हो  तथा

 आन्तरिक  संभार  तनत्रों  आदि  का  क्या  असर  के  बारे  में  जानकारी  हो  क्योंकि

 इन  परिवतंनों  के  कारण  हमारी.सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  हमें  इस  पर  एक  दवेत  पत्र  की

 आवश्यकता  है  ।
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 मेरे  प्रिय  मित्र  श्री  अरुणसिंह  ने  रक्षा  व्यय  सम्बन्धी  समिति  के  चेयरमैन  के  रूप  में  काफी

 अच्छी  रिपोर्ट  दी  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  प्रतिरक्षा  व्यय  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट

 को  मन्त्री  उत्तर  देते  समय  यदि  पूरा  नहीं  तो  कम  से  कम  इस  रिपोर्ट  की  आधारभूत  सिफारिशें
 तो  सभा  में  पेश  करें  ।  हमें  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  और  श्री  अरुण  सिंह  की  अध्यक्षता  में  इस

 रक्षा  व्यय  सन्बन्धी  समिति  ने  जो  सिफारिशें  दी  थीं  हमें  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 चाहिए  ।

 मैं  तो  माननीय  रक्षा  मंत्री  से  कहूंगा  कि जब  तक  आपको  कोई  व्यापक  राष्ट्रीय  मानव  शक्ति

 नीति  नहीं  होगी  तब  तक  सामने  आने  वाली  इन  सभी  समस्याओं  जिनका  हृग  भूतपूर्व  सैनिकों

 की  लाभ  आदि  के  बारे  में  सामना  करते  हैं  तथा  जिनकी  हमने  पिछले  दो  दिनों  में  चर्चा  की  है

 पूर्ण  रूप  से  नहीं  सुलझा  पायेंगे  ।  जब  तक  आप  इस  मानव  शक्ति  नीति  पर  विस्तार  से  अपने  सुरक्षा
 बलों  के  स्तर  पर  गौर  नहीं  करेंगे  तब  तक  यह  समस्या  बनी  रहेगी  ।

 मेरी  माननीय  रक्षा  मंत्री  से  अन्तिम  सिफारिश  यह  है  कि  वह  सभा  में  वे  बात

 बतायें  जो  विभिन्न  भूतपूर्व  सैनिक  संघों  की  भूतपूर्व  सैनिकों  के
 लाभ  और  उनकी  हालात  को  सुधारने

 के  बारे  में  की  गयी  उस  लम्बित  मांग  के  बारे  में  है  जिसके  सम्बन्ध  में  हूम  सब  उनके  साथ  और

 प्रधानमंत्री  के साथ  सहमत  हुए  थे  ।

 मैं  आपका  अभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इतना  समय  दिया  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  येल्लैया  वह  उपस्थित  नहीं  श्री  कोडीकुन्नील  वह
 पस्थित  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  ।

 क्षी  भ्रजण  कुमार  पटेल  :  आदरणीय  जहां  तक  इस  विश्व  में  शान्ति  और

 व्यवस्था  कायम  करने  का  सवाल  है  गांधीवादी  दर्शन  और  गुटनिरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  और  विश्व  व्यवस्था

 का  प्रबल  समर्थक  होने  के  नाते  मैं  मूलतः  आदर्शवादी  और  आशावादी  हूं  ।

 हमारे  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  शताब्दी  के  अन्त  तक  परमाणु  हथियारों
 से  मुक्त  विश्व  की  कामना  की  थी  ओर  यह  बहुत  ही  उत्साहवर्धक  बात  है  कि  कुछ  पिछले  वर्षों  में

 प्रमुख  विश्व  शक्तियों  ने  इस  विश्व  को  रहने  लायक  एक  अच्छे  स्थान  में  बदलने  के  वास्ते  सकारात्मक

 प्रयास  किया

 हाल  ही  में  सामरिक  शस्त्र  कम  करने  सम्यन्धी  जो  संधि  टी०  ए०  आर०  की

 गयी  है  वह  इस  दिशा  में  एक  कदम  है  ।  फिर  भी  जब  तक  यह  विश्व  इन  सामरिक  श्त्त्रों  से  मुक्त
 नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  हम  कुछ  शक्तियों  के  उन  षड्यन्त्रों  को  अनदेखा  नहीं  कर  सकते  जो  अपनी

 आकांक्षाओं  के  वास्ते  विश्व  शांति  को  खत्म  करने  का  निरन्तर  प्रयास  कर  रही  हैं  ।

 पिछले  साल  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  इराक  में  एक  उच्चाकांक्षी  विस्तारवादी  शक्ति  से  निपटना

 पड़ा  इस  दुर्भाग्य  की  परिणति  डेजरट  स्टोमਂ  जो  सैनिक  बल  की  हानि  इराक  ने

 अमरी की  नेतृत्व  में  हुए  हमलों  के  भेली  1  जिसमें  कुछ  ही  घंटों  में  इराक  की  काफी  वायु
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 सेनाਂ को  लगभग  हमारे  जितनी  सेना  को  ध्वस्त  कर  दिया  उससे  हमें  अपनी  सैन्य  आयोजना  के  पुनंमूल्यांकन
 करने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  है  ।

 सोवियत  रक्षा  मंत्री  विमित्री  येजोव  का  यह  वक्तव्य  कि  उनके  देश  को  खाड़ी  युद्ध  को  देखते  हुए
 अपनी  समस्त  हवाई  रक्षा  प्रणाली  वी  समीक्षा  करनी  पड़ेगी  इस  संदर्भ  में  बहुत  महत्वपूर्ण  इराक
 की  तरह  भारत  की  हवाई  लड़ाई  ओर  रक्षा  क्षमता  ज्यादातर  सोवियत  उपकरणों  पर  आधारित  है  ।

 खाड़ी  युद्ध  से  यह  छवि  उभरी  है  कि  जिस  देश  की  हवाई  शक्तित  श्रेष्ठ  होगी  उसी  से  युद्ध
 का  निर्णय  निश्चित  होगा  ।  इसलिए  भारत  को  अपनी  वायु  भेद  क्षमताओं  के  साथ  साथ  भर्ती  रखरखाव
 और  अधिक  सेना  रखने  पर  ज्यादा  जोर  देना  चाहिए  ।

 खाड़ी  युद्ध  से  दूसरी  शिक्षा  हमें  यह  मिली  है  कि  सैन्य  शक्ति  का  सबसे  अधिक  उपयोग  और
 अधिक  प्रभावी  उपयोग  तभी  हो  सकता  है  जब  सभी  उपलब्ध  संसाधनों  का  एक  साथ  इकटठे  प्रयोग
 किया  जाये  ।  जनरल  नोरनल  स्वाजंकोफ  ने  भी  सारी  संयुक्त  शक्तियों  को  नियन्त्रित  किया  था  ।

 भारतीय  सैन्य  बल  किस  तरह  से  संचालित  होते  हैं  इसके  सम्बन्ध  में  स्वर्गीय  एयर  चीफ  मार्शल
 पी०  सी०  लाल  अनुस्मरणों  को  रिपोर्ट  में  अच्छी  तरह  दर्शाया  गया  जिसमें  बहू  स्पष्ट  रूप  से  समन्वित
 आयोजना  की  कमी के  बारे  में  लिखते  भारत  एक  बड़ा  देश  है  जिसकी  बहुत  लम्बी  सीमा  है  और  बहुत
 बड़ा  समुद्री  तट  है  हम  अपनी  रक्षा  तैयारियों  के  सम्बन्ध  में  जिसपर  हमारी  स्वतन्त्रता  निर्भर  करती

 है  लापरवाही  सहन  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  अतः  रक्षा  व्यय  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 यह  बात  ठीक  ही  कही  गयी  है  कि  किसी  भी  विदेशी  खतरे  किसी  भी  कीमत  पर  प्रारम्भ  में  ही  निपटना
 चाहिए  ।

 कई  सामान्य  कारणों  के  खाड़ी  युद्ध  तथा  हमारे  भुगतान  सन्तुलन  खत्म  विदेश
 में  हमारी  अथंव्यवस्था  पर  विश्वास  में  कमी  होने  तथा  रुपये  का  निरन्तर  अवमृूल्यन  होने  आदि  के
 कारण  वर्तमान  बजट  बहुत  अधिक  आधिक  दबाव  में  आकर  बनाया

 इस  अभूतपूर्व  आथिक  संकट  की  वजह  से  रक्षा  बजट  के  वास्ते  पिछले  वर्ष  के  15750  करोड़
 के  ब्यय  की  तुलना  में  केवल  16350  करोड़  रुपये  रखे  गये  ।

 पिछले  वर्षों  के  आवंटनों  की  तुलना  में  यह  धनराशि  एक  प्रकार  से  कम  लग  सकती  है
 अब  बूंकि  रक्षा  के  सही  स्तर  को  बनाये  रखने  के  लिए  अर्थव्यवस्था  की  सही  विकास  दर  को  कायम

 निहायत  जरूरी  है  अतः  एंजेल्स  ने  कहा  है  कि  मायने  में  आ्िक  स्थितियों  पर  ज्यादा  चीजें
 निर्भर  नहीं  करती  हैं  जितती  कि  थलसेना  और  नौसेना  पर  निर्भर  करती  प्रत्येक  वर्ष  बजट  सत्र
 के  दौरान  हम,रे  रक्षा  आबंटनों  की  उययुव॒तता  और  पर्याप्तता  पर  विचार  अवद्य  प्रफट  किए  जाते  हैं  ।

 निसन्देह  ज्यादा  उस  मानदण्ड  पर  निर्भर  करता  है  जिसका  उपयोग  विदेशी  खतरे  का  अंकलन  करने  में

 किया  जाता  है  ।

 1 एक  ब्रिटिश  जनरल  के  मुताबिक  कोई  भी  देश  या  गठबन्धन  तब  तक  स्वयं  को  पर्याप्त  रूप  से

 सुरक्षित  नहीं  समझ  सकता  है  जब  तक  कि  उसके  पास  उसके  जितनी  विरोधी  सैन्य  क्षमता  उपसब्ध  न
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 हो  ।  यदि  इसे  भारत  की  भू-राजनैतिक  स्थिति  के  संदर्भ  में  देखा  जाये  तो  इसका  तात्पयं॑  यह  है  कि

 हम  तब  तक  स्वयं  को  पूरी  तरह  से  सुरक्षित  महसूस  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक  कि  हमारी  सम्पूर्ण
 सैन्य  क्षमता  हमारे  सम्भावित  विरोधी  पाकिस्तान  और  चीन  की  चाहे  मिली-जुली  क्षमता  के  बराबर

 अले  ही  न  हो  तो  कम  से  कम  एक  तो  समान  हो  |  फिर  भी  यह  बात  वस्तुतः  प्रांसगगिक  है  कि

 समर्थंता  के  आंकलन  के  वास्ते  मुख्य  रूप  से  मापदंड  मानव  विकास  को  देखते  हुए  होना  मैं

 यहां  एक  बात  उधृत  करता  हूं  कि  राष्ट्र  की  सैन्य  व्यय  तब  तक  सामथ्थंता  के  अन्तर्गत  नहीं
 माना  जा  सकता  है  जब  तक  कि  शिक्षा  और  लोगों  के  कल्याण  का  कतिपय  न्यूनतम  मानक

 प्राप्त  न  कर  लिया  जाये  ।”  इन  मानदंडों  को  देखते  हुए  वर्तमान  आवंटन  पर्याप्त  ही  लगते  हैं  ।

 वर्तमान  संदर्भ  में  स्थिति  पर  गौर  करते  हुए  हम  देखते  हैं  कि  पाकिस्तान  निरंतर  अपनी  सैन्य
 शक्ति  को  बढ़ाने  औरे  संवारने  का  प्रयास  कर  रहा  चीन  से  प्रक्षेपास्त्र  प्राप्त  करने  के

 अतिरिक्त  यह  चीन  से  कम  से  कम  40  लड़ाक्  विमान  भी  प्राप्त  कर  रहा  है  और  अमरीका

 से  60  विमानों  की  दूसरी  पैकेज  प्राप्त  करने  की  कोशिश  में  लगा  इस  संदर्भ  में  हमारे
 वैज्ञानिक  और  तकनीकीविद्  बधाई  के  पात्र  है  जिन्होंने  आकाश  और  नाग

 प्रक्षेपास्त्रों  का सफल  परीक्षण  किया  है  ।  एक  खराब  खबर  यह  है  कि  लगभग  30  टेंक  जोकि  पीछे

 हुटती  इराकी  सेना  से  जब्त  किये  गये  थे  वे  पाकिस्तान  ले  जाये  जा  रहे  भारत  सरकार  को  आवश्यक

 कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 ग्लासनोस्त  और  प्रोस्त्रोयका  के  बाद  अमरीका  और  सोवियत  संघ  में  काफी  सहयोग  बढ़ा

 धूर्वी  यूरोपीय  देशों  में  मूलभूत  राजनीतिक  बदलाव  आ  रहे  इन  आकस्मिक  परिवतंनों  की  वजह  से

 वारसा  सन्धि  की  सैन्य  भूमिका  समाप्त  हो  गयी  रूस  में  हुए  हाल  के  पस्वितनों  से  विश्व  की  परमाणु
 शस्त्रों  संबंधी  अप्रसार  नीति  का  दूरगामी  प्रभाव  पड़ेगा  बशर्तें  कि  उनकी  परमाणु  पनडुब्बियां
 गलत  हाथों  में  न  पड़े  ।  यहां  तक  की  यूरोप  में  पारंपरिक  हथियार  और  सैन्य  बलों  का  काफी  कम  कर

 दिया  जायेगा  ।

 फ्रांस  और  चीन  के  द्वारा  हाल  में  जो  परमाणु  अप्रसार  कार्यक्रम  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं
 उसका  भारत  की  अनुसरण  करना  चाहिए  बशरतें  कि  पाकिस्तान  परमाणु  हथियार  बनाने  संबंधी  अपने

 सभी  हथकन््डे  और  प्रयास  त्याग  दे  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  महाशक्तियां  दक्षिण  पूर्व  एशिया  को

 परमाणु  मुक्त  क्षेत्र  बनाने  में  मुख्य  भूमिका  अदा  कर  सकती  शायद  जनरल  रोडरिज  के  अमरीका

 के  हाल  के  दोरे  से  इस  पहलू  पर  कुछ  रोशनी  पड़े  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  जसवन्त  सिंह  के  विचारों  से  सहमत  कुछ  ऐसी  घटनाएं  हुई  हैं  जिससे

 समस्त  क्षेत्र  की  सुरक्षा  माहौल  प्रभावित  हुआ  धामिक  उग्रथाद  और  जातीयवाद  के

 कारण  अलगाववाद  की  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा  मिला  और  कई  मामलों  में  तो  इसे  भारत  में  अपने  पड़ोसी
 देशों  से सहायता  मिली  है  जोकि  बहुत  खेदजनक  बात  है  |

 हमारे  पड़ोसी  देश  में  नशीली  दवाओं  का  चोरी  छिपे  लाया  ले  जाना  काफी  बड़ा  है  और  इसका
 सम्बंध  आतंकवाद  से  होने  से  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  लिए  गंभीर  समस्यें  पंदा  हो  गयी  हैं  ।

 आशिक  क्षेत्र  और  हमारी  घरेलू  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  उभरती  बाहरी  स्थिति
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 को  ध्यान  में  रखते  हुए  शायद  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  की  स्थापना  आने  वाले  समय  में  मुख्य  भूमिका
 निभा  सकती  हैं  ।

 भारत  में  आयुद्ध  कारखानों  का  तकनीकी  दृष्टि  से  स्तर  बढ़ाने  की  अत्यंत  आवश्यकता

 आधुनिकीकरण  की  प्रतिमा  जल्द  से  जल्द  आरम्भ  की  जानी  सोवियत  संघ  से  कल  पुर्जों  की

 आपूर्ति  की  संभावनाओं  को  देखते  हुए  तथा  भूतपूर्व  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के  गुट  द्वारा  दुलेभ  मुद्रा  पर
 आधारित  व्यापार  तक  ही  अपने  आपको  सीमित  करने  के  कारण  अब  हमारे  लिए  यह  आवश्यक  हो
 गया  है  कि  हम  सोवियत  गुट  के  देशों  से  प्राप्त  उपकरणों  की  मरभ्मत  के  लिए  एक  त्वारित  पुनविन्यास
 कार्यक्रम  आरम्भ  करें  ताकि  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सके  ।  यही  कारखाने  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की
 आवध्यकताओं  को  पूरा  कर  सफती  हैं  जब  कि  दूसरे  देश  भी  भारत  के  समक्ष  प्रस्तुत  समस्याओं  जैसा  ही
 समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  परन्तु  उनके  पास  अपनी  रक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के

 लिए  आधारभूत  ढांचा  उपलब्ध  नहीं  है  सोवियत  संघ  मेंब  तेमान  घटनाक्रम  को  देखते  हुए  यह्  और  भी
 अधिक  आवध्यक  हो  गया

 आधुनिकीकरण  की  योजना  को  क्रियान्वित  करने  का  निर्णय  करते  समय  जबलपुर  रक्षा  उत्पादन

 कारखानों  को  सबसे  पहले  अपने  ध्यान  में  रखना  होगा  ताकि  उनमें  कार्य  करने  वाले  40,000  से  भी
 अधिक  सरकारी  कमंचारियों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  ।

 जिनਂ  के  रक्षा  साप्ताहिक  के  24  1991  के  अंक  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि

 हाल  ही  में  भारत  यात्रा  पर  आए  सोवियत  वैज्ञानिकों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  भारत  के  हमारे
 कारखानों  में  उपलब्ध  सामग्री  से  ही  प्रक्षेपास्त्र  प्रणाली  जीरणोद्वार  किया  जा  सकता  है

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  भारत  क्योंकि  एक  प्रायद्वीप  इसलिए  इसके  साथ  एक

 विस्तृत  समुद्री  तट  लगता  है  जिसमें  एक  बृहद  आशिक  क्षेत्र  समुन्द्रीय  तथा  पोत  निर्माण  हम  इस
 क्षेत्र  में  विध्यान  समत्रदा  का  दोहन  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  हालांकि  देश  की  बढ़ती  हुई  आबादी  को  देखते

 हुए  इस  सत्र  दोडुत  करता  आवरयक  उद्योग  एवं  ऐता  क्षेत्र  है  जिसमें  किए  गए  रक्षा  सम्बन्धी

 प्रयत्नों  से  आर्थिक  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  तेजी  से  सुधार  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  के

 इस  सम्बन्ध  में  एक  कार्य  योजना  तैयार  करने  के  लिए  समुचित  रूप  से  आवश्यक  निर्देश  दिए  जा

 सकते  हैं  ।

 इसके  साथ  मैं  अनुदान  सम्बन्धी  भागों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 2.31

 भरो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  प्रदान

 किये  जाने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 सामान्य  मुद्दों  पर  चर्चा  से  पहले  मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  की
 पैंशन  का  मामला  उठाना  चाहता

 इस  मुद्दे  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  को
 काफी  समय  से  उद्देलित  कर  रखा  हाल  ही  में  विपक्ष

 के
 नेता  गण

 प्रधानमंत्री  महोदय  के  निमन््त्रण  पर  उनसे  मिले  थे  तथा  रक्षा  मंत्री  महोदय  भी  वहां  पर  उपस्थित  थे  ।

 वहां  सदन  में  विशिष्ट  रूप  से  मैं  इस  मुद्दे  को  उठाना  चाहता  हूँ  ।
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 भूतपूर्व  सैनिक  काफी  समय  से  एक  पैंशनਂ  योजना  लागू  करने  के  लिए  आन्दोलन

 कर  रहे  साधारणतया  यह  तर्क  दिया  जाता  है  कि  भूतपूर्व  स॑निकों  तथा  दूसरे  असैनिक  एवं
 सरकारी  कमंचारियों  के  बीच  तकंसंगत  अन्तर  करना  संभव  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  अपनी

 सरकार  के  समय  में  महान्यायवादी  श्री  सोली  सोक्ष  जी  से  परामर्श  किया  था  तथा  उन्होंने  बन्ञाया  था

 कि  इन  दोनों  वर्गों  में  व्यवह्यारिक  अन्तर  किया  जा  सकता  एक  सैनिक  का  सेवाकाल  सामान्य

 सरकारी  कर्मचारी  से  काफी  कम  होता  वास्तव  में  सेवा  के  एक  जवान  का  सेवाकाल  17  अश्रवा

 18  वर्ष  होता  ६,  जो  कि  बहुत  कम  इसलिए  सेवा  काल  की  अवधि  काफो  कम  रह  जाती  है
 जबकि  इस  सेवा  में  जोखिम  अधिक  रहता  है  ।  वास्तव  में  अन्तिम  खतरा  व्यक्ति  उसी  समय  मोल  ले  लेता

 है  जब  वह  थल  नौ  सेना  अथवा  वायु  सेना  में  सम्मिलित  होता  इसके  साथ-साथ  आपको  यह  भी

 देखना  होगा  कि  रक्षा  सेवाओं  में  लोग  कितने  लम्बे  समय  तक  अपने  परिवारों  से  अलग  रहते  हैं  ।  इसਂ

 लिए  इस  सेवा  में  मुश्किलें  अन्य  सरकारी  सेवाओं  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक  हैं  ।

 इसके  साथ-साथ  संविधान  में  भी  यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रपति  सेनाओं  के  सर्वोच्च  सेनानायक
 हैं  यह  एक  बहुत  ही  विशेष  प्रावधान  यह  विशेष  प्रावधान  ही  इन  सेवाओं  को  दूसरी  सेवाओं  से
 भिन्न  साबित  करने  के  लिए  काफी  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  आदवासन  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून
 बनाने  अथवा  कोई  और  ऐसा  प्रावधान  करने  की  आवश्यकता  है  जिससे  भूतपूर्व  सैनिकों  के  हितों  की
 रक्षा  की  जा  तो  इसके  लिए  हम  सरकार  से  पूरा  सहयोग  करने  के  लिए  तैयार  हैं  तथा  सरकार
 इस  सम्बन्ध  में  कानून  बना  सकती  है  जिससे  इस  वर्ग  के  एक  अलग  वर्गीकरण  के  संबंध  में  कोई
 शंका  न  हो  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  1990  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  पैंशन  का

 लाभ  देने  का  निर्णय  लिया  ने  सिपाही  से  ले  कर  सूबेदार  मेजर  तक  के  पद  के  सैमिकों
 को  लाभ  देने  का  निर्णय  लिया  था  ।  सरकार  यह  लाभ  बाकी  सभी  अधिकारियों  को  भी  देना  चाहती
 थी  ।  हमने  सिपाही  से  ले  कर  सूबेदार  तक  के  रैंक  के  व्यक्ति  को  लाभ  देने  का  निर्णय  रोके  जो
 कि  भूतपूर्व  सैनिकों  का  90  प्रतिशत  से  भो  अधिक  हिस्सा  क्योंकि  अन्य  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में
 कोई  निर्णय  लिए  बगर  हम  इसे  घोषित  नहीं  करना  चाहते  थे  ।  हमने  उस  सम्बन्ध  में  घोषणा  करने  का
 निर्णय  लिया  जिसके  संबंध  में  हम  पहले  ही  सभी  औपचारिक्तायें  पूरी  कर  च्षुके  थे  तथा  के
 निर्णय  के  पश्चात  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  घोषणा  की  फिर  अधिकारियों  को  एक  मुष्त
 लाभ  देने  पर  भी  विचार  चल  रहा  था  ।  एक्र  प्रेस  विज्ञाप्ति  के  माध्यम  से सरकार  की  इस  बचनबद्धता
 को  भी  स्पष्ट  किया  गया  था  जब  भी  अधिकारियों  को  एक  मुश्त  लाभ  प्रदान  करने  के  बारे

 *

 अन्तिम  निर्णय  लिया  जायेगा  उसे  उसी  तिथि  से  लागू  किया  जायेगा  जिससे  दूसरे  रेंकों  के  अधिकारिय
 को  ये  लाभ  प्रदान  किये  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उन्हें
 सदन  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  उनके  जो  भी  प्रस्ताव  हों  वे
 किसी  भी  प्रकार  भूतपूर्व  जाने  वाले  उन  लोगों  से  कम  नहीं  होने  जोकि  राष्ट्रीय
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 सरकार  की  इच्छा  है  कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  द्वारा  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए
 लाभों  को  वर्तमान  सरकार  कम  नहीं  करेगी  ।

 मैं  सं्रद  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहना  चाहूंगा  क्ति  जनहित  के  मामलों  में  गोपनीयता  का  कोई
 प्रश्न  नहीं  है  क्योंकि  हमारा  समी  का  इस  मामले  से  सरोकार  है  जिससे  कि  भूतपूर्व  सैनिक  तथा  हम
 भावनात्मक  रूप  से  जुड़े  हुए  हैं  |  मैं  यह  कहना  चाहुूंगा  कि  रक्षा  मंत्री  महोदय  की  उपस्थिति  में  जो
 बैठक  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  साथ  हुई  उससे  हमने  यह  समझा  था  तथा  हमें  स्पष्ट  रूप  से  यह
 आदवासन  भी  दिया  गया  था  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  को  प्राप्त  होने  वाले  लाभ  उन  लागों  से  कम  नहीं
 किए  जो  कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  उन्हें  देने  के  लिए  तैयार  हो  गयी  थी  ।  यहां  पर  भी  हमें
 यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  रक्षा  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  सदन  में  वक्तव्य  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  सभा  में  वह  वक्तव्य  तथा  स्पष्टीकरण  दिया  मैं  जनता  दल  की  ओर  से  यह  स्पष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  जब  तक  सरकार  द्वारा  यह  स्पष्टीररण  बहुत  स्पष्ट  ढंग  से  नहीं  दिया  जाता  कि  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  दिए  जाने  वाले  लाभ  पहले  निर्धारित  लाभों  से  कम  नहीं  तब  तक  जनता  दल  के  लिए
 किसी  ऐसी  अन्य  समिति  अथवा  प्रस्ताव  में  भागीदार  बनता  सम्भव  नहीं  होगा  क्योंकि  हम  सरकार  से
 कम  से  कम  इतने  आश्वासन  की  आशा  अवश्य  वरते  सरकारें  बदलती  रहती  हैं  ।  परन्तु  सदन  में

 दिए  गए  आश्वानन  का  कहीं  अधिक  महत्व  होता  है  ।  हम  तो  यही  समझते  अगर  मेरे  कथन  तथा
 माननीय  मंत्री  जी  की  विचारधारा  में  कोई  अन्तर  तो  उसे  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  आज
 सदन  में  हमारी  यही  मांग  है  ।  रक्षा  मंत्री  महोदय  को  अभी  इस  आशय  की  घोषणा  करनी  चाहिये  कि
 ये  लाभ  पूर्व  निर्धारित  लाभों  से  कम  नहीं  होंगे  ।

 अब  आम  बहस  की  ओर  आते  हुए  मैं  यह  कहदा  चाहूंगा  कि  यद्यपि  रक्षा  संत्रालय  के  बजट

 प्रावधानों  में  चार  प्रतिशत  की  साधारण  वृद्धि  को  गई  है  परन्तु  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  मुद्रा  रफीति
 की  स्थिति  तथा  अवमृल्यन  को  देखा  जाये  तो  वास्तव  में  रक्षा  बजट  में  कमी  ही  हुई  है  |  हम  जानते  हैं
 कि  हम  आर्थिक  कठिनाई  बात  सामना  कर  रहे  हैं  तथा  एक  कठिन  दौर  से  गुजर  रहे  हैं  |  परन्तु  वास्तविक

 रूप  में  की  गयी  कमी  के  महत्त्व  को  पूरी  तरह  समझा  जाना  विभिन्न  बातों  पर  चर्चा  करते

 हुए  मैं  इस  पर  विस्तार  से  बोलूंगा  ।

 यहां  यह  आवश्यक  है  कि  रक्षा  तथा  सुरक्षा  से  जुड़े  हुए  मुद्दों  के  मामलों  में  एक  समग्र  दृष्टिकोण
 अपनाया  जाये  ।  तथा  इस  संबंध  में  हमें  केवल  वित्तीय  दृष्टि  से  ही  नहीं  देखना  अन्तर्राष्ट्रीय

 विदेश  आधिक  देश  में  क्रियाशील  कुछ  सामाजिक  देश  के  किसी  भी

 हिस्से  में  पनप  रही  अलगाववाद  की  नशीली  दवाईयां  तथा  उनका  आतंकवाद  से  सम्बन्ध  तथा
 देश  में  चल  रहे  प्रच्छन्न  कार्यकलापों  के  कारण  सुरक्षा  अब  केवल  रक्षा  मंत्रालय  का  उत्तरदायित्व  नहीं  रह्

 »  गया  है  ।  अब  हमारे  सामने  बी०  सी०  सौ०  आई०  का  मामला  आया  इसलिए  देश  की  रक्षा  तथा

 सुरक्षा  का  मामला  अब  केवल  एक  मंत्रालय  का  उत्तरदायित्व  नहीं  रह  गया  यह
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 __  इयक  ॒  कि समस्या के प्रति  एक  समग्र दृष्टिकोण

 इयक  है  कि  समस्या  के  प्रति  एक  समग्र  दृष्टिकोण  अपनाया  जाए  तथा  इसके  लिए  यह  आवश्यक  है

 कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  की  अवधारणा  जैसा  शी

 जसवंतर्सिह  जी  ने  अभी-अभी  कहा  कार्यान्वित  किया  जिस  प्रकार  सरकार  चल।ई  जाती

 मंत्रियों  में  परिवर्तन  होता  रहता  प्रधान  मंत्री  बदलते  तथा  दो  या  ढाई  वर्ष  का  कार्यकाल  होने

 के  कारण  सेनाध्यक्ष  बदलते  रहते  उसके  क|रण  यह  और  भी  आवश्यक  हो  गया  इसलिए  आज़

 अनुभवी  तथा  का  अभाव  है  और  व्यक्तियों  परिवतंत  के  साथ  नीति  में  परिव्तेन

 नहीं  किये  जा  सकते  इसी  का  सामना  आज  हम  इस  कर  रहे  हैं  तथा  नीतियां  अर्थशीन  हो  कर  रह  गई

 इसलिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  का  होना  और  भी  अनिबायं  हो  गया  यह  सोचा  गया  था  कि

 यह  मंत्रिमण्डल  से  ऊपर  नहीं  होगी  ।  मंत्रिमण्डल  द्वारा  यह  निर्णव  किया  गया  था
 कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 परिषद्  तथा  एक  ऐसी  योजना  नीति  समिति  गठित  की  जायेगी  जिसमें  सेनाध्यक्षों  को  सम्मिलित  किया

 जायेगा  तथा  इसका  एक  स्थायी  सचिवालय  होगा  जो  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्  तथा  आयोजना  नीति

 समिति  को  आवद्यक  सामग्री  उपलब्ध  करवायेगा  ।

 इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  निवेदन  करूगा  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  कि

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्  को  सक्रिय  किया  जायेगा  क्योंकि  देश  की  सुरक्षा  के  प्रमक्ष  विद्यमान

 चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  ।

 इसके  साथ-साथ  यह  आवद्यक  हैं  कि  झतरे  की  स्थिति  का  जायजा  दीर्घाविधि  आधार  पर

 होना  चाहिए  ।  सरकार  में  निरन्तर  परिवर्तन  की  स्थिति  की  देखते  हुए  मेरा  विचार  है  कि  प्रत्येक
 व्यक्ति  का  सरोकार  तात्कालिकता  तथा  उसके  कायंकाल  के  दोरान  हो  सकने  वाली  सम्भावित  स्थितियों

 से  अधिक  रहता  हमारी  रक्षा  योजना  की  अवधि  कम  से  कम  15  वर्ष  होनी  चाहिए
 क्योंकि  हमारी  वतंमान  शास्त्र  प्रणाली  का  कार्य  जीवन  इतना  हों  है  तथा  इस  अवधि  के  दौरान  हम
 न  केवल  रक्षा  सम्बन्धी  विभिन्न  खतरों  का  अध्ययन  कर  सकते  हैं  बल्कि  अपने  उद्देश्यों  को  भी  निर्धारित
 कर  सकते  हैं  ।  हम  निश्चित  रूप  से  किन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ?  निश्चित  रूप  से  हम  इस
 क्षेत्र  में  शान्ति  स्थापित  करना  चाहते  हम  इस  उद्देश्य  को  कैसे  प्राव्त  कर  सकते  हैं  ?  इसलिए  यह
 प्रइन  केवल  सुरक्षा-खतरों  का  सामना  करने  का  नहीं  है  बल्कि  सकारात्मक  पहल  करने  का  भी  होना

 इसलिए  इसके  प्रति  एक  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना  इसमें  केवल  रक्षा  मंत्रालय

 नहीं  बल्कि  सभी  मन्त्रालयों  को  मम्मिलित  करना  होगा  तथा  इसींलिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्  बी
 अवधारणा  का  सूत्रपात  किया  गया  ।  इसे  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  अधीन  होना  चाहिए  जो  कि  बाकी
 मंत्रालयों  के साथ  समन्वय  स्थापित  करके  यथार्थपरक  निर्णय  ले  सकते  हैं  ।

 अब  सुरक्षा  के  साथ-साथ  हमें  निचले  स्तर  पर  हो  रही  उपद्रव  की  गतिविधियों  पर  भी  नजर
 रखनी  ऐसी  उपद्रव  की  गतिविधियों  का  सामना  हम  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  में  कर  रहे
 हैं  ।  मेरे  विचार  में  इससे  अकेले  रक्षा  मन्त्रालय  नहीं  निपट  सकता  तथा  इसके  साथ-साथ  इसमें  बह

 अर्थ  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  तथा  राजनेतिक  नेताओं  को  भी  सम्मिलित  किया  जा
 सकता  इसलिए  वास्तविक  खंतरे  का  सामना  संयुक्त  रूप  से  ही  किया  जा  सकता  उपद्रव  की
 गतिविधियां  भी  एक  ऐसा  जिसका  सामना  हमने  युद्ध  अथवा  संघर्षों  के  दौरान  पहले  नहीं
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 किमा  तथा  यह  ग्रतिविधियां  देश  के  भीतर  चलती  हैं  |  मेरे  विचार  से  इस  स्थिति  का  विश्लेषण  किया
 जाना  तथा  यह  विच।र  किया  जाना  चाहिये  कि  हम  इस  आकस्मिक  स्थिति  का  सामया  किस
 प्रकार  कर  सकते

 अब  यह  आवश्यक  हो  गया  कि  इन्हें  दीधंकालीन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सिलसिलेवार  कार्यान्वित

 किया  जाए  और  इसके  लिए  समाधान  ढूंढा  जाए  ।

 इसके  साथ-साथ  खतरे  के  परिप्रेक्ष्य  में  अस्त्र  खरीदारी  सम्बन्धी  नोति  किया  जाना  जरूरी

 हमारी  अस्त्र  अधिग्रहण  नीति  खतरे  को  स्वरूप  और  उसके  प्रति  हमारी  प्रतिक्रिया  के  अनुसोर  तय  नहों
 की  गई  है  आज  क्या  हो  रहा  बजट  में  विशेष  धनराशि  नियत  कर  दी  गई  तथा  थल  नौ  सेना
 ओर  वायु  सेना  के  प्रमुख  को  एक  निश्चित  अनुपात  में  धन  आवंटित  किया  जाता  रहा  इस  प्रकार
 से  धन  बांटा  गया  है  ।  लेकिन  कोई  राय  जानने  की  कोशिश  की  गयी  है  ।  इसका  अधिकतम  उपयोग

 क्या  होगा  ?  इसी  धन  से  टेंक  खरीदे  जा  सकते  हैं  |  इससे  वायुयान  भी  खरीदे  जा  सकते  इसीसे
 प्रक्षेपास्त्र  भी  खरीदे  जा  सकते  लेकिन  खतरे  के  इस  वातावरण  में  ऐसी  खरीददारी  में  परस्पर
 तालमेल  कैसे  बन  सकते  क्या  हमें  और  वायुयान  खरीदने  चाहिएं  अथवा  विभिन्न  प्रकार  के

 प्रक्षेपास्त्र  अथवा  टैंक  खरीदना  आवश्यक  है  ?  सबसे  बेहतर  समायोजन  कौन  सा  होगा  ?  इसके  बारे  में
 कभी  भी  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  अतः  समन्वित  दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि

 खाड़ी  युद्ध  के  दौरान  हमने  देखा  कि  तीनों  सेनाएं  मिल  कर  युद्ध  में  भाग  लेती  आजकल
 लाजी  के  साधनों  से  युद्ध  किया  जाता  इसी  प्रकार  यंत्रवत  चलते  रहने  से  कुछ  नहीं

 हमें  नई  वास्तविकताओं  को  ध्यान  में  रखना  होगा  क्योंकि  हमने  सीमापार  प्रौद्योगिकीय  उन्नति  देखी

 हम  उसका  सामना  कैसे  करें  ?  वर्तमान  बजट  केवल  सही  चिता  का  विषय  है  ।

 यह  कटौती  अनुसंधान  और  विकास  में  की  गई  है  ।  अनुसंधान  और  विकास  में  कटौती  से
 अभिप्राय  है  10%  से  15%  तक  कटौती  ।  आइए  हम  देखें  कि  वास्तव  में  इस  बजट  का  क्या
 अभिप्राय  सोवियत  संघ  हमारे  विश्वसनीय  मित्रों  में  से  एक  आज  भी  यह  मित्रता  उतनी  ही
 सुदृढ़  ह ैजितनी  पहले  थी  और  हमें  इसे  और  प्रगाढ़  करना  चाहिए  ।  लेकिन  वहां  परिस्थितियां  बदल

 रहीं  इसके  अनेक  कारण  हैं  ।  वे  सभी  भारत  के  साथ  हैं  ।  लेकिन  वहां  जो  आधिक  परिवतंन  हो
 रहे  हैं  और  जो  कुछ  वहां  बार-बार  हो  रहा  है  उसके  कारण  अब  यह  प्रइन  उत्पन्न  होता  है  कि  कया  हमें
 अतिरिक्त  सामान  आदि  की  आपूर्ति  पहले  के  समान  होती  रहेगी  ।  एक  पक्ष  तो  यह  है  और  इसका

 दूसरा  पक्ष  है  हमारी  मुगतान  संतुलन  की  समस्या  और  पश्चिमी  देशों  से  इसकी  क्योंकि  अस्त्र
 पूर्ति  के  संबंध  में  राजनीतिक  मुद्दों  पर  भी  विचार  किया  जाता  इसका  विकल्प  क्या  है  ?  इन
 मामलों  में  आत्म  निर्भरता  और  अपने  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रम  को  मजबूत  बनाने  के  अलावा
 इसका  कोई  विकल्प  नहीं  और  इसी  में  कटौती  की  गई  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  खतरनाक  बात  है
 और  इसे  रोका  जाना  चाहिए  ।  अर्जुन  टैंक  अथवा  हल्के  लड़ाकू  विमान  लाइट  काम्बेट  एयरक्रापट  के
 निर्माण  में  किसी  प्रकार  का  विलम्ब  क  रने  से  बाद  में  ये  अधिक  महंगे  पड़ेंगे  और  हमें  जो  कुछ  बचत
 करनी  है  वह  इसी  चरण  पर  करनी  चाहिए  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  इन  कटोतियों  से  क्या  असर  हो  रहा  है  ?
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 सरकारी  क्षेत्र  में  काफी  रकम  का  निवेश  किया  गया  है  |  हालांकि  इनमें  धन  का  निवेश  किया  गया  है

 और  आत्म  निर्भता  के  लिए  हमें  इन  एककों  की  आवश्यकता  है  फिर  भी  इनको  माल  ख़रीदने  के  लिए

 बजट  में  कोई  प्रावधान  नहीं  अतः  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  पास  कोई  क्रयादेश  नहीं  है  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  उनके  उत्पाद  नहीं  खरीद  तो  वे  .  क्या  ऐसी  अवस्था  में

 समन्वय  कैसे  हो  ?  मेरे  विचार  से  जब  सरकार  किसी  सावंजनिक  क्षेत्र  में  एकक  में  निवेश

 करती  है  तो  सरकार  को  चाहिए  कि  उन  एककों  से  सामान  खरीदने  के  लिए  दीघविधि  ठेका

 करे  ताकि  रक्षा  से  संबंधित  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  घाटा  न  हो  और  वे  निरथंक  विरुद्ध

 इसके  साथ-साथ  अंतरिक्ष  परमाणु  ऊर्जा  और  रक्षा-संबंधी  अनुसंधानों  आदि  के  लाभ

 अर्थव्यवस्था  को  मिलने  चाहिए  ।  अतः  अथंव्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  काफी

 योगदान  सम्भव  है  |

 अब  हमें  पाकिस्तान  की  सुस्पष्ट  आणविक  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  तथा  यह
 देखना  चाहिए  कि  हम  उसका  हमें  कंसे  सामना  करना  मेरे  विचार  से  हमें  इस  बात  की  ओर

 विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  प्रशासन  भी  प्रेसलर  कानून  के  अंतर्गत  यह
 प्रमाण  पत्र  नहीं  दे  रहा  है  कि  पाकिस्तान  के  पास  आणविक  क्षमता  अथवा  हथियार  नहीं  इसीसछिए
 पाकिस्तान  को  अमरीका  ने  सहायता  धनराशि  भी  नही  दी  मेरे  विचार  से  हमें  इस  तथ्य  को

 अंदाज  नहीं  कर  सकते  यह  हम  साफ  तौर  से  कहें  कि  पाकिस्तान  के  पास  आणविक  क्षमता  है

 बेहतर  होगा  इसको  नजरअंदाज  करने  या  इस  मामले  पर  अपना  कोई  रुख  न  अपनाने  से  हमें
 लाभ  नहीं  होगा  ।  अब  इस  बात  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  भी  मान  लिया  है  कि  पाकिस्तान
 पास  आणविक  शक्ति  है  और  यदि  ऐसा  नहीं  होता  तो  वह  निश्चित  तौर  पर  इसे  प्रमाण-पत्र  दे  सकता

 हमरा  इसके  प्रति  क्या  रवैया  है  ?  हम  इस  बात  को  भूले  हुए  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि

 इस  बारे  में  क्या  उसकी  प्रतिक्रिया  क्या  होगी  ?  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हमें  आणविक

 दौड़  में  शामिल  होना  चाहिए  ।  सबसे  पहले  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  लेकिन  इस  तथ्य  तथा

 वास्तविकता  को  स्वीकार  करना  चाहिए  और  उस  आधार  पर  पाकिस्तान  से  स्पष्ट  रूप  में  बातचीत

 करना  ठीक  इसकी  लीपा-पोती  करना  और  यह  दर्शाना  कि  कुछ  हुआ  ही  नहीं  ठीक  नहीं

 होगा  ।

 एक  बार  जब  इस  वास्तविकता  को  समझ  लिया  जाएगा  तब  सामरिक  स्थिति  में  आधारभूत
 परिवर्तन  आना  बिल्कुल  स्पष्ट  परंपरागत  हथियारों  और  युद्ध  के  तरीकों  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 हम  स्थिति  का  कैसे  सामना  कर  सकते  हैं  ?  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  वह  इस  बात  का  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  देश  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  उनसे  कमजोर  नहीं  होगा  ।
 साथ  ही  हमें  आपसी  विश्वास  बनाने  क ेलिए  बातचीत  करनी  चाहिए  ।  इसका  कया  फायदा  होगा  ?
 जब  एक  बार  इस  दृष्टि  से  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  हम  आणविक  दौड़  में  शामिल  नहीं  होना
 चाहते  तब  आपसी  विश्वास  बनाने  के  लिए  बातचीत  करने  की  आवदयकता  होगी  ।  चुंकि  दोनों  पक्षों
 की  आर्थिक  मजबूरियां  बहुत  ज्यादा  होंगी  मेरे  विचार  से  हमारी  विदेश  नीति  अधिक्क  यथार्थवादी

 होनी  चाहिए  और  इसके  लिए  पहले  आपसी  विद्वास  सुदुड़  किया  जाए  और  फिर  हथियारों  में  कमी
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 लाने  के  लिए  उपाय  किए  जाएं  ।  जैसाकि  सभी  जानते  हैं  कि  आणविक  युद्ध  में  किसी  की  भी  जीत
 नहीं  होती  यह  युद्ध  उचित  भी  नहीं  यह  तर्क  हमें  वास्तविकता  के  करीब  लाएगा  और  हम  इस
 बात  को  खुले  तोर  पर  स्वीकार  कर  लें  कि  पाकिस्तान  के  पास  आणविक  क्षमता  है  तो  उस  पर
 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  दवाब  डाले  इससे  पाकिस्तान  को  कोई  आड़  नहीं  मिल  पाएगी  और  उसे
 इस  रास्ते  पर  आगे  बढ़ने  से  रोका  जा  सकेगा  ।

 जो  लोग  आणविक  अप्रसार  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  भारत  पर  दबाव  डालते
 मैं  उन  लोगों  से  यह  पूछना  चाहता  कि  आणविक  अप्रसार  संधि  क्या  आप  हम  पर  दवाब  क्यों
 डाल  रहे  हैं  ?  मेरे  विचार  से  इससे  अधिक  स्वस्थ  और  यथाथंपूरक  बहस  हो  सकेगी  ।  मेरे  विचार  से
 दोनों  देशों  के बीच  आणविक  प्रतिस्पर्धा  करना  हमारा  उद्देश्य  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  दोनों  देशों  के
 बीच  यह  समझोता  होना  चाहिए  कि  वे  एक  दूसरे  वे  विरुद्ध  आणवबिक  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  करेंगे
 और  आणविक  हथियारों  द्वारा  एक  दूसरे  पर  पहले  आक्रमण  नहीं  करेंगे  ।  इस  मुद्दे  पर  पहले  वार्ता  हुई
 थी  जिसमें  दोनों  देशों  ने  एक-दूसरे  से  यही  कहा  था  कि  वे  अपने  आणविक  हथियारों  से  आक्रमण  नहीं
 करें  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  क्या  पाकिस्तान  को  इसके  बारे  में

 कोई  ब्यौरा  दिया  मेरे  विचार  से  उस  ओर  दवाब  रहना  तभी  हम  दोनों  मिलकर  उन

 देशों  पर  दवाब  डाल  सकते  हैं  जिनके  पास  आणविक  क्षमता  है  और  जिनके  हथियार  इस  उप-महाद्वीप
 में  आक्रमण  कर  सकते  और  तब  हम  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  आणविक  शक्ति  का  उपयोग  न  करने  पर

 बातचीत  कर  सकते  हैं  ।

 ऐसी  स्थिति  में  हमें  और  अधिक  व्यवहारिक  समाधान  ढूंढने  होंगे  और  हमारे  लिए  यह  अच्छा

 होगा  कि  हम  अपने  संबंध  सुधारें  और  उस  दिशा  में  हमें  प्रयास  करने  चाहिएं  तथा  इस  बारे  में  कुछ
 बास्तविकताओं  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  सुरक्षा  और  बेहतर  बनाने  के  लिए  चीन  बे

 साथ  सम्बन्ध  सुधारना  अति  महत्त्वपूर्ण  हमने  उसके  लिए  जो  प्रयास  शुरू  किए  हैं  वह  जारी  रखने

 चाहिएं  और  यह  अच्छी  बात  है  कि  भारत  और  चीन  ने  सीमा  १र  अपनी  सेनाएं  पीछे  हटाने  के  बारे  में

 सहमति  व्यक्त  की  क्ष्योंकि  यदि  दोनों  ओर से  क्षेत्र  पर  अधिकार  करने  का  कोई  विचार  नहीं  रहेगा
 तब  चीन-भारत  सीमा  पर  बडी  संख्या  में  सेनाएं  लगाने  का  कोई  मतरूब  नहीं  दोनों  ओर  से  :  जो

 शरुआत  की  गई  है  उसे  जारी  रखना  चाहिए  ।  एक  बार  चीन से  संबंधों  में  सुधार  हो  जाए  तो  सुरक्षा

 की  दृष्टि  से  परिस्थिति  में  काफी  परिवर्तत  हो  अतः  चीन  के  साथ  हमारे  संबंधों  में  सुधार  को

 हमारी  विदेश  नीति  की  कायंसूची  में  सर्वोपरि  रखना  चाहिए  ।

 सोवियत  संघ  के  साथ  हमारे  जो  संबंध  हैं  उन्हें  मजबूत  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  पर  उस

 समय  निश्चित  रूप  से  प्रभाव  पड़ता  जब  पाकिस्तान  को  ।।  प्रक्षेपास्त्र  दिए  गए  तथा  अब

 पाकिस्तान  से  साथ  मिटकर  अस्त्र-निर्माण  करने  की  बात  हो  रही  मेरे  विचार  से  हमें  अपनी

 सदभावना  तथा  कटनीति  का  उपयोग  करना  चाहिए  और  इसे  रह  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए

 और  यह  देखना  चाहिए  कि  इस  दृष्टि  से  कोई  ठोस  कार्य  की  प्रगति  न  हो  स  के  ।

 मेरे  विचार  से  लंबे  समय  से  हमारी  यह  समस्या  रही  है  कि  संयुक्त  राज्य  अम रीका  पाकिस्तान

 को  हृथियार  देता  रहा  है  जो  कि  एक  गंभीर  समस्या  है  ।  हम  ने  यह  देखा  है  कि  जम्मू  और  कद्मीर  की
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 समस्या  के  बारे  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  अपनी  स्थिति  बदली  है  और  वे  अब  द्विपक्षीय  वार्ता  की

 बात  कर  रहे  हैं  ।  अतः  द्विपक्षीय  समाधान  ढूंढा  जाना  चाहिए  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  नशीले  पदार्थों  के  उपयोग  पर  रोक  लगाने  में  जो  रुचि  दिखाई  है

 हमें  भी  उसमें  सहयोग  करना  चाहिए  क्योंकि  नशीले  पदार्थों  से  प्राप्त  धन  का  उपयोग  हमारे  विरुद्ध  हो

 रहा  यह  गठबंधन  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  गंभीर  खतरा  है  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  नशीले

 पदार्थों  के  उपयोग  को  रोकने  के  प्रयासों  को  ध्यान  से  देखना  चाहिए  ।  जब  संयुक्त  राज्य  अमरीका  इसमें
 रुचि  ले  रहा  है  तब  हमें  उनका  आतंकवाद  की  ओर  भी  आकर्षित  करना  चाहिए  ।

 मेरे  ख्याल  से  हमें  इन  मुद्दों  की ओर  ध्यान  देना  इस  नई  स्थिति  में  सोवियत  संघ  के  साथ

 मिलकर  उत्पादन  करना  अधिक  बेहतर  होगा  कि  एक  तरफा  आपूर्ति  करना  उचित  होगा  ।  यह  अधिक

 लाभकारी  होगा  और  शायद  सोवियत  संघ  भी  इसके  लिए  तैयार  होगा  ।  मेरे  विचार  से  हमें  एक  तरफ
 सोवियत  संध  और  चीन  के  साथ  संबंध  सुधारने  चाहिए  तथा  दूसरी  ओर  चीन  और  सोवियत  संघ  को

 आपसी  संबंध  सुधारने  हमारी  भावी  सुरक्षा  नीति  का  यह  आधार  हो  सकता  जब  मैं

 कहता  हूं  तो  मेरा  अर्थ  किसी  गुट  आदि  के  साथ  औपचारिक  व्यवस्था  से  नहीं  लेकिन  इन  तीनों  के

 बीच  संबंधों  में  सुधार  होने  में  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  और  स्थिरता  लाने  में  मदद  मिलेगी  हमारा  उद्देश्य
 भीयही  होना

 द्विपक्षीय  विवव  की  संकल्पना  समाप्त  होने  के  बाद  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 एक  शक्ति  के  रूप  में  सामने  आया  है  और  अपनी  अस्त्र  शक्ति  का  उपयोग  करके  अपनी
 इच्छा  दूसरों  पर  लादने  का  प्रथास  कर  रहा  हैं|  हमें  इस  बात  का  भी  डर  लेकिन  अभी  भी  जैसा
 मैं  देख  रहा  हूं  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  यूरोप  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  जापान  के  बीच
 तीव्र  आ्िक  प्रतिस्पर्धा  आधिक  समस्याएं  रहेंगी  ही  और  मैं  नहीं  समझता  कि  निकट  भविष्य  में  यह
 समाप्त  होंगी  ।

 3.00  म०  प०

 यह  तनाव  जारी  रहेंगे  तथा  हमें  इनसे  जो  अवसर  प्राप्त  हो  रहे  जो  हमारे  लिए  लाभदायक

 है  ।  हमें  उनका  लाभ  उठाना  चाहिए  ।

 मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  )  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  यह
 निरणंय  लिया  था  कि  राष्ट्रीय  राइफल्स  के  75%  कामभिक  भूतपूर्व  होंगे  ।  यह  एक  अच्छा  प्रस्ताव
 था  जिसमें  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  रोजगार  का  अवसर  है  क्योंकि  हमें  अनेक  बार  कश्मीर
 और  असम  जैसे  राज्यों  में  या  तो  पुलिस  या  फिर  सेना  तैनात  करनी  पड़ती  अतः  राष्ट्रीय  राइफल्स
 यह  आवद्यकता  पूरी  कर  सकती  है  और  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  है  कि  राष्ट्रीय  राइफल्स
 के  विचार  को  जारी  रखा  जाना  चाहिए  क्योंकि  इससे  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  ।

 अन्त  मेरा  यह  कहना  है  कि  बोफोर्स  कम्पनी  के  अधीन  जो  नोबेल  कम्पनी  है  उसे  स्वीडन
 की  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  यदि  भारत  सरक्रार  उन  पर  जोर  डाले  तो  उसे  जो

 जानकारी  चाहिए  वह  उसे  मिल  सकती  जल्दी  ही  हम  स्विस  बैंकों  के  खातों  पर  रोक  लगा  सकते
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 यहां  तक  कि  फिलीपाइन्स  के  मामले  में  वे  माइकोस  के  कागजात  पाने  में  सफल  नहीं  हो  सके  थे  लेकिन
 ए०ई०  सविसेज  के  विरुद्ध  हम  दो  प्रकार  से  सफल  हो  सके  थे  ।

 हीं  हो  ह

 3.02  म०  प०

 पी०एम०

 हमें  कुछ  माह  के  अन्दर  ही  उस  ए०ई०  सविसिज  के  दस्तावेज  प्राप्त  हो  पाए  जिसके  जोडंन  के
 साथ  सम्बन्ध  हैं  तथा  हमें  स्वीडन  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  का  वह  गोपनीय  भाग  भी  प्राप्त  हो  गया
 बोफोर्स  मामले  में  संलिप्त  व्यक्तियों  के  नाम  काली  सूची  में  डालने  से  उन  पर  दबाव  पड़ा  है  तथा  उससे
 बोफोर्स  मामले  के  गोपनीय  तथ्यों  के  बारे  में  अधिक  जानकारी  प्राप्त  हुई  अब  नई  सरकार  के  आने
 से  हम  पूर्व  सरकार  द्वारा  की  गई  गलतियों  के  लिए  हरजाना  क्यों  भुगतें  ?  यही  उचित  समय  है  तथा
 यदि  सरकार  दबाव  बोफोसं  के  सम्बन्ध  में  हमें  और  जानकारी  प्राप्त  हो  सकती  मैं  इस
 सम्बन्ध  में  माननीय  रक्षा  मन््त्री  स ेआश्वासन  चाहता  हूं  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  यहीं  कहूंगा  तथा  जिस  भावना  के  माननीय  रक्षा  +त्री  के
 साथ  हमारी  वार्ता  हुई  थी  उससे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  भूतपूर्वक  सैनिकों  मामले  में  हमें  आश्वासन

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सभापति  महोदय  विशेष  रूप  से  सभा  के  इस  तरफ  के  कुछ
 विख्यात  वक्ताओं  द्वारा  इस  वाद-विवाद  में  काफी  अधिक  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  गया

 जहां  तक  भूतपूर्व  सैनिकों  का  सम्बन्ध  है  जो  पिछले  कुछ  सप्ताहों  में  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  भी  हुआ
 तथा  जिसके  बारे  में  जनता  के  मन  में  सभी  दलों  के  प्रति  आक्रोश  व्याप्त  मैं  समझता  हूं  कि  दलगत
 मत-भेदों  तथा  विचारों  स ेऊपर  उठकर  सभी  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  की  मांग  का  समर्थन  किया  है  तथा
 उनके  प्रति  अपनी  सहानुभूति  व्यक्त  भी  है  ।  मैं  श्री  विश्वनाथ  प्रतापसिह  के  विचारों  से  सहमत  हूं  कि

 आज  काफी  कम  समय  में  हम  शाम  6:00  बजे  तक  पूरे  बजट  पर  मतदान  कराने  जा  रहे  हैं  तथा  यहां
 पर  रक्षा  मन्त्री  जी  को  इस  मामले  में  सरकार  की  योजना  स्पष्ट  रूप  से  बताने  का  अवसर  मिला  हैं  ।

 वैसे  मेरा  अपना  मत  यह  है  कि  पद  एक  पेंशनਂ  इसे  आप  मुहावरा  कहें  अथवा  परन्तु  इसे

 लागू  करने  तथा  निर्धारण  करने  में  यह  एक  बिलकुल  उचित  सूत्र  नहीं  यह  ठीक  नहीं  भूतपूर्व
 सैनिकों  की  मांग  व्यक्त  करने  का  यह  सुगम  तरीका  है  ।  परन्तु  मुख्य  मुद्दा  यह  है  कि  यह  सारे  तक  कि

 असैनिक  क्र  चारियों  क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  अथवा  यदि  एक  बार  भूतपूर्व  सैनिकों  की  मांगें

 पूरी  हो  जाती  हैं  तो  वे  भी  ये  मांग  करेंगे  ।  हमें  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लेना  चाहिए  किये  |

 दोनों  दो  भिन्न  बातें  केवल  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  अधिकांश  भूतपूर्व  सैनिकों  का  सेवा  काल  काफी

 कम  होता  यद्यपि  यह  एक  काफी  मुश्य  तथ्य  प्रश्येक  वर्ष  40  से  नीचे  अथात्  ?5  तथा  40  वर्ष

 के  बीच  की  आयु  के  लगभग  50,000  व्यक्ति  रक्षा  सेवा  से  सेवा  निवृत्त  होते  मन्त्रालय  के  अनुसार

 हमारे  रक्षा  बलों  में  युवा  व्यक्ति  ही  इसके  लिए  कुछ  किया  जा  रहा  है  ।  वे  युवा  होने  जाहिए  तथा

 देखने  में  भी  युवा  हों  में  हमारे  रक्षा  बलों  में  केवल  अधिक  उम्र  के  व्यक्ति  ही  नहीं  होने  चाहिए  ।  परन्तु
 वास्तविकता  यह  है  कि  हर  वर्ष  से  जो  50,000  व्यक्ति  चालीस  अथवा  चालीस  से  नीचे  की  आयु  में

 सेवा  निवृत्त  होते  उनमें  कई  प्रशिक्षित  और  अनुशासित  व्यक्त  सम्भवतः  आज  वे  हमारे  देश  के

 सर्वाधिक  अनुशासित  वर्ग  में  से  हैं  ।  मैं  पह्  स्वीकार  करता  हूं  ।  हमें  इस  बारे  में  भी  विधार  करना  है
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 कि  इसके  बाद  वे  कहां  जायेंगे  तथा  अपना  और  अपने  परिवार  का  गुजारा  कंसे  असैनिकों  के

 मामले  में  सामान्यतः  सेवा-निवुत्त  की  आयु  निर्धारित  होती  है  तथा  वे  उसी  आयु  पर  सेवानिवृत्त
 होते  हैं  ।  इस  सेवा  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 ,  दूसरी  बात  यदि  कोई  असैंनिक  करमंचारी  विकलांग  है  अथवा  हम  इसे  ऐसे  कहें  कि  अथवा  उसके
 साथ  कोई  दुघंटना  हो  जाती  है  अथवा  उसे  घोट  लग  जाती  है  अथवा  उसका  एक  हाथ  अथवा  पैर  टूट
 जाता  सामान्यतः  ऐसे  असैनिक  कमंचारी  को  कोई  हल्का  आसान  सा  वेकल्पिक  काम  दे  दिया  जाता

 जिसे  वह  अपनी  विकलांगता  के  बावजूद  भी  कर  सकता  इस  प्रकार  इसे  अनेक  ऐसे  विकलांग  हुए
 असैनिक  कर्मचारियों  को  सहायता  मिल  जाती  परन्तु  भूतपूर्व  सैनिक  के  साथ  ऐसा  नहीं  किया

 जाता  ।  जब  आप  सेना  में  सैनिक  है  और  आपके  हाथ  अथवा  पैर  अथवा  अपने  शरीर  के  किसी  अंग

 से  किसी  प्रकार  की  कोई  विकलांगता  आ  जाती  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  अब  आपका  सेवा  काल

 समाप्त  हो  गया  ।  कोई  वैकल्पिक  रोजगार  अथवा  आसान  काम  मिलने  का  तो  कोई  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।  आपको  सेवा  से  हटा  दिया  जाता  अतएव  हमें  इन  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना  है  ।

 सैनिक  एक  भिन्न  वर्ग  में  आते  मैं  इन  सभी  प्रश्नों  पर  विचार  नहीं  करने  जा  रहा  हूं  ।

 उदाहरण  के  अन्य  सदस्यों  ने  आवास  के  बारे  में  प्रश्न  किया  मैं  जानता  हूं  कि  असैनिक

 कर्मचारियों  को  भी  पर्याप्त  आवास  सुविधा  नहीं  दी  जाती  1  परन्तु  आखिरकार  ये  वो  लोग  हैं  जो  देश

 की  खातिर  में  अपना  जीवन  जोखिम  में  डालने  को  तैयार  सै  वास्तव  में  भावनात्मक  रूप  से  उनसे

 अत्यधिक  प्रभावित  हुआ  था  ।  जब  मैंने  इन  सभी  भूतपूर्व  सैनिकों  को  यहां  पर  बहुत  शान्तिपूर्ण  तथा

 अनुशासित  ढंग  से  धरना  देने  के लिए  एकत्रित  हुए  देखा  ।  आप  देखिये  कि  उनमें  से  कई  सैनिकों  ने

 वीरता  पदक  लगाए  हुए  थे  ।  वे  अपने  पश्क  तथा  वीरता  पुरस्कारों  सहित  उपस्थित  हुए  थे  ब्ृंकि  उनमें

 से  कई  बंगलदेश  युद्ध  तथा  अन्य  युद्धों  के  पुराने  सेवानिवृत्त  सैनिक  थे  |ये  वे  व्यक्तित  हैं  जो  अपना

 जीवन  सहित  अपना  सब  कुछ  बलिदान  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  हमें  उनका  ध्यान  केवल  युद्ध  के  समय

 पर  ही  आता  है  ।  सारी  समस्या  ही  यही  है|  युद्ध  क ेसमय  सम्पूर्ण  देश  में  सभी  व्यक्ति  हमारे

 वायुसैनिकों  तथा  नौ-सैनिकों  की  प्रशंसा  करते  रहते  हैं  और  उनकी  प्रशंसा  में  वीरता  के  गीत  गाकर

 सुंख  का  अनुभव  करते  परन्तु  आमतौर  पर  जब  युद्ध  नहीं  होता  शान्ति  के  समय  में  इन  सैनिकों

 को  भूल  जाना  बड़ा  आसान  होता  मेरे  विचार  से  इसीलिए  जनता  में  भी  यह  मांग  में  काफी  विशेष

 महत्वपूर्ण  हो  गई  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  वर्ष  1990  में  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  की  सरकार  जिसका  हम
 समर्थन  कर  रहे  थे  ।  द्वारा  लिये  गये  निर्णय  की  घोषणा  यद्यपि  तदर्थ  निर्णय  के  रूप  में  की  गई  थी  तथा

 जिसमें  केवल  सिपाही  से  लेएर  मेजरों  तक  के  लिए  प्रावधान  किया  उसे  लागू  नहीं
 किया  |  चूंकि  सरकार  ही  गिर  गई  इसके  बाद  का  निर्णय  जिसमें  अधिकारियों  के  लिए  भी

 प्रावधान  किया  यदि  वह  वह  निर्णय  ले  लिया  परन्तु  हमें  नहीं  मालूम  कि  वह

 सम्पूर्ण  योजना  जिसे  तैयार  किया  जिसे  अन्तिम  रूप  बिया  गया  जिसे  लागू  भी  किया  गया  था

 जिसके  लिए  वित्तीय  राशि  का  भी  आकलन  कर  लिया  था  तथा  जिसे  मन्त्री  मण्डल  द्वारा  स्वीकृत  भी

 कर  दिया  गया  था  ।  उसे  लागू  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  इस  बारे  में  मुझे  ज्ञात  नहीं  श्री

 अन्द्रशेखर  की  सरकार  ने  इसे  आस्थगित  करके  क्यों  रखा  हुआ  था  ?  इस  योजना  को  आस्थगित  रखने

 के  कारणों  का  पता  नहीं  लग  सका  है  ।  मेरे  विचार  से  इस  मामले  में  यह  एक  उचित  तरीका  नहीं  है  ।
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 निश्चित  रूप  से  हर  कोई  जानता  है  कि  पिछले  दो  अथवा  तीन  दिनों  से  इस  विषय  पर  काफी  व्यापक

 रूप  में  विचार  विमम  हो  रहा  मैं  यह  कहने  का  साहस  तो  नही  कहूंगा  कि  राजनीतिक  दलों  के

 नेताओं  के  दृष्टिकोणों  और  सरकार  के  दृष्टिकोण  में  पूर्ण  एक  रूपकता  है  परन्तु  मु्े  पूरी  आशा  है  कि

 उनमें  परस्पर  एक  समझौता  हो  सकता  है  जैसा  कि  श्री  विश्वनाथ  प्रतापसिह  ने  कहा  था  बशरतें  रक्षा

 मम्त्री  जी  सभा  में  यह  पूरी  तरह  स्पष्ट  कर  दें  कि  इस  समय  वह  उनके  लिए  जो  कुछ  भी  करने  का

 विचार  कर  रहें  हैं  चाहे  वह  एक  और  समिति  की  स्थापना  करना  चाहें  अथवा  इस  बारे  में  और

 कारी  हासिल  करना  चाहें  परन्तु  सारी  बातें  वह  पहले  आश्वासन  देकर  अयश्य  स्पष्ट  करें  कि  भविष्य  में

 अब  जो  कुछ  भी  उनके  लिए  प्रावधान  किये  जायेंगे  ।  वे  श्री  वी०पी०  सिंह  की  सरकार  द्वारा  लिए  गए
 निर्णय  से  किसी  भी  स्थिति  में  कम  नही  होंगे  ।  हम  इससे  पीछे  नहीं  हट  सकते  ।  हमें  बल्कि  और  देना

 इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि  अब  सरकार  भविष्य  में  उनके  लिए  जो  भी  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ

 निर्धारित  करे  ।  सवंप्रथम  तो  यह  है  कि  सरकार  को  निर्णय  लेने  में  कई  माह  का  समय  नहीं  लेना  चाहिए

 बल्कि  इसके  लिए  कुछ  समयबद्ध  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  कि  आंगे  जो  कुछ  भी  दिया  जाये  वह
 रिक्त  होना  चाहिए  ।  उसका  अर्थ  यह  है  कि  1990  में  दिए  गए  लोगों  के  अतिरिक्त  लाभ  उनके  दिए  जायेंगे

 इस  बारे  में  यहां  पर  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  बताया  जाता  चाहिए  ।  उपके  बिना  भूतपूर्व  सैनिकों  की  सइ
 सेवा  में  कोई  नहीं  रहेगीहम  पहले  ही  दो  तीन  समितियां  गठित  कर  चुके  यदि  आप

 इस  समस्या  का  समाधान  केवल  एक  और  समित  का  गठन  करके  कररना  चाहते  हैं  तो  मैं  नहीं  समझता

 की  भूतपूर्व  सैनिकों  की  अनुकूल  प्रतिक्रिया  होगी  ।  बल्कि  उनमें  घोर  निराशा  तथा  धरम  की  भावना

 पनपेगी  ।

 अतः  चूंकि  देश  इन  पुराने  सैनिकों  का  काफी  ऋणी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  नये  रक्षा  मंत्री  यहीं
 सभा  में  ही  ये  सारी  बातें  स्पष्ट  करेंगे  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  भी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  जिसकी  स्थापना  उनके  शासनकाल
 के  दौरान  की  गई  के  बारे  में  उन्होंने  भी  काफी  विस्तारपूर्वक  कहा  वास्तव  में  उन्होंने  अपने
 अधिकांश  भाषण  में  उत  कार्यों  का  उल्लेख  किया  था  जो  वास्तव  में  स्वय  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  द्वारा
 किये  जाने  चाहिये  थे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  क्या  कर  रही  हमें  इस  बारे
 में  कुछ  बताया  जाना  चाहिए  |  इसे  एक  वर्ष  पू्व॑र्धापित  क्रिया  गया  था  तथा  इसका  कार्य  सामरिक

 महत्व  की  कुछ  बातों  के  बारे  में  मूल्यांकन  करना  हम  नहीं  जानते  कि  उसने  अब  तक  कया

 मूल्यांकन  किये  विश्व  में  उन  बदलती  हुई  परिस्थितियों  न  केवल  बदलते  हुए  विश्व  के  माहौल
 में  बल्कि  विस्तुत  रूप  से  बदले  हुए  इस  विश्व  वे  कौन-सी  नयी  नीतियां  बना  रहे  हैं  जिन  पर

 राष्ट्रीय  स ुरक्षा  परिषद  विचार  कर  रही  है  और  जिनका  निर्धारण  कर  रही  है  |

 मैं  पाकिस्तानी  धमकी  का  जिक्र  नहीं  करना  चाहता  ।  यहां  तक  कि  आज  सुबह  ही  विदेश  मंत्री
 से  अभी  हाल  ही  में  पाकिस्तानी  विदेश  सचिव  द्वारा  किये  गये  दौरे  के  बारे  में  पूछा  गया  था  तथा

 उन्होंने  यह  उत्तर  दिया  है  कि  उन्होंने  पाकिस्तान  के  प्रधानमन्त्री  का  सन्देश  हमारे  प्रधानमन्त्री  को  दिया

 है  कि  पाकिस्तान  की  सरकार  दोनों  देशों  के  परस्पर  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  गम्भीर
 तथा  संरचनात्मक  बातचीत  द्वारा  सारी  द्विपक्षीय  समस्याओं  का  समाधान  करने  की  इच्छुक  है  |
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 यह  ठीक  है  |  परन्तु  हम  सभी  चिन्तित  हैं  क्योंकि  वास्तविकता  पाकिस्तानी  विदेश  सचिव  द्वारा  अपने

 भारत  के  दौरे  के  दौरान  व्यक्त  किये  गये  प्रशंसनीय  विचारों  से  बिल्कुल  भिन्न  है  ।

 वास्तव  में  हमारा  क्या  मूल्यांकन  है  ?  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  को  निद्िचत  तौर  से  इस
 में  विचार  करना  उसे  इस  बारे  में  विचार  कर  हमें  बताना  चाहिए  ।

 कश्मीर  के  पूंछ  क्षेत्र  में  दोनों  तरफ  से  काफी  गम्मीर  रूप  में  गोलीबारी  की  गई  तथा  युद्ध  स्थिति

 उत्पन्न  होती  रहती  अब  पुनः  स्थिति  शानन््त  हो  सकती  है  क्योंकि  दोनों  तरफ  की  सेना  के  कमांडरों  ने

 परस्पर  बैठक  की  है  तथा  किसी  समझौते  पर  पहुंचने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु  यह  सब  क्या  था  ?  यह

 शान्तिपूर्ण  इरादों  का  लक्षण  नहीं  है  |  वे  विशेष  रूप  से  कश्मीर  में  आतंकवादी  गतिविधियों  में  मदद  कर

 रहे  हैं  ।

 खाड़ी  युद्ध  तथा  ईराक  पर  अमरीकी  सशस्त्र  बलों  की  तथाकथित  विजय  के  पश्चात्  इस  खाड़ी
 क्षेत्र  में  सेनाओं  में  काफी  परिवतंन  हुआ

 इस  समय  अमरीका  यह  अनुभव  कर  रहा  हो  कि  ईराक  के  साथ  युद्ध  के  दौरान  उन्होंने
 जो  अपनी  श्रेष्ठ  प्रौद्योगिकी  तथा  अपनी  विशाल  असीमित  बारूदी  क्षमता  का  प्रदर्शत  किया  वह
 उसकी  कुछ  ऐसी  शक्षित  ह ैजिसका  मुकाबला  अब  और  कोई  शक्ति  अथवा  देश  किसी  भी  स्थिति

 में  नहीं  कर  सकेगा  ।  इस  समय  वह  अकेली  ऐसी  विश्व  शवित  है  जो  तेल-समृद्ध  क्षेत्र  पर  राज्य  कर  रही

 है  ।  आखिर  यह  युद्ध  केवल  तेल  की  खातिर  लड़ा  गया  था  ।  यह  युद्ध  किसी  और  वस्तु  के  लिए  नहीं  लड़ा
 गया  परन्तु  हमारे  देश  के  पश्चिमी  भाग  भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  में  इसका  क्या
 अप्रत्यक्ष  प्रभाव  पड़ा  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  अवश्य  कुछ  मूल्यांकन  किया  जाना

 चाहिए  ।  जैसाकि  पहले  बताया  जा  चुका  है  मैं  सोवियत  संघ  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  जानना

 चाहूंगा  |  मैं  उस  सम्बन्ध  में  पुनः  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  परन्तु  निश्चित  रूप  से  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 पर  इसका  कुछ  प्रभाव  पड़ा  कल  अवश्य  ही  श्री  एस०  क्ृष्ण  कुमार  ने  सभा  को  दोनों  देशों

 कर  रक्षा  मामलों  में  परस्पर  सहथोग  बनाये  रखने  सम्बन्धी  सोवियत  अधिकारियों  के  साथ  हुई  अपनी

 हाल  ही  की  बातचीत  के  परिणामों  के  बारे  में  सभा  को  जरूर  कुछ  आश्वासन  दिया  था  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि उनका  आश्वासन  ठोस  है  क्योंकि  हमेशा  कुछ-न-कुछ  परिवर्तन  होते  ही  रहते  हैं  ।  हम  इस  बारे  में

 नहीं  जानते  ।  यह  इरादे  की  बात  नहीं  यह  क्षमता  का  सवाल  सोवियत  संघ  हमेशा  ही
 क्लाज  की  तरह  व्यवहार  नहीं  करता  रहेगा  अर्थात्  वह  हरेक  को  निःशुल्क  सारे  अधिकार  हमेशा  सौंपता

 नहीं  वहां  ऐसी  स्थिति  हमेशा  ही  नहीं  बनी  वे  स्वयं  इस  समय  भयंकर  आधिक  संकट  तथा
 संसाधनों  की  कमी  के  संकट  से  गुजर  रहे  हैं  । अतएव  यदि  सहयोग  तथा  आपूर्ति  सम्बन्धी  शर्तों  में  कुछ  हृद
 तक  परिवतंन  अथवा  संशोधन  किया  भी  जाता  है  तो  हमें  उस  पर  आश्चयं  चकित  नहीं  होना  चाहिए  अथवा

 उप्ते  अन्यया  नहीं  लेता  इसका  यह  अर्य  नहों  है  कि  अब  वहां  से  किसी  वस्तु  की  सप्लाई  नहीं  की

 जायेगी  ।  हालांकि  अब  उन्हों  शर्तों  पर  वहां  स ेआयात  नहीं  हो  सकता  जिन  पर  कि  हम  पहले  कर  रहे  थे  ।

 परन्तु  हमें  उन  वस्तुओं  की  सप्लाई  अवश्य  मुझे  विश्वास  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  80-85  प्रतिशत

 अस्त्रों  को  सप्लाई  उसी  देश  द्वारा  की  जाती  रही  हमें  अकस्म।त्  किसी  अन्य  साधन  से  अस्त्रों  की
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 सप्लाई  उपलब्ध  नहीं  हो  सकती  ।  किसी  भी  स्थिति  में  हमारे  लिए  इसकी  सप्लाई  का  कोई  और  साधन
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मंत्रालय  की  इस  वाषिक  रिपोर्ट  जिसे  मैं  उद्धृत  नहीं  कर  रहा  उसके  एक
 विशेष  खण्ड  में  सातवीं  रक्षा  योजना  जो  अब  लगभग  समाप्त  होने  को  उसके  बारे  में  ही  मुख्य  रूप
 से  उल्लेख  किया  गया  है  ।  हम  वर्ष  1963  से  पंचवर्षीय  रक्षा  योजना  बनाते  आ  रहे  इस  रिपोर्ट  में
 सातवीं  रक्षा  योजना  में  ऐसी  बात  जिस  पर  बल  दिया  जाना  चाहिए  था  का  उल्लेख  किया  गया  हैं  ।

 अब  आठवीं  रक्षा  योजना  बनाई  जा  रही  है  |  आठवीं  योजना  में  किस  ब्वात  पर  मुख्य  रूप  से  जोर  दिया

 जायेगा  ?  मंत्रालय  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  ने  श्चित  रूप  से

 इस  बारे  में  विचार  किया  होगा  ।  इस  नये  परिवेश  में  इस  आठवीं  रक्षा  योजना  में  किस  मुद्दे  पर  मुख्य
 रूप  से  अधिक  ध्यान  दिया  जायेगा  ?  हमें  इस  बारें  में  अवश्य  ही  कुछ  बताया  जाना  चाहिए  ।  निश्चित

 रूप  से  हमारी  वायु  सेना  शक्ति  काफी  निर्णायक  बन  चुकी  है  |  यह  ठीक  है  कि  वायु  सेना  की  शक्ति  से

 हमारा  अभिप्राय  केवल  लड़ाकू  विमान  क्षमता  उपलब्ध  होने  से  ही  नहीं  इससे  अभिप्राय  केवल

 हेलीकोप्टरों  की  उपलब्धता  से  ही  नहीं  इसका  अभिप्राय  इन  सभी  बातों  से  इससे  अभिप्राय

 प्रक्षेपणास्त्रों  इत्यादि  से  भी  अतएव  यह  वायु  सेना  शक्ति  भविष्य  में  किसी  भी  की  युद्धस्थिसि  में

 निर्णायक  सिद्ध  होगी  ।  वायु  सेना  की  शक्ति  बढ़ाने  के  लिये  जिन  उपकरणों  की  अत्यधिक

 आवध्यकता  है  मैं  समझता  हूं  कि  उसे  विदेशों  से  आयात  करना  पड़  रहा  है  और  कुछ  समय  के  लिए
 करना  पड़ेगा  ।  हमने  अभी  तक  अपने  देश  में  सअबन्धित  उपकरणों  को  तैयार  करने  सम्बन्धी  क्षमता  विक
 सित  नहीं  की  है  जिससे  हम  इस  देश  में  ही  पर्याप्त  मात्रा  में  निर्माण  कायं॑  कर  सकें  ।  कुछ  प्रगति  हुई
 वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  क्या  होने  वाला  है  ?  हमें  इसके  बारे  में  जानना  चाहिए  ।  हमें  विदेशों  से

 बहुत  ही  महंगे  उपकरण  मंगाने  पड़  रहे  हैं  ।

 संसाधनों  की  अत्यधिक  कमी  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  इसके  कारण  क्या  हैं
 इसकी  मैं  तहकीकात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  सचाई  तो  यह  है  कि  संसाधनों  की  अत्यधिक  कमी  विशेषकर
 विदेशी  मुद्रा  जिसकी  कमी  का  सामना  भी  अभी  देश  को  करना  पड़  रहा  अन्यथा  हमे  अन्य

 रष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  या  इधर-उधर  से  सहायता  नहीं  मांगनी  पड़ती  ।  लेकिन  ऐसे  उपकरणों  को  विदेशों  से

 मंगाने  की  प्रवृति  के  वास्तव  में  भयंकर  दुष्परिणाम  होंगे  ।  और  मैं  श्री  वी०पी०  सिंह  से  भी  सहमत  हूं  कि

 बहुत  अधिक  गम्भी  रतापूवंक  और  मौलिक  रूप  से  आत्मनिरभंरता  के  प्रश्न  पर  ध्यान  देने  की  आवद्यकता
 है  यद्यपि  मैं  जानता  हुं  कि  इसकी  भी  सीमाएं  इन  मामलों  में  हम  आत्मनिर्भर  होना  चाहते  हैं  ।

 लेकिन  हमारी  बातें  कथनी  तक  ही  सीमित  नहीं  होनी  चाहिए  बह्कि  इसके  लिए  और  भी  ध्यान  देना

 कछ  ही  दिन  पहले  हमने  बोफो्स  कम्पनी  से  होंवित्जर  की  खरीद  के  लिए  लगभग  1500  करोड़
 रुपये  का  सौद  ।  किया  बोफोर्स  के  साथ  किये  गए  उस  उस  सौदे  में  एक  निर्धारिव
 समय  के  अन्दर  तोपों  की  एक  निश्चित  संख्या  की  आपूर्ति  करना  शामिल  उसके  बाद  क्या  हो  रहा  है
 उसकी  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  इन  तोपों  के  लिये  कलपुर्जे  और  गोला  बारूद  की  आपूर्ति  सौदे  के

 मुताबिक  एक  निर्धारित  समब  के  अन्तगंत  होनी  मैं  इसके  बारे  में  यह  जानना  चाहता  हूं  ।  मैं
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 समझता  हूं  कि  अब  यह  बात  गोपनीयता  नहीं  रह  गई  है  कि  तोपों  की  आपूर्ति  करने  वालों  ने  सौदे  की

 शर्तों  का  पालन  किया  है  या  उस  समझौते  के  दूसरे  भाग  में  यह  कहा  गया  है  कि  स्वीडिश

 गिकी  के  आधार  पर  बोफोस  तोपों  के  निर्माण  की  स्वदेशी  क्षमता  का  विकास  किया  वह  उस

 सौदे  का  ही  एक  भाग  उसके  लिये  हमने  पैसे  दिये  यह  कहा  गया  “  स्वदेशी  उप्पादन  के

 लिये  आधार  तैयार  करने  में  वे  हमारी  सहायता  करेंगे  ।”  उस  सम्बन्ध  में  क्या  हुआ  ?  कया  हम  इस  बारे
 में  कुछ  जान  सकते  हैं  ।  इसमें  काफी  पैसे  लगा  हुआ  यद्यपि  रक्षा  ही  एकमात्र  अधिकारी  नहीं

 हैं  जो  बोफोर्स  दलाली  प्रकरण  की  आगे  जांच  कराए  जाने  के  प्रश्न  पर  कुछ  फिर  भी  रास्ता  साफ

 है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  दूसरे  पक्ष  में  बैठे  हमारे  मित्र  इस  मुद्दे  पर  इतना  विचलित  क्यों  हो  जाते  हैं  ।

 हम  चाहते  हैं  कि सच्चाई  सामने  आए  ।  इससे  कोई  मतलब  नहीं  है  कि  वह  सच्चाई  कया  है  ।  यह  अच्छा

 होगा  कि  सच्चाई  सामने  आए  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  जो  अफवाहें  जो  अटकलें  हैं  उसके  धुंध  से  निकल

 कर  सच्चाई  सामने  आ  जाए  ।  किसी  ने  रिश्वत  के  तौर  पर  रुपये  लिये  यह  हमारा  कहना  नहीं

 यह  तो  स्वीशिश  की  नेशनल  आडिट  कमीशन  ते  उजागर  किया  है  कि  उक्त  कम्पनी  ने  किसी  व्यक्ति  को

 65  करोड़  रुपये  दिये  लेकिन  उनका  यह  कहना  है  कि  जिस  व्यक्ति  ने  रुपये  लिये  हैं  उसका  नाम  वे

 नहीं  बता  उनके  कानून  और  नियमों  के  अन्तर्गत  ऐसी  अनुमति  हीं  है  ।  मैं  यह  नहीं  जानत  हूं  ।

 उसके  बाद  एक  लम्बी  प्रक्रिया  चली  और  आपको  पता  ही  है  कि  न्यायालय  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  के

 आधार  पर  एक  मुकदमा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दर्ज  कराया  गया  है  और  इसे  एक  सज्जन-श्री

 एच०  एस०  चौधरी  ने  चुनौती  देते  हुए  जनहित  का  हवाला  देते  हुए  मुकदमा  दायर  किया--जिन््हें
 उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  ऐसा  व्यक्ति  घोषित  कर  दिया  जिसे  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  है  और  ये  वह
 मुकदमा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  वह  मुकदमा  कई  महीनों  तक  चलता  रहा  और  उसने  यह  मांग  की
 कि  उक्त  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  को  वापस  ले  लिया  जाए  ।  वह  बात  पूरी  तरह  व्यर्थ  हो  चुकी  एक
 समय  सीमा  निश्चित  थी  ।  यदि  उस  समय  सीमा के  पूरे  होने  से  पूर्व  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  नहीं
 हो  जाता  तो  अनुरोध  पत्र  देने  सहित  जो  भी  निवेदन  स्विस  बैंक  से  किए  गए थे  वे  व्यर्थ  हो  जाते  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  ठीक  समय  पर  अपना  निर्णय  दे  दिया  और
 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  को  पूरी  तरह  वैध  ठहराया  और  साथ  ही  यह  भी  निर्णय  हो  गया  कि  उस  व्यक्ति
 को  कोई  अवैध  अधिकार  नहीं  है  जिसने  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  को  चुनौती  देते  हुए  मुकदमा  किया
 इसलिए  अब  कोई  अवरोध  नहीं  स्विस  बैंक  हमें  कुछ  जानकारियां  व  इस  मामले  से  जुड़े  उन  लोगों  के
 दस्तावेज  देने  के  लिए  भी  तैयार  थी  जिनके  खाते  उन  बैंकों  में  थे--मैंने  कहा  उस  मामले  से  जुड़ें
 जिन्होंने  दलाली के  पैसे  प्राप्त  किये  अब  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  मामले
 की  जांच  गम्भीरतापूर्वक  कराने  जा  रही  है  या  नहीं  |  अब  कोई  अड़चन  नहीं  जैसा  कि  उन्होंने
 बताया  कि  बोफोसं  की  मूल  कम्पनी  दिवालिया  हो  गई  आपको  कया  हो  गया  मैं
 आपसे  बाद  में  बात  करूंगा  ।  बोफोर्स  की  मूल  कम्पनी  दिवालिया  हो  गई  इसे  स्वीडन  में  दिवालिया
 घोषित  कर  दिया  गया  है  और  सरकार  ने  उसे  अपने  नियंत्रण  में  ले  लिया  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इससे  उस  दलाली  के  रकम  को  वसूलने  में  उन्हें  कोई  तकनीकी  समस्या

 नहीं  होगी  जो  रकम  तोपों  के  मूल्य  में  शामिल  थी  और  जिसे  वसूलने  का  हमें  अधिकार  है  ।  हम  उस
 रिहवत  की  रकम  को  नहीं  चुकाएंगे  जो  दूसरों  की  जेब  में  चला  इसलिए  भारत  सरकार  को

 240



 14  1913  अनुदानों  की  मांगें  1991-92

 न
 इस  मामले  की  आगे  तहकीकात  करनी  चाहिये  और  यह  प्रयास  करना  चाहिए  कि  इस  मामले  को  हमारे
 हित  में  निपटाया  जा  सके  ।

 मैं  एक  या  दो  बाते  कहना  चाहता  पहली  बात  तो  यह  है  कि  जब  हमारे  पास  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  करने  के  संसाधनों  को  कमी  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  हमें  विदेशों  से  खर्चीले  उपकरणों  का
 क्रय  नहीं  करना  होगा  ।  जो  भी  परमावश्यक  और  यदि  उसके  बिना  हमारा  काम  नहीं  चल  सकता

 है  तौ  हमें  उसकी  खरीद  करनी  होगी  और  इसके  लिए  हमें  कुछ  पैसे  भी  प्राप्त  करने  होंगे  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  उन  उपकरणों  के  रख-रख्वाव  कार्यक्रम  का  विस्तार  करना  होगा  जो  हमारे  पास

 पहले  से  ही  हैं--और  जो  खराब  नहीं  हैं  उन  उपकरणों  में  और  भी  सुधार  लाए  जा  सकते

 हैं  उदाहरण  के  लिए  टैंकों  के  इन्जिनों  की  उन्नत  बनाया  जा  सकता  टैंकों  की  रेट्रोफिटिंग  एवं
 इसके  तोपों  को  उन्नत  बनाया  जा  सकता  लेकिन  अधिक  इस  प्रयोजन  से  ब्ेरू  वर्कशाप  के  लिए
 अधिक  धनराशि  के  नियतन  की  आवश्यकता  सेना  के  बेस  वर्कशाप  बहुत  ही  उत्कृष्ट  काम
 करते  मैं  नहीं  जानता  कि  सभी  जगहों  पर  इसे  उचित  मान्यता  मिली  हुई  बेस  वर्कशाप  बहुत
 ही  उत्कृष्ट  कार्य  करती  लेकिन  उसमें  अधिक  धन  और  कुछ  सुधार  लाने  के  की  आवश्यकता  है  ।
 वे  आयुध  कारखाने  जो  आत्म-निर्भरता  को  विकसित  करने  में  सहायक  हैं  उन्हें  और  अधिक  धन  और
 आवश्यक  वस्तुएं  जिनकी  उन्हें  जरूरत  है  वह  उपलब्ध  कराए  जाएं  ।

 हम  सरकार  की  उस  नीति  से  सहमत  हैं  जिसे  उसने  आयात  को  यथा  संभव  कम  करने  के

 लिए  बाध्य  होने  पर  प्रस्तुत  किया  हम  अनियंत्रित  रूप  से  आयात  नहीं  कर  सकते  ।  आयात  को
 कम  किया  जा  रहा  है  लेकिन  उसे  इतना  कम  नहीं  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  रक्षा  के  क्षेत्र  से

 जुड़े  सावंजनिक  उपक्रमों  को  उनक्री  उन  आवश्यक  वस्तुएं  और  कल  पुर्ज  उपलब्ध  नहीं  हो  सके
 जिनकी  सहायता  से  वे  निर्माण-कार्य  करते  वास्तव  में  वित्तमंत्री  ने  एक  दिन  हमें  बताया  था  कि
 यदि  हम  आयात  पर  रोक  न  लगाएं  तो  सावंजनिक  उपक्रमों--रक्षा  उपक्रमों  के  लिए  आवश्यक
 कल  पुर्जे  आयात  नहीं  किए  जा  सकेंगे  और  उन्हें  बन्द  कर  देना  होगा  ।  इसलिए  इस  पर  अवश्य  ध्यान
 देना  होगा  ।  दूसरी  बात  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहठा  हूं  जो  मैं  हर  बषं  पूछता  हूं  परंतु  उसका  कोई
 उत्तर  नहीं  मिलता  मुख्य  युद्धक  टेंकों  की  नियति  क्या  होगी  ?  वर्ष-दर-वर्ष  यही  कहा  जाता  है
 कि  टैंक  पर  परीक्षण  अब  भी  किया  जा  रहा  परीक्षण  पर  परीक्षण  किए  गए  परंतु  कोई
 इंजिन  विकसित  नहीं  क्रिया  जा  समस्या  यह  है  कि  कोई  भी  उपयुक्त  टैंक  इंजिन  इस
 देश  में  अभी  तक  बिकसित  नहीं  किया  जा  सका  हमने  यह  निजी  और  अन्य
 प्रत्येक  क्षेत्रों  में  करने  की  कोशिश  की  वे  हम  कोई  ऐसा  इंजिन  नहीं  बना  सके
 जिसमें  इतनी  आवश्यक  अश्व  शक्ति  हो  कि  वह  एक  आधुनिक  युद्धक  टैंकों  जैंसे--एम०  वी०  टी०
 को  चालित  कर  सके  जिसके  बारे  में  हमने  विचार  किया  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  पर

 ७  पिता  पैसा  खं  किया  गया  मैं  समझता  हू  कि  आप  देश  को  सीधे-सीधे  यह  बता  दें  कि
 जिस  अर्जुन  टैंक  के  बारे  में  आपने  कल्पना  की  है  वह  फलित  होने  नहीं  जा  रही
 बेहतर  यह  होगा  कि  यह  इरादा  ही  त्याग  इसे  इस  तरह  वर्ष-दर  वर्ष  चलाते  रहने
 का  कोई  उपयोग  नहीं  है  जबकि  एक  ऐसे  टैंक  के  रूप  में  आपकी  वह  कल्पना  फलित  नहीं  हो
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 सकती  है  जिसकी  हमें  आवश्यकता  आपके  पास  हमारा  पुराना  विश्वासी

 टैंक  455,  और  बी०  एम०  और  बी०  एम०  पी०  2  हमारे  पास  यह  ठीक  है  कि

 वे  सभी  आयातित  लेकिन  हम  उनमें  सुधार  लाकर  उनकी  क्षमता  को  बढ़ा  सकते  कई

 यहां  तक  इजराईल  भी  जिसका  उल्लेख  श्री  जसवंत  सिंह  कर  रहे  अपने  पुराने  टेंकों  को  उन्नत

 बनाकर  और  रेट्रोफिटिंग  करके  प्रभावी  रूप  से  उपयोग  कर  रहा  है  ।  उसी  तरह  हल्के  लड़ाक्  विमानों

 का  प्रश्न  यदि  मुझे  प्रसन्नता  होगी  यदि  मुझे  यह  बताया  जाए  कि  यह  परियोजना  किस  चरण  में

 है  ।  उसके  बारे  में  भी  हम  कई  वर्षों  से  सुनते  आ  रहे  अब  भी  संभव  है  या  इस  विचार  को  त्याग

 दिया  गया  गया  क्या  स्थिति  इस  हल्के  लड़ाकू  विमानों  के  नमूने  को  परीक्षण  के  तौर  पर  आज

 से  चार  वर्ष  पहले  उड़ाकर  देख  लिया  जा  सकता  वह  कह  रहे  थे  कि  आज  से  चार  वर्ष  बाद

 यानि  1994  या  1995  में  परीक्षण  के  तौर  पर  इसकी  दो  उड़ानें  हो  सकती  इस  पर  कितना

 खर्च  किया  जा  रहा  है  यह  हमें  पता  नहीं  लेकिन  हम  कोई  प्रगति  नहीं  कर  रहे  इसलिए

 स्वदेशी  रक्षा-अनुसंधानों  और  विकास  पर  और  अधिक  धन  खचं  किया  जाना  उन्हें  कोई

 विशेष  कार्य  दे  दिया  जहां  तक  संभव  हो  निर्धारित  समय  के  अन्दर  कार्य  पूरा  करने  को  कहा

 आप  रक्षा  आपूर्ति  के  क्षेत्र  में  निजीकरण  कर  रहे  रक्षा  क्षेत्र  के  साथ  नागरिक  क्षेत्र  को

 भी  बहुत  सारी  वस्तुओं  की  आपूर्ति  के  लिए  जोड़ा  जा  रहा  मृझे  इतना  ही  कहना  है  कि  इस  तरह
 के  निजीकरण  को  गेर-सामरिक  वस्तुओं  तक  ही  सीमित  रखा  क्योंकि  ऐसा  न  होने  पर

 दुष्पयोग  करने  का  लोभ  सकता  संभव  है  कि  निजी  क्षेत्र  को  महत्वपूर्ण  वस्तुओं  के  उत्पादन

 लिए  अनुमति  देने  की  प्रवृत्ति  बढ़ेगी  ।  यह  आपकी  पुस्तक  में  उल्लिखित  है--स्वीकार्य  रूप  से

 खित  है--कि  आधुनिक  उपकरणों  के  अधिकाधिक  महत्वपूर्ण  कल्ल  पुर्जों  के  निर्माण  का  काम  निजी

 क्षेत्र  को  दिया  जा  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  मत्री  जी  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हाल  ही  में  तैयार

 किए  गए  इस  सरकार  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  यह  कहा  गया  है  कि  विनिदिष्ट  मदों  को

 दन  सावंजनिक  क्षेत्र  में  ही  होता  रहेगा  ।  रक्षा  उनमें  से  एक  है--रक्षा  उपकरण  और  रक्षा  संबंधी

 वस्तुएं  ।  विगत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  आपने  निजी  क्षेत्र  को  कुछ  करोड़  रुपए  मूल्य  के  निर्माण  कार्य

 दिए  लेकिन  कृपया  यह  ध्यान  रखे  कि  इनमें  सामरिक  महत्व  की  वस्तुएं  न  हों  ।  युद्धक  वाहनों

 सहित  अत्याधुनिक  उपकरणों  के  मत्वपूर्ण  कल  पुर्जों  का  वया  अर्थ  इसका  यहां  उल्लेख  किया  गया

 है  ।  इसलिए  रक्षा  आपूर्ति  का  कायं  प्रायः  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  आरंक्षित  रहना  चाहिए  और

 आपकी  औद्योगिक  नीति  भी  यही  कहती  है  ।

 यहां  एक  यह  जिक्र  किया  गया  है--मैं  उसका  स्वागत  वरता  हूं  व्यय  के  प्रभावी  लागत

 को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  स्पष्ट  है  कि  जब  हम  आश्िक  संकट  +ो  स्थिति  में

 तो  रक्षा  व्यय  के  प्रभावी  लागत  पर  गौर  करना  हमेशा  आवश्यक  है  अब  यह  और  भी  जछझूरी

 हो  गया  लेकिन  आप  रक्षा  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  और  नियंत्रक  व  महालेखा  परीक्षक  के

 रिपॉर्टों  को  देखें  ।  कई  हाल  ही  में  प्रकाशित  हुए  हैं  ।  वे  निश्चित  अवधि  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।

 उन  पर  न  तो  संसद  और  न  क्रिसी  अन्य  स्थान  पर  विचार  किया  गया  है  ।  वे  बहुत  ही  निराशाजनक

 स्थिति  प्रस्तुत  करते  हैं  ।  लागत  में  वृद्धि  और  दोष  पूर्ण  उपकरणों  को  प्राप्त  किए  जाने  उनके  बेकार
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 पाए  जाने  के  कारण  करोड़ों  रुपए  बर्बाद  किए  जा  रहे  ये  सभी  नियंत्रक  एवं  महूलेब्ा  परीक्षक
 के  रिशोट्ट  में  सूचीबद्ध  लेकिन  इसके  लिए  किसी  को  तो  दोषी  ठहराना  होगा  ।  हमने  कभी  भी
 ऐसे  लोगों  के  बारे  में  नहीं  सुना  जिन्हें  जांच  के  बाद  इन  बर्वादियों  कुछ  लिए  दोबी  ठहराया  गया  हो
 या  उन्हें  सजा  दी  गई  और  उनसे  स्पष्टीकरण  लिया  गया  हो  ।  तब  तो  यह  वर्षों  इसी  तरह  चलता

 एक  दो  बातें  और  कहनी  हैं  और  उसके  बाद  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  इस  तरह  की
 विश्वसनीयता  का  यहां  अवश्य  उल्लेख  किया  गया  है  ।  लेकिन  अनुत्तरदायित्व  की  भावना  सिर्फ  रक्षा

 क्षेत्र  में  ही  नहीं  पनपी  वल्कि  पूरे  देश  में  अनुत्तरदायित्व  की  भावना  पनपी  है  ।  लेकिन
 यह  हम  रक्षा  क्षेत्र  में  इस  तरह  नहीं  होने  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करूगा  कि  जब  आप
 प्रतियोगी  लागत  को  बात  करते  हैं  तो  पहले  आप  उन  लेखा  प्रतिवेदनों  और  नियंत्रक  और
 परीक्षक  की  रिपोर्ट  का  अध्ययन  व.र  लें  और  देखिए  कि  क्या  हो  रहा  कभी-कभी  तो  अपब्यय
 हो  रहा  सौम्यतापूर्वक  सिर्फ  यह  लिखा  होता  है  कि  एक  खास  वस्तु  के  लिए  हजारों  करोड़ों
 आदेश  दिए  गए  पहले  सामान  प्राप्त  हुआ  वह  भी  देर  से  उनकी  श्राप्ति  के  पश्चात  यह  पाया
 गया  कि  सामानों  में  खराबी  उनका  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  और  वे  महीनों  वहां
 पड़े  रहे  इन  सब  के  लिए  कोई  व्यक्ति  अवश्य  ही  जिम्मेवार  तो  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  उत्तर
 दायित्व  का  अन्यथा  कोई  भी  देश  काय॑  नहीं  कर  सकता  इसलिए  कृपया  इन  सब  पर  गौर
 कीजिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  उच्चतम  स्तर  पर  पदोन्नति  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता  मैं  किसी
 अन्य  स्तर  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  उच्चतम  स्तर  की  बात  कर  रहा  हूँ  ।  हमारे  यहां  सेनाओं  में
 पदोन्नति  सेनाध्यक्ष  के  से ऊपर  नहीं  हो  सकती  है  अर्थात्  वायु  नौ  सेनाध्यक्ष
 से  उपर  नहीं  हो  सकती  हमारे  देश  में  इन  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  हमेशा  से  सुस्थापित  एक
 परम्परा  को  अपनाना  पड़ता  है  और  हमेशा  से  अपनाया  जाता  रहा  है  जो  कि  आमतौर  इस  सेवा  में
 सभी  के  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  मैं  सिफे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  समय  यह  शंका  नहीं
 उठनी  चाहिए  कि  पदोन्नति  को  इस  नीति  को  कुछ  आत्मपू रक  और  व्यक्तिगत  कारणों  से  भंग  किया
 जा  रहा  मैं  इन  उच्चतम  पदों  पर  पदोन्नति  के  प्रश्न  पर  हाल  ही  में  लिए  गए  कुछ  विवादवूण
 निर्णयों  का  जानबूझ  कर  उल्लेख  करना  नहीं  चाहता  हूं  ।  लेकिन  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  इन
 परंपराओं  का  उचित  रूप  से  पालन  किया  जाता  तो  ये  शंकायें  उठनी  ही  नहीं  ।  और  रक्षा  सेवाओं  के
 लिए  यहू  बहुत  ही  खराब  है  ।  इसलिए  माननीय  रक्षा  मंत्री  का  यह  कत्तंव्य  होता  है  कि  वे  इस  बात
 का  ध्यान  रखें  कि  सेनाध्यक्षों  के  पद  पर  सिर्फ  वरिष्ठ  और  सबसे  अच्छे  अधिकारी  की  नियुक्ति  हो
 और  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  अन्य  तरोके  से  इस  पद  पर  पहुंच  न

 अन्त  में  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  के  उस  वक्तव्य  से  सहमत  हूं  जो  उन्होंने  इसय  सभा  के  बाहर
 दिया  मैं  उनके  उस  वक्तव्य  को  उद्धृत  करता  हूं  क्योंकि  मैं  उनके  इस  वक्तव्य  से  शत  प्रतिशत

 मत  हूं  ।  यदि  उनका  गलत  कोट  नहीं  किया  गया  तो  उन्होंने  कहा  है  क़रि  कार्यों  वास्तव  में  पुलिस
 अथवा  अन्य  अद्धंसैनिक  बलों  के  कार्य  के  लिए  सेना  का  उपयोग  अधिक  नहीं  करना  चाहिए  ।  उन्होंने
 इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  की  आदतें  सिर्फ  टेलीफोन  करने  की  है  और  वे
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 टेलीफोन  पर  यह  कहते  हैं  कि  कानून  और  व्यवस्था  अथवा  दंगे  की  स्थिति  अनियंत्रित  हो  गई  है  और

 इसलिए  क्षपया  अविलम्ब  सशस्त्र  बलों  को  भेजिए  ।  और  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  आपको

 कभी-कभी  सेना  भेजनी  पड़ती  जब  कोई  मुख्य  मंत्री  यह  कहते  हैं  कि  सभी  कुछ  जल  रहा  है  तो

 आप  सेना  भेजने  को  टाल  नहीं  सकते  हैं  ।  बात  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  कानून  और  व्यवस्था  की

 स्थिति  को  नियंत्रित  करने  हेतु  अधिक  से  अधिक  सेना  का  इस्तेमाल  किया  जाना  और  कभी-कभी  तो

 हड़ताल  तोड़ने  के  मुझे  इस  बात  का  उल्लेख  अवश्य  ही  करना  चाहिए  वयोंकि  मैं  ट्रंड  यूनियन  से

 से  सम्बन्ध  रखता  हूं  या  फिर  शहरों  और  नगरों  के  कुछ  इलाकों  की  घेराबंदी  करने  के  लिए  और

 घेरा  बंदी  किए  गये  इलाके  में  धर-घर  की  तलाशी  करना  सच  माने  में  सेना  का  कार्य  नहीं  है  ।

 सेना  का  कार्य  बाहरी  आक्रमण  से  हमारे  सीमाओं  की  रक्षा  करना  है  और  पुलिस  के  कार्यों  के

 लिए  उनका  इस्तेमाल  अधिक  से  अधिक  नहीं  करना  चाहिए  और  ऐसा  करना  सेना  के  लिए
 ठीक  भी  नहीं  है|  इस  प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  सेना  को  प्रशिक्षित  नहीं  किया  गया  इसे  बिल्कुल
 भिन्न  प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।  यदि  उन्हें  पुलिस  ५  कार्यों  के  लिए  इस्तेमाल
 किया  जाता  है  और  यदि  वे  काफिले  में  जा  रहे  हैं  और  यदि  किसी  ने  सड़क  के  किनारे  से  उस  काफिले

 पर  कोई  चीज  फेंक  दी  तो  हम  जानते  हैं  कि  सेना  की  प्रतिक्रिया  किस  प्रकार  की  होगी  ।  वे  काफिले  की

 रोक  कर  पूरे  गांव  को  ही  जला  डालेंगे  ।  जम्मू-कश्मीर  और  पंजाब  तथा  अन्य  जगहों  पर  ऐसा  ही  रहा

 है  ।  सेना  को  इस  प्रकार  का  ही  प्रशिक्षण  प्राप्त  मैं  उन  पर  आरोप  नहीं  लगाता  हूं  ।  इस  प्रकार  से

 ही  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  चाहें  आप  मार  दीजिए  या  आपको  मार  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  इनमें  से

 बहुत  से  स्थानों  में  जहां  आप  इस  प्रकार  की  समस्या  से  निपट  रहे  कुछ  समय  के  लिए  बड़ी  संख्या  में

 नागरिक  आबादी  को  गलतफहमी  हो  सकती  हो  सकता  है  किसी  कारणवश  बे  उत्तेजित  हो  गए  हों  ।

 लेकिन  मौलिक  रूप  से  इस  प्रकार  से  नागरिक  आबादी  से  सेना  निपट  नहीं  सकती  है  और  हर  प्रकार  की

 उलझन  पैदा  हो  जाएगी  जिसका  सामना  अभी  हमें  करना  पड़  रहा  है  मानव  अधिकारों  के  हनन  की

 बात  कही  जाती  यातना  की  कहानियां  कहीं  जाती  है  इत्यादि  ये  बहुत  ही  अग्रिय  बातें  हैं  जिसे

 सुनना  हम  पसंद  नहीं  करते  और  इसलिए  यदि  आप  सेना  का  उपयोग  करते  हैं  तो  यह  सेना  के

 मनोबल  के  लिए  खराब  है  ।  इससे  सेना  की  प्रतिष्ठा  कम  हो  जाती  आज  जिस  प्रकार  के  विवाद

 और  संघर्ष  हो  रहे  हैं  उस  कारण  नागरिक  आबादी के  प्रति  सेना  द्वारा  अनुशासनहीन  व्यवहार  किए

 के  जाने  कुछ  मामले  अनिवार्य  हो  जाते  और  जब  भी  इस  प्रकार  का  कोई  मामला  होता  है  तो

 अविलम्ब  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  और  प्राप्त  हो  रहे  शिकातों  की  भी  जांच  की  जानी

 यह  बहुत  ही  आवश्यक  हम  इन  मामलों  का  अन्तर्राष्ट्रीयीरण  करना  नहीं  चाहते  हम  नहीं

 चाहते  हैं  कि  इंटरनेशनल  एमनेस्टी  और  कुछ  अन्य  मानव  अधिकारों  को  सम्बन्धित  आयोग  यहां  आये

 और  सशस्त्र  बलों  द्वारा  की  गई  ज्यादतियों  के  सम्बन्ध  में  शोर-शराबा  हो  ।  जब  भारतीय  शांति  सेना

 श्रीलंका  में  भी  तो  कुछ  हुआ  आपने  उन्हें  इस  प्रकार
 के

 वातावरण  में  डाल  दिया  था  जिसके

 वे  अभ्यस्त  नहीं  थे  ।  उन्हे  प्रतिकूल  माहौल  जंगलों  और  ऐसे  इलाकों  में  लड़ना  पड़ा  था  जिससे  वे

 बिल्कल  ही  परिचित  नहीं  थे  ।  उन्हें  इस  प्रकार  के  लोगों  का  सामना  करना  पड़ा  है  जो  कि  गुरिल्ला  ५

 युद्ध  जैसे  कि  बारूदी  सुरंगें  लगाना  और  घात  लगा  कर  हमला  करना  आदि  कर  रहे  हमारी  सेना

 इस  प्रकार  के  ऑपरेशन  के  लिए  बिल्कुल  प्रशिक्षित  नहीं  महोदय  मैं  समझता  हूं  कि
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 जल्दबाजी  में  किसी  काम  चलाऊ  आपरेशन  के  लिए  या  फिर  उन  कार्यों  के  लिए  जो  कि  सेना  द्वारा

 नहीं  बल्कि  अन्य  लोगों  द्वारा  किया  जाना  सेना  के  उपयोग  को  जहां  तक  संभव  हो  टाला  जाना

 ही  बेहतर  है  ।  आपको  अपने  सशस्त्र  बलों  और  अबर््ध  सैनिक  बलों  की  कार्य  कुशलता  में  सुधार  लाना

 होगा  ।  उन्हें  ऐसी  स्थितियों  से  निपटने  में  सक्षम  होना  चाहिए  ।  इन  कार्यों  में  सेना  को  शामिल  नहीं
 करना  चाहिए  क्योंकि  आगे  चलकर  यह  हमारे  देश  के  हित  में  अथवा  सेना  के  मनोबल  के  लिए  या
 आम  जनता  के  लिए  जिन्हें  इन  मुठभेड़ों  का  सामना  करना  पड़ता  अच्छा  नहीं  होगा  ।  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  मैंने  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  जो  उन्होंने  हाल  ही  में  बाहर  में  दिया

 गलत  अर्थ  नहीं  निकाला  है  और  मैं  यह  भी  आशा  करता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  मैंने  कहा  है  उसकी  वे

 पृष्टि  करेंगे  ।

 श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राव  सभापति  मुझे  बोलने  का  जो  अवसर  प्रदान

 किया  गया  उसके  लिए  मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मेरे  अनेक  वरिष्ठ  अनुभवी  सहयोगियों

 ने  हमारे  रक्षा  के  विभिन्न  पहलुओं  जैसे  सेवा  अनुसंधान  भौर  बंदेशिक  आणविक

 हथियार  नीति  और  सोवियत  चीन  पाकिस्तान  से  हमारे  सम्बन्धों  की  चर्चा  की  है  ।

 व्यक्तिगत  रूप  से  मुझे  रक्षा  सम्बन्धी  जानकारी  नहीं  है  लेकिन  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  जो  बातें

 लाना  चाहता  हूं  वह  कुछ  समाचारों  और  कुछ  प्रकाशनों  से  मैंने  जो  जानकारी  प्राप्त  की  है  उस  पर

 धारित  है  ।

 मुंझे  बताया  गया  है  कि  1985  और  1989  के  बीच  करीब  17  अरब  डॉलर  की  खरीददारी

 हमारे  रक्षा  सेनाओं  के  लिए  की  गई  थी  ।  इनमें  से  अधिकांश  खरीददारी  सोवियत  मिग  जमंत

 पनड्ब्बियों  और  स्वीश  बोफोसं  तोप  इत्यादि  के  लिए  की  गई  थी  ।  इसलिए  इन  हथियारों  को  खरीदने

 में  बदत  ही  अधिक  विदेशी  म॒द्रा  खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  वर्तमान  वित्तीय

 संकट  से  हम  अपनी  भली-भांति  परिचित  इस  संकट  से  उभरने  के  लिए  सरबगर  को  इस  व्यय  में  कटोती

 करनी  इसके  लिए  सरकार  को  कुछ  उपाय  करने  जहां  तक  रक्षा  सम्बन्धी

 फु्रताओं  का  सम्बन्ध  है  तो  स्वदेशीकरण  की  प्रक्रिया  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  और

 अनावश्यक  व्यय  को  टालना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  को  अपना  कर  ही  हम  रक्षा  पर  होने

 वाले  व्यय  को  कम  कर  सकते  हैं  |

 हमारे  हथियारों  के  आधनिकीकरण  ओर  स्वदेशीकरण  की  चर्चा  करते  समय  हमारे  सामने
 कुछ  त्रूटियां  ऊभर  कर  आयी  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  अ/युध  कारखाने  के  महानिदेशक  ने  अपने  ही  देश

 में  बोफोर्स  जैसे  तोपों  क॑  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करनी  चाही  ।

 वर्ष  1989  में  अनुमानित  लागत  1,100  करोड़  रुपया  था  जिसमें  से  नये  तोप  उत्पादन  लाइन  क्र  लिए
 850  करोड़  रुपए  आवंटित  कि  थे  और  आठ  प्रकार  के  गोला-बारूद  का  उत्पादन  करने  और

 बोफोर्स  तोप  के  लिए  दो  चार्ज  बैग  का  उत्पादन  करने  हेतु  कारखाने  को  250  करोड़  रुपये  आबंटित

 किये  गये  थे  ।

 आयुध  कारखाने  के  जनरलਂ  एम०  जी०  द्वारा  की  गई  लागत  प्रभावी  अध्यन
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 से  पता  चलता  है  कि  भारत  अर्थ  मूव्सं  लिमिटेड  जो  सावंजनिक  क्षेत्र  के आठ  उपक्रमों  से  एक  120

 करोड़  रुपये  को  लांगत  से  तोप  उत्पादन  लाइन  स्थापित  करना  चाहता  इसी  प्रकार  पुणे  का  एक
 निजी  फर्म  20  करोड़  रुपये  की  लागत  से  गोलियों  का  उत्पादन  कर  सकता  है  जिसमें  बाद  में  आयुध
 कारखाने  द्वारा  बारूद  भर  दिया  जायेगा  इस  प्रकार  स्पष्ट  रूप  से  हजार  करोड़  रुपये  की  बचत

 जब  हम  हथियारों  की  सौदाबाजी  करते  हैं  तो  हमें  इस  प्रकार  क॑  बचतों  को  ध्यान  में  रखना

 चाहिये  ।

 युद्ध  सम्बन्धी  खर्चे  की  दर  में  कमी  लानी  चाहिये  ।  हमें  अभी  भी  अनेक  सौदेबाजी  पूरी  करनी

 है  जो  कि  किसी  न  किसी  कारण  से  लम्बित  पड़े  उदाहरण  के  लिए  बाईसन  परियोजना  को  लें  ।

 इसकी  मंजूरी  1961  में  दी  गई  थी  और  इसका  उद्देश्य  विजयंत  टैंक  को  आधुनिक  बनाना

 इसे  1987  में  रह  कर  दिया  गया  ।  वर्तमान  लीलैंड  के  बदले  एक  उपयुक्त  इंजन  नहीं  मिलने

 के  कारण  1,700  विजयन्त  टैंक  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 टैंक  को  आधुनिक  बनाने  हेतु  परियोजना  राईन  को  बषं  1987  में  मंजूरी  दी  गई  थी
 जो  कि  शुरू  ही  नहीं  हो  पाया  ।

 को  आधुनिक  बनाने  हेतु  परियोजना  पैथर  ने  थोड़ी  बहुत  सकलता  प्राप्त  की

 चौदह  वर्षों  के  कायं  के  बावजूद  भी  अर्जुन  टेंक  का  एक  भी  प्रतिरूप  नहीं  बन  पाया  सेना
 की  प्रस्तावित  योजना  के  अनुसार  2000  सदी  तक  करीब  10  रेजिमेन्टों  को  अर्जुन  टैंक  से  लैस  कर
 दिया

 इसलिए  जब  इन  सभी  परियोजनाओं  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  तो  युद्ध  सम्बन्धी  खर्चे  की
 दर  को  कम  करना  चाहिए

 नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  बताया  है  कि  वबष॑  1982  में  कुछ  तोप  खरीदे  गए  थे  और

 33.62  करोड़  रुपये  के  गोला  बारूद  के  क्रया  देश  भी  दिए  गए  थे  ।  लेकिन  1985  में  तोपों  क ेआदेश

 रदू्द  कर  दिए  गये  थे  लेकिन  गोला-बारूद  के  आदेश  जारी  रखे  गए  थे  ।  इसलिए  तोप  तो  नहीं  खरीदे

 गए  और  हम  जो  मोला-बारूद  खरीद  रहे  थे  वे  अनुपयोगी  हो  इस  प्रकार  33.62  करोड़  रुपए
 का  राजस्व  घाटा  हुआ  था  ।

 ह

 ३.49  म०  प०

 सहोदय  पीठासीन  हुए  ]

 इस  सम्बन्ध  में  लेखा  परीक्षा  द्वारा  चेतक  हेलीकॉप्टर  का  भी  उल्लेख  किया  गया  टै

 विरोधी  भूमिका  निभाने  हेतु  चेतक  हेलीकॉप्टर  को  आधुनिक  बताने  के  लिए  6.92  करोड़  रुपए  की

 मंजूरी  दी  गयी  थी  जो  कि  उत्तम  साबित  नहों  घनराशि  कम  रहने  के  कारण  वे  आवश्यक
 परिवर्तन  नहीं  कर  पाए  हैं  ।

 नौसेना  में  जब  पन्डुब्बियां  पूरी  तरह  तैयार  नहीं  तो  उन्होंने  उस  स्थान  का  दौरा  करने  से

 इंकार  कर  फिर  पर्याप्त  धन  भी  नहीं  दिया  गया  जिसके  परिणामस्वरुप  वे  असहाय  हो
 इस  तरह  से  ऐसी  कई  परियोजनाएं  जो  शुरू  की  गई  उनसे  अपेक्षित  परिणाम  नहीं  यह्
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 नस लत  ««७-+-  न  ०  हल्के  «+  लड़ाकू

 जे  आर  भाव  के  ण  हआ  अन्य  उटहारहरए उचित
 योजना

 कारण  हुआ  ।  ऐसे  कुछ  वहां  हल्के  लड़ाकू
 परियोजना  और  अन्य  परियोजनाएं  इसका  उल्लेश्व  मेरे  वरिष्ठ  साथियों  ने  भी  किया  प्रकार  में
 प्रारंभ  की  गई  ये  सभी  परियोजनाएं  अभी  भी  लम्बित  पड़ी  हैं  और  इनमें  किसी  प्रकार  की
 कोई  प्रगति  नहीं  हुई  ।

 एक  अन्य  क्षेत्र  जिसमें  हम  व्यय  में  कटौती  कर  सकते  हैं  वह  परिवहन  व्यवस्था  परिवहन
 व्यवस्था  में  दो  और  तीन  लाइनें  युद्ध  क ेसमय  और  शांति  के  समय  र्पा  वहन
 भी  एक  या  दो  लाइनें  अत्यन्त  आवश्यक  मानी  जाती  हैं  |  किन्नु  अन्य  व्यवस्था  शांति  के  समय  श्वाली
 रहती  उस  अवधि  के  नागरिक  क्षेत्र  से  आवश्यकतानुसार  वाहन  किराए  पर  लिए  जा
 सकते  हैं  ।

 जैसा  हम  सब  जानते  हैं  सियाचिन  समुद्र  तट  से  को तुरंत  फिट  ऊचाई  पर  स्थित  उस  क्षेत्र
 में  सैन्य  में  संचालन  अत्यन्त  कठिन  काय॑  इस  संघर्ष  को  तुरंत  समाप्त  करने  की  आवश्यकता  है
 ताकि  काफी  खर्च  बचाया  जा  सके  ।  वहां  मानवजीवन  की  रक्षा  में  हम  प्रतिदिन  32-40  लाख  ड्पए
 प्रतिदिन  खर्च  कर  रहे  अगर  यह  विवाद  पहले  सुलझा  लिया  गया  होता  तो  करोड़ों  रुपए  बचाए
 जा  सकते  थे  ।  इसी  हमें  प्रत्येक  क्षेत्र  में  देखना  होगा  कि  किस  प्रकार  प्रकार  हम  धन  बचा
 सकते  हैं  ।

 रैंक  वन  पेंशन  के  संबंध  में  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगियों  व  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  म
 अभिव्यक्त  किए  मैं  भी  उनसे  सहमत  हूं  ।  हमें  30  से  40  वर्ष  की  आयु  में  सेवानिवृत्त  होने  वाले
 इन  लोगों  की  तुलना  अन्य  विभागों  से  नहीं  करनी  चाहिए  ।  इन  लोगों  को  अपने  सेवाकाल  में  अत्यन्त

 पुष्कर  स्थितियों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  अतः  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  एक  नीति  वमतब्य  देने
 का  अनुरोध  करू  गा  जिससे  कि  वे  उन्हें  व्यापक  लाभ  दे  सकें  जिसके  लिए  वे  प्रति  और  भूतपूर्व
 सरकार  के  प्रति  भी  अत्यन्त  आभारी  होंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विषय  पर  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  आपवा  धन्यवाद

 करता  हूं  ।

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :

 कर  रहा  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  इन  अनुदान  की  मांगों  को  स्वीकृत  करने  का  अनुरोध

 मैं  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 इससे  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  पता  होना  चाहिए  कि  पछले  वर्ष  किस  प्रकार

 लखर्ज  किया  मया  यह  ख्॑  उचित  प्रकार  से  किया  गया  अथवा  नहीं  ।
 हमारा  उद्देश्य  है  सुझाव  देना

 ही
 और

 यह  देखना  कि  पिछले  वर्ष  अनुमोदित  राशि  का  किस  प्रकार  उपयोग  क्रिया  गया  और  अगले  वर्ष  में

 इसका  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जायेगा  ।

 मैं  माननीय  श्री  सिंह  और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  का  समर्थन  करता  जिन्होंने

 हमारे  जवानों  और  सशस्त्र  सेनाओं  जो  देश  के
 लिये  लड़ते  हैं  और  देश  की  रक्षा  के  लिए  अपना
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 व नीनीीन न  >  आिजिनन  बना  ऑीनीयओ  ।  #%  हनन  ंजजनन  5५  नन  आन  अआअनजन  है  ना  जलन  ध  तनमन  मना  मन

 जीवनबलिदान  करते  उन्हें  सुविधाएं  देने  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  देश  की  सुरक्षा  व्यक्ति  की

 सुरक्षा  इसीलिए  मैं  सबंप्रथम  जवानों  के  प्रति  अपना  अभिनंदन  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 उड़ीसा  में  एक  प्रशस्ति  पूर्ण  उक्ति  कही  जाती  हिन्दी  में  वह  इस  प्रकार

 प्र  म  में  जो  अपने  संबंधों  और  स्नेह  सूत्रों  को  भुला  देते  हैं  ।

 मातृभूमि  के  आधार  पर  सुपुप्ति  ओर  निद्रा  को  त्याग  कर  जो  भारत  माता  के  दु:खों  का
 मोचन  करने  के  लिए  कूद  पड़ते  जो  खतरों  से  खेलते  हैं  उनका  मैं  अभिनंदन  करता
 सर्वप्रथम  में  अपने  उड़ीसा  से  शुरू  करू  उड़ीसा  में  कई  मुख्य  रक्षा  प्रतिष्ठान  हैं  उनके  माध्यम
 से  उड़ीसा  रक्षा  में  भारी  योगदान  देता  है  ।

 कटक  जिले  में  छबंला  में  एक  सैन्य  वायु  बेस  है  |  कोरापुर  जिले  में  सुना  बोला  में  एक
 फैक्ट्री  पुरी  जिले  एक  नौसेना  प्रशिक्षण  केन्द्र  श्ञजिला  लासोर  में  चांदीपुर  में  एक

 प्रमाण  एवं  परीक्षण  केन्द्र  जिला  बोलनगीर  सोनीतला  में  एक  आयुद्ध  कारखाना  जिला
 गंजम  में  गोपालपुर  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  है  और  जिला  बलसोर  में  नीलगिरी  में  एक  राडर
 स्टेशन  है  ।

 उड़ीसा  के  लोग  देश  की  रक्षा  के  सभी  प्रतिष्ठानों  के  लिए  सभी  प्रकार  का  त्याग  करने  के  लिए
 सदैव  तैयार  रहते  मैं  यहां  पर  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  बलियापुर  में  राष्ट्रीय  परीक्षण  रेंज
 अभी  तक  स्थापित  क्यों  नहीं  हो  पाई  ।  मैं  इस  सम्मानीय  सभा  के  सामने  यह  स्पष्टतः  कहना  चाहता
 हूं  कि  बलियापुर  में  राष्ट्रीय  परिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  का  यह  प्रस्ताव  1977  में  रखा  गया  था  और
 फिर  सरकार  ने  बलियापुर  में  राष्ट्रीय  परिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  काफी  जोर  किन्तु
 पिछले  14  वर्षों  में  यह  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  |  क्यों  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अटपकत  संक्षप  में  बोलिए  ।  अन्य  सदस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  ।

 डा०  कोतिकेश्वर  पात्र  :  बोफोर्स  मामले  और  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की
 टिप्पणियों  पर  बोलने  से  पूर्व  मैं  बलियापुर  में  राष्ट्रीय  परिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  की  स्थिति  से  स्पष्ट
 करना  इसीलिए  मैं  आपसे  कुछ  और  समय  का  अनुरोध  करू  गा  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  कुछ  मिनटों  में  कई  बातें  कहने  में  सक्षम  हैं  ।

 डा०  कातिश्वर  पात्र  :  बलियापुर  में  राष्ट्रीय  परीक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  के  संबंध  में  1980  में
 नई  दिल्ली  में  एक  चर्चा  हुई  थी  ।

 उस  रक्षा  मंत्री  उपस्थित  थे  ।  मुख्यमंत्री  तथा  अन्य  मंत्रियों  सहित  उड़ीसा  के  सभी
 सदस्यों  ने  उस  चर्चा  म  भाग  उस  श्री  अरुणाचलम  सलाहकार  और  वर्तमान

 रक्षा  विभाग  उपस्थित  थे  ।  उन्होंने  प्रत्येक  बात  समझाई  ।  यह  बताया  गया  कि  एक  विशेषज्ञ
 समिति  ने  जिसमें  तीन  व्यक्ति  थे--एक  ब्यक्ति  रक्षा  मंत्रालय  एक  अनुसंधान  एवं  विकास  एक
 सदस्य  महानिदेशक  गणवत्ता  समिति  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  की  जांच  की  और

 इस  बारे  में
 जांच  पड़ताल  की

 और  उन्होंने  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  राष्ट्रीय  परिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना
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 के  लिए  बलियाल  उचित  स्थान  है  ।  उस  मैंने  उनसे  मामले  में  हस्तक्षेप  नहीं  करने  के  लिए  कहा
 उस  मैंने  कहा  था  कि  यह  स्थान  उचित  नहीं  है  और  यदि  जनता  का

 सहयोग  नहीं  मिला  तो  यह  क्रियान्वित  नहीं  होगा  ।  मैंने  यह  भी  कहा  कि  बलियायाल  की  जनता
 इसका  कड़ा  विरोध  करेगी  और  मैंने  उनसे  एक  अन्य  यथोचित  स्थान  ढूंढने  के  लिए  किन्तु
 मेरा  अनुरोध  अस्वीकृत  कर  दिया

 पहले  कई  प्रधान-मंत्रियों  द्वारा  कई  प्रयास  किए  गए  किन्तु  कोई  भी  अधिकारी

 वहां  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  बलियाथाल  बालसौर  की  हरियाली  वहां  काफी  क्षि-योग्य  भूमि
 सरकार के  प्रस्ताव  के  बलियायाल  में  70,000  लोग  विस्थापित  होंगे  और  99  गांव  ल्लाली

 किए  जाएंगे
 *'(व्यवधान

 )*'

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  विषय  पर  आए  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  इस  पर  विचार  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  सभी  सूचनाएं  उपलब्ध  आपको  ये  बताने  की  जरूरत  नहीं  कृपया
 अपने  विपय  पर  कई  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  ।

 डा०  कातिश्वर  पात्र  :  कई  सदस्यों  ने  40  मिनट  से  भी  अधिक  समय  लिया  मैं

 आपके  कक्ष  में  आपसे  स्पष्ट  रूप  से  प्राथंना  की  थी  कि  अपनी  शिकायतों  को  अभिव्यक्त  करने  के  लिए

 मुझे  अधिक  समय  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  बोलने  का  समय  किन्तु  आपको  आंकड़े  देने  को  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 को  भीकांत  जेना  :  उड़ीसा  की  संपूर्ण  जनता  बलियायाल  में  राष्ट्रीय  परीक्षण
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  विरोध  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  उन्हें  बोलने  से  रोक  नहीं  रहा  ।  किन्तु  मैं  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  ये  ब्योरे
 देने  की  जरूरत  नहीं

 डा०  कारतिश्वर  पात्र  :  मेरा  तक॑  यह  हमने  उड़ीसा  में  किसी  अन्य  रक्षा  प्रतिष्ठान  की

 स्थापना  का  विरोध्र  नहीं  किया  उड़ीसा  की  जनता  इस  प्रतिष्ठान  की  स्थापना  का  कड़ा  विरोध

 क्यों  कर  रही

 सरकार  के  आकलन  के  70,000  लोग  बेधर  हो  किन्तु  मेरे  अनुमान
 के  1.5  लाख  लोग  बेघर  हो  जाए ंगे  ।  वहां  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जिनके  पास  संपति  हैं  किन्तु

 वहां  आवासीय  गृह  नहीं  वे  भी  इससे  प्रभावित  होने  और  वे  भी  विस्थापित  हो  यह  एक

 वात  है|  दूसरी  बात  यह  है  कि  भोगराई  के  41  गांवों  को  भी  खाली  करना  पड़ेगा  ।  और  सरकार  को

 विशाल  भूमि  क्षेत्र  का  अधिग्रहण  करना  होगा  ।

 अगर  मानचित्र  में  नहीं  होता  तो  इस  राष्ट्रीय  परिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  का

 क्या  हुआ  होता  ।  इसे  किसी  अन्य  यथोचित  स्थान  पर  बनाया  जाता  मैं  यहां  सदन  के  माननीय

 रक्षा  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  राष्ट्रीय  परीक्षण  केन्द्र  बलियायाल  से  हटा  कर
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 किसी  अन्य  उचित  स्थान  पर  बनाया  क्या  यह  सरकार  हमारे  लोगों  को  क्या  यह

 सरकार  हमारे  लोगों  को  मारमार  राष्ट्रीय  परीक्षण  केन्द्र  स्थापित  करेगी  ?  इसका  उत्तर  नकारात्मक

 होना  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री
 से  इस  मामले  पर  विचार  विमर्श  करने  का  और  तत्पद्चात

 इस  संबंध  में  उचित  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता

 इस  सभा  बोफोर्स  के  मामले  को  लेकर  बहस  हुई  और  कुछ  बड़ें  लोगों  ने  इस  बोफोर्स  के

 मामले  से  लाभ  उठाया  और  उन्हें  देश  में  ऐसा  स्थान  मिला  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बोफोर्स  के  मामले

 को  उछालने  लगा  ।  किन्तु  इस  बार  क्या  हुआ  ?

 सिन्धु  भौतर  पाप  छिपे

 लिछ  छिपे  न  बड़पन  गाई

 सभा  के  मीतर  पंडित  छिपे  न  ।

 सूरज  छिपे  न  बादल  छाई  i

 ]
 सत्य  एक  दिन  में  प्रकट  हो  सकता  है  ।  मैं  सभा  से  मांग  करता  हूं  कि  इस  मामले  की  जांच

 करने  के  लिए  एक  समिति  होनी  चाहिए  और  इसकी  रिपोर्ट  को  माननीय  सदस्यों  और  देश  की

 जानकारी  के  लिए  सभा  में  रखना  चाहिए  क्योंकि  यह  ऐसा  मामला  है  जिसे  राजनैतिक  रंग  दिया

 गया  है  और  इसके  द्वारा  कुछ  लोगों  ने  सत्ता  हथियाने  का  मौका  हड़प  मैं  लोगों  के  नाम  ले

 रहा  ।  किन्तु  वे  भली-भांति  अपनी  स्थिति  जानते  हैं  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भारत  के  माननीय  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  ने

 31  1990  के  वर्ष  के  लिए  कुछ  टिप्पणियां  की  1991  का  क्रमांक  8  इन  टिप्पणियों  का

 उचित  उत्तर  नहीं  दिया  गया  या  उचित  रूप  से  निपटान  नहीं  किया  गया  ।  रक्षा  विभाग  में

 कारियों  और  कुछ  अन्य  लोगों  की  लापरवाही  के  कारण  करोड़ों  का  नुकसान  हुआ  और  उसके  कारण

 अब  हमें  समस्या  का  सामता  करना  पड़  रहा  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  ने  यह  इस

 ओर  भी  संकेत  किया  था  कि  जो  धन  एक  विशिष्ट  कार्य  के  लिए  बजट  में  आवंटित  उसका  67

 प्रतिशत  का  पूरी  तरह  दुरुपयोग  किया  ware

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अब  अपनी  बात  समाप्त  करनी  आप  इस  तरह  लगातार

 नहीं  बोल  सकते  ।  समय  अत्यन्त  सीमित  आपको  न  जानना  चाहिए  कि  एक  विषय  पर  कैसे

 बोला  जाता  है  ?

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  मुझे  पांच  मिनट  और  चाहिए  ।

 लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  प्रशिक्षण  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  :

 में  कुछ  प्रशिक्षण  अमुरूपकों  के  प्रतिस्थापन  और  उपयोग  की

 लेखा  परीक्षा  में  अन्य  बातों  क ेसाथ  यह  उद्घादित  हुआ  कि  11.49

 करोड़  रुपए  को  कीमत  के  दो  अनुरूपक  क़मशः  जुलाई  1985  और
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 मार्य  1887  से  अनिय्ित  विद्युत  आपूति  के  कारण  बेकार  पड़े
 रहे  ।”

 एक  और  भी  महत्वपूर्ण  मुद्दा  ह ैऔर  मैं  उसको  उद्घृत  करता  हूं  :

 ने  1983  में  967  करोड़  रपये  की  अनुमालित  लागत
 पर  गोला  बारूद  और  अन्य  विशेष  उपस्कर  के  साथ  तोन  प्रकार  के  पोत
 खरीदने  को  स्वीकृति  दी  इन  पोतों  के  प्रचालन  और

 रखाव  की  लेखा  परीक्षा  संबीक्षा  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा
 गया  है  कि  618.30  करोड़  रुपये  की  लागत  से  खरीदे  गए  एक  प्रकार
 के  पोत  के  डिजाइन  में  अनेक  कमियां  थीं  जिससे  इसके  प्रणालन  में  गंभीर

 कठिनाइयां

 यह  बताया  गया  था  कि  यह  1993  से  पहले  तैयार  नहीं  होगा  ।  हालत  यह  इसी  प्रकार
 लेखा  परीक्षा  द्वारा  रक्षा  अधिकारियों  की  लापरवाहियों  के  अनेक  मामलों  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।
 लेकिन  मैं  उन  सबका  उल्लेख  नहीं  करूंगा  ।  मैं  यहां  केवल  कुछ  ही  मुद्दे  उठाना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  और  नये  मुद्दे  न  उठाइए  ।  ये  दो  मुद्दे  ही  काफी  हैं  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पत्र  :  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 ]
 श्री  डी०  ढो०  खनो  रिया  :  माननीय  अध्यक्ष  डिफेंस  का  जो  बजट  हमारे  सामने

 आया  उसको  देखने  के  बाद  मुझे  अफसोस  इस  चीज  का  हुआ  कि  हमारे  अवकाश  प्राप्त  फोजी  भाई
 बीस  लाख  से  ऊपर  अपने  घरों  में  बैठे  उनके  बारे  में  कोई  जिक्र  नहीं  यह  सभी  को  पता  है  कि
 सविस  करने  के  बाद  हरेक  आदमी  को  रिटायर  होना  पड़ता  घर  में  और  परिवार  में  रहना  पड़ता

 है  ।  आरम्ड  फोर्स  पर्सनल  की  सविस  कंडीशन्स  को  देखते  हुए  हमें  दुख  होता  है  कि  हमारी  पैन्शनों  में

 बहुत  बड़ी  विसंगति  है  जो  कि  जमीन  से  आसमान  तक  छती  है  ।  बत्तीस  साल  की  नौकरी  करने  के
 बाद  पेन्शन  में  आया  था  ।  आज  आने  वाले  और  1973  से  पहले  आने  वाले  अम्ड  फोर्स  के  जवान

 और  अफसरों  की  पेन्शन  में  बहुत  बड़ा  फर्क  है  ।  इस  चीज  को  देखकर  आपको  बड़ी  हैरानी  होगी  ।

 1973  में  थरं-पे  कमीशन  की  रिपोर्ट  जिस  वक्त  लागू  की  गई  थी  तो  उस  वक्त  1973  से  पहले  आने

 वाले  हवलदार  को  375  रुपए  मिलते  लेकिन  आज  उसी  रेंक  के  आने  हवलदार  को  761

 रुपए  प्रति  माह  को  पेन्शन  मिल  रही  1973  से  पहले  आने  वाले  एक  सूबेदार  मेजर

 को  551  रुपए  प्रति  माह  पेन्शन  मिलती  है  लेकिन  1973  के  बाद  आने  वाले  सूबेदार  मेजर  को  1588

 रुपए  की  पेन्शन  मिलती  है  ।  इसी  प्रकार  एक  लेफ्टीनेंट  की  जो  1973  से  पहले  आने  वाले  थे  उनको

 850  रुपए  पेन्शन  के  मिलते  थे  और  अब  जो  1973  के  बाद  आ  रहे  हैं  उनको  2550  रुपए  की  पेन्शन

 मिलती  है  ।  इसी  प्रकार  1973  से  पहले  आने  वाले  ब्रिगेडिपर  को  1648  रुपए  पेन्शन  मिलती  है
 और  1973  के  बाद  आने  वालों  को  जो  उसी  रैक  के  हैं  उनको  3150  रुपए  प्रति  माह  पेन्शन  के

 के  मिलते  हैं  ।  इसी  प्रकार  1973  से  पहले  आने  वाले  लेफ्टीनेंट  जनरल  को  पेन्शन  2534  रुपए  प्रति
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 माह  मिलती  है  और  अब  आने  वाले  उरी  रैंक  के  अफसरों  को  3800  रुपए  प्रति  माह  की  पेन्शन

 मिलती  है  ।  यह  बहुत  बड़ी  विसंगति  है  ।  जिन  लोगों  ने  आर्म्ड  फोर्सेस  में  नोकरी  की  हैं  या  जो  कर

 रहे  हैं  तो हमारी  कंडीशन  में  और  सिविलियन  डिपार्टमेंट  के  लोगों  की  कंडीशन  में  बड़ा  फर्क  है  ।

 आर्मी  के  जवान  की  जब  रिटायरमेंट  होती  है  तो  उसकी  उम्र  35  से  40  साल  के  बीच  होती  है  |  जब

 उस  उम्र  में  वह  घर  में  आता  है  तो  उसके  बच्चे  सैटल  नहीं  हो  पाते  तथा  और  मुसीबतों  को  सहना

 पड़ता  है  ।  सिविलियन  डिपार्टमेंट  में  काम  करने  वाले  हमारे  काउन्टरपार्ट  58  साल  की  उम्र  तक  नौकरी

 करते  एक  ही  कुर्सी  के  एक  ही  मकान  में  रहते  हैं  ओर  एक  ही  जगह  पर  रहकर  हैं  ओर

 58  साल  की  उम्र  तक  सारी  प्रमोशन  हासिल  करते  58  साल  की  उम्र  तक  बच्चे  सैटल  हो  जाते

 घर  बन  जाता  है  और  घर  में  आने  के  बाद  कोई  भी  प्राबलम  सहन  नहीं  करनी  पड़ती  |  लेकिन

 दूसरी  तरफ  आर्म्ड  फोर्सेज  के  रिटायर  हुए  जवान  और  आफिसर  उनको  दिन-रात  मेहनत  करने  के

 बाद  भी  कम  पेन्शन  मिलती  उसके  साथ-साथ  जब  वे  अपने  घर  जाते  हैं  तो  वहां  कई  समस्याओं  से

 जूक्षना  पड़ता  1973  के  रिटायर  हुए  जवान  जव  वे  फोज  में  थे  चाहे  आर्मी  में  नेवी  में  हों  या

 एयर  फोर्स  में  हों  उन्होंने  देश  की  बहुत  लड़ाइयां  लड़ी  हैं  ।  उन्होंने  1947-48,  1962,  1965  और

 1971  की  लड़ाइयां  लड़ी  ये  वही  लोग  हैं  जिनकी  पेंशन  कम  लेकिन  उनको  कई  किस्म  के  मंडल
 हासिल  हुए  अंग्रेजों  के  समय  में  विक्टोरिया  उसके  बाद  वीर  महावीर  और
 परमवीर  चक्र  उनके  पास  ही  हैं  ।  लेकिन  पेंशन  के  मामले  में  वे  सबसे  पीछे  उनको  सबसे  कम  पेंशन
 मिलती  अपनी  जिन्दगी  को  कुर्बान  करके  उन्होंने  ये  मैडल  कमाये  मैडल  कोई  बाजार  में  नहीं
 मिलते  कि  उन्हें  खरीद  लिया  जाये  और  न  ही  घरों  में  बैठकर  प्राप्त  किये  जा  सकते  अपनी  जान
 देश  पर  कुर्बान  करते  हैं  तब  मेडल  पाते  हैं  ।  जब  घर  आते  हैं  तो  सबसे  कम  पेंशन  उन्हें  मिलती  है  ।
 घर  में  उनके  खाने  के  लिए  राशन  नहीं  होता  है  वे  अपनी  जमीनें  गुजारा  कानून  के  तहत  खो  चुके
 ओर  उस  पर  अपना  कब्जा  कर  लिया  मेरा  सरकार  से  और  रक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  हैं  कि  हमारे
 जो  बीस  लाख  से  ऊपर  फोजी  आदमी  रिटायर  होकर  घर  में  बंठे  हैं  उनके  मन  में  बहुत  बड़ा  रोष  है
 उनके  बारे  में  आप  सोचे  ।  वे  कई  राज्यों  की  विधान  सभाओं  में  भी  आ  चुके  यहां  पर  भी  1984
 में  कई  रिटायर  फौजी  आये  थे  और  इस  लोक  सभा  में  भी  हम  लोगों  की  संख्या  आठ  के  करीब  है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि सदन  हमारा  समर्थन  करे  और  जो  पेंशन  के  मामले  में  विसंगतियां  है  उसको

 दूर  किया  जाये  ।  श्री  वी०  पी०  सिंह  ने  अन्तरिम  राहत  दी  थी  सात  रुपये  से  लेकर  459  रुपये  की
 एडहॉक  रिलीफ  दी  थी  |  यह  कम  से  कम  सिपाही  से  लेकर  सूबेदार-मेजर  तक  को  मिलनी
 लेकिन  वह  भी  अभी  तक  नहीं  मिली  अध्यक्ष  मेरा  आपके  माध्यम  से  सरकार  से

 पुरजोर  शब्दों  में  निवेदन  है  कि  रिटायर्ड  फौजियों  को  उनको  पेंशन  में  जो  विसंगति  जो  फर्क  है  वह्
 दूर  होना  चाहिए  ताकि  वे  लोग  भी  अपने  परिवार  को  पाल  सकें  और  उन  लोगों  में  जो  रोष  हैं  वह

 न््म  हो  सके  ।

 इतना  ही  मुझे  रिटायर्ड  फौजियों  के  बारे  में  निवेदन  करना  था  ।

 भी  सुर्यंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  हमारे  भूतपूब॑  प्रधानमन्त्री  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री  न ेकहा  था--जय  जवान  जय  किसान  ।  रक्षा  मन्त्रालय  के  बजट  से  यह  सिद्ध  हो  जाता
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 है  कि  इस  देश  के  जितने  किसान  उपेक्षित  हैं  उसी  तरह  से  जवान  भी  उपेक्षित  पवार  साहब  हमारे
 अनुभवी  मन््त्री  आज  पेंशन  के  सम्बन्ध  में  आपने  देखा  कि  सदन  में  जितने  भी  सदस्य  बोले  हमारे
 माननीय  नेतागण  ने  भी  स्वीकार  किया  है  कि  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  जो  लोग  लड़ाई  लड़ते  देश  की

 सुरक्षा  पर  कर्बात  होने  का  काम  करते  हैं  उनकी  आज  क्या  स्थिति  वे  लोग  35-36  साल  की  उम्र
 में  रिटायर  हो  जाते  फिर  वह  लौटकर  घर  आते  हैं  तो  आपको  पवार  साहब  आश्चर्य  होगा  कि
 उनकी  नौकरियों  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  रक्षा  मन्त्रालय  ने  जो  संस्थान  बनाया  है  उसमें  उनको

 वर्ष  तक  दोड़ना  पड़ता  है  ।  कोई  भी  योजना  पर  अमल  नहीं  होता  है  ।  जो  इस  देश  के  लिए
 अपनी  कुर्बानी  देते  हैँ  और  कुर्बानी  को  तैयार  रहते  हैं  उनके  लिए  आपको  सिर्फ  पेंशन  ही  नहीं  उनके
 बच्चों  की  पढ़ाई  की  भी  निश्चित  रूप  से  व्यवस्था  करनी  जब  तक  वे  फोसं  में  रहते  हैं  आप

 अच्छे  स्कूल  में  उनके  बच्चों  को  शिक्षा  देने  का  काम  करते  लेकिन  जब  वे  रिटायर  होते  हैं  तो  उनके

 बच्चों  की  पढ़ाई  की  अच्छी  व्यवस्था  सरकार  की  ओर  से  नहीं  होती  आप  उनको  प्राथमिकता  नहीं
 देते  तो  आप  देखेंगे  कि  रक्षा  बजट  में  आपका  कोई  ऑडिट  लेखा-जोखा  नहीं  होता  इसका

 मतलब  यह  है  कि  उसका  सही  उपयोग  सही  जगह  पर  होना  जब  चीन  के  साथ  युद्ध  हुआ  था

 तो  हमारी  स्थिति  अच्छी  नही  थी  |  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  के  जमाने  में  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  दरभंगा

 से  फारबिसगंज  तक  सीमावर्ती  सड़क  की  स्वीकृति  दी  थी  लेकिन  आज  तक  न  इस  बजट  में  और  न  ही

 पिछले  बजट  में  रक्षा  मन्त्रालय  की  ओर  से  इस  पर  ध्यान  दिया  गया  है  जबकि  उस  समय  सुरक्षा  की

 दृष्टि  से  और  मुस्तैदी  के  साथ  पीछे  हट  रहे  थे  ।  आप  यह  जान  लें  कि  यदि  चीन  या  बंगलादेश  की  तरफ

 से  कोई  आक्रमण  होता  हो  या  कोई  और  आपके  ऊपर  दुस्साहस  करता  हो  तो  आपकी  वही  स्थिति  होगी  ।

 इस  यातायात  के  सम्बन्ध  में  जो  स्थिति  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  के  समय  में  वही  अब  होगी  ।  इसलिए

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सीमा  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  जो  सड़क  यातायात  या  रेल  बातायात  हो  या  ऐसी

 कोई  और  आपकी  व्यवस्था  निश्चित  रूप  से  विशेष  ध्यान  देकर  उस  काय॑  को  आप  करने  का  काम

 करें  ।

 अध्यक्ष  अभी  इसी  सदन  में  मैंने  आपके  माध्यम  से  कहा  था  कि  पाकिस्तान  आपके  युद्ध

 लड़ने  के  लिए  तैयार  भले  ही  जितने  दिनों  तक  आप  और  हम  टाल  टाल  लें  परन्तु  वह

 वादियों  को  आपके  हिन्दुस्तान  से  सटे  हुए  बार्डर  एरिया  में  प्रशिक्षण  देने  का काम  कर  रहा  हम

 लोगों  ने  कहा  कि  उन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  मुस्तैदी  के  साथ  युद्ध  करके  निश्चित  रूप  से  ध्वस्त  करना

 चाहिये  ।

 अभी  आपने  देखा  है  कि  वहां  के  सेनाध्यक्ष  अफजल  बेग  ने  कहा  कि  हिन्दुस्तान  इतना

 मजबूत  हो  चुका  है  कि  किसी  भी  वक्त  उसके  ऊपर  युद्ध  कर  सकता  है  ।  यह  इस  बात  का  सूचक  है  और

 आपको  सूचना  कर  रहा  है  कि  मैं  युद्ध  के  लिए  तैयार  आप  तैयार  रहें  ATT आप  इस  बात  को  नकार

 नहीं  कर  सकते  कि  पाकिस्तान  के  पास  आणविक  बम  है  और  आप  शान्तिप्रिय  बनते  इससे  काम

 चलने  वाला  नहीं  इसलिए  हम  लोगों  को  भी  रक्षा  पर  जितना  खर्च  करना  आणविक  बम

 नाना  चाहिए  क्योंकि  इसे  बनाने  का  समय  आ  गया  है  और  हमें  अवश्य  ही  बनाना  चाहिये  |  साथ  ही

 आधुनिक  हथियार  भी  बनाने  चाहिये  तथा  हमारी  सेना  में  जो  पदाधिकारी  उनको  ज्यादा-से-ज्यादा

 सुविधायें  दे  सकते  वह  देने  का  कार्य  करें  ।
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 जय  लजजजा  ——  ज्नाज-+

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्रो  भोहन  विष्णु  रावले  :  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  भूतपूर्व
 राष्ट्रपति  डा०  राधाक्ृष्णन्  को  मैं  अपनी  श्रद्धांजलि  अर्पित  करते  हुए  अपने  विचार  प्रकट  करना

 चाहता  हूं  ।  इसके  पहले  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  और  पूर्व  प्रधानमन्त्री  श्री  बी०  पी०  सिंह
 तथा  श्री  चन्द्रशेखर  जी  के  पास  मन्त्रालय  का  कार्थभार  था  लेकिन  इस  बार  हमारे  महाराष्ट्र  से

 आये  हए  साथी  श्री  शरद  पवार  जी  को  यह  मन्त्रायय  दिया  गया  हमने  माननीय  रक्षा  मन्त्री  जी  को

 अपनी  आंखों  से  देखा  हुआ  है  ।  जब  हम  बम्बई  गये  थे  तो  एक  जहाज  से  दूसरे  जहाज  में  आना  पड़ा  तो

 मैंने  उनके  साहस  को  देखा  |  यदि  वे  राजनीति  में  निपुण  हैं  तो  युद्ध  में  भी  निपुण  हो  वह  देखा

 अध्यक्ष  पाकिस्तान  अपने  देश  में  और  विदेश  में  भारत  के  विरुद्ध  गलत  प्रचार  कर  रहा
 है  ।  साथ  ही  वह  कश्मीर  में  उग्रवादियों  को  आर्थिक  सहायता  दे  रहा  चीन  और  ईरान  से

 आधुनिक  हथियार  उसको  मिल  रहे  हैं  ।  कहा  जा  रहा  है  कि  भारत  चीन  के  सम्बन्धों  में  सुधार  हुआ  है
 लेकिन  यह  बात  गलत  पाकिस्तान  छम्ब  और  पुंछ  क्षेत्र  में  उग्रवादियों  की  आड़  में  युद्ध  कर  रहा
 गत  कुछ  दिनों  से  पाकिस्तान  ने  जम्मू-कश्मीर  के  पुंछ  क्षेत्र  में  भारी  गोलाबारी  कर  रखी  है  और  उसमें
 22  लोग  ह॒ताहत  हुए  हैं  ।  अभी  छम्ब  क्षेत्र  में  भी  गोलाबारी  की  मुझे  आपको  यह  बतलाना  पड़ता

 है  कि  पाकिस्तान  के  प्रधानमन्त्री  नवाज  शरीफ  और  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  बेनजीर  मुट्टो  विभिन्न  मतों  के
 हैं  लेकिन  उन्होंने  अभी-अभी  फॉरेन  न्यूज  में  एक  मुलाकात  उन्होंने  इन्टरव्यू  में  कहा  कि  पाकिस्तान

 और  हिन्दुस्तान  में  काश्मीर  के  प्रश्न  पर  एक  वर्ष  के  अन्दर  युद्ध  हो  सकता  इसका  मतलब  यह  है  कि

 पाकिस्तान  युद्ध  करने  के  लिए  तैयार  है  ।  हमने  विदेश  सचिव  के  स्तर  पर  कई  बार  इसका  हल  निकालने
 का  प्रयास  लेकिन  कुछ  हो  नहीं  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के

 गाय  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  ने  यहीं  रामलीला  मैदान  में  जन-समुदाय  के  सामने  कहा  था  कि  पाकिस्तान

 हमें  गाली  दे  रहा  उसकी  गाली  का  जबाब  हम  गाली
 से  नहीं  गोली  से  देंगे  ।  यही  अपेक्षा  हमें

 सरकार  से  है  ।

 अध्यक्ष  आज  पाकिस्तान  जोर-शोर  से  विदेशों  में  भारत  के  विरुद्ध  गलत  प्रचार  कर

 रहा  पाकिस्तान  की  भारत  से  सम्बन्ध  सुधारने  की  कोई  इच्छा  नहीं  है  ।  अजेन्टीना  चाइना  के
 पास  से  वह  चाय  लेता  कीनिया  से  वह  चाय  लेता  उनको  महंगी  पड़ती  लेकिन  हमसे  लेने  के

 लए  वह  राजी  नहीं  अध्यक्ष  हमारे  पास  1200  विजयन्त  टैंक  जो  हमने  ब्रिटेन  से
 लेकिन  20  वर्ष  पहले  ब्रिटेन  ने  उनका  निर्माण  बन्द  कर  दिया  हमारे  पास  60  अच्छे  युद्धपोत

 हैं  जो  15  वर्ष  पहले  वे  भी  आधुनिक  ढंग  की  टेक््नीक  के  होने  हमारे  पास

 विमान  हैं  जो  हमने  रूस  के  उसका  भी  उत्पादन  उन्होंने  बन्द  कर  दिया  वह  भी  नई  टैक्नीक

 के  होने  आज  हमारा  दुश्मन  पाकिस्तान  ही  बल्कि  चीन  भी  आज  चीन  के  पास

 30,30,000  सेना  है  भारत  के  पास  12,62,000  सेना  है  ।  और  पाकिस्तान  के  पास
 5,15,000  सेना  आज  चीन  के  पास  तेरह  हजार  मील  तक  मारने  वाली  मिसाइलें  हैं  ओर  विमान
 से  तीन  हजार  किलोमीटर  तक  मारने  वाली  मिसाइलें  हैं  ।

 अध्यक्ष  रक्षा  बजट  में  नौसेना  के  लिए  892  करोड़  आर्मी  के  लिए  8079
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 करोड़  रुपया  और  वायु  सेना  के  लिए  2054  करोड़  रुपये  का  सरकार  ने  प्रावधान  किया  लेकिन  इसमें
 ज्यादा  बढ़ती  होनी  चाहिए  ।  गल्फ  युद्ध  में  हमने  देखा  है  कि  आधुनिक  टैक््नीक  से  युद्ध  किया  जाता

 हमें  ज्यादा-से-ज्यादा  वायुसेना  और  नौसेना  के  ऊपर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  अध्यक्ष  हमारे  जो

 बिमान  उनके  लिए  पेट्रोल  की  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हम  जो  पायलट्स  को  ट्रंनिग  देते  अगर

 उनको  पेट्रोल  की  कमी  पड़ेगी  तो  हमारा  ट्रेनिंग  स्टैंडडं  कम  होगा  और  युद्ध  में  संकट  पैदा  हो  सकता

 150  प्रति  लीटर  हर  दिन  लगता  वह  150  प्रति  लीटर  प्रयोग  होना  ही  मुझे  मालूम  है  कि

 वक्त  कम

 श्रीलंका  में  भारतीय  सेना  भेजने  से  घन  बहुत  खर्च  हुआ  लेकिन  उसमें  जो  सैनिक  हताहत

 हमारी  सबसे  बड़ी  गलती  थी  कि  भारतीय  सेना  के  हताहत  जवानों  के  आश्रितों  के  पुनर्वास  करने

 का  काम  नहीं  वह  तेजी  से  होना  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  के  लिए  जो  सेना  भेजते

 वह  बन्द  होनी  मैं  अभी  मुंबई  गया  वहां  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  मेजगांव  डॉक  पर  जो

 सैनिक  हैं  उनको  15  वर्ष  से  नया  वेतन  नहीं  दिया  गया  उनकी  शिकायत  है  कि  उन्हें  मकान  भत्ताਂ

 शिक्षा  भत्ता  नहीं  मिल  रहा  है  ।  वहां  45  प्रतिशत  कर्मचारी  कांट्रं कट  बेसिस  पर  अगर ये  स्ट्राइक  पर

 जाएंगे  तो  युद्ध  क ेसमय  कुछ  भी  हिन्दुस्तान  में  हो सकता  है  ।  युद्ध  कभी  भी  हो  सकता  है  ।

 बाहर  तो  गोलीबारी  हो  रही  है  लेकिन  हमारी  सरकार  बता  नहीं  है  रही  ।  हमारे  पास  केवल  18  सैनिक

 स्कूल  उनमें  भी  बढ़ती  होनी  महाराष्ट्र  में  एक  नेवल  प्री  ट्रै  निग  स्कूल  नहीं  रायगढ़
 और  रत्नागिरि  जो  कोस्टल  एरिया  महां  ये  होने  हमारे  रक्षा  मन्त्री  महाराष्ट्र  से  आए
 उनको  मालूम  है  कि  छत्रपति  शिवाजी  ने  नेवल  दण्ट्रोड्यूस  की  उनके  लाने  के  बाद  ब्रिटिशं
 लोग  हमारे  यहां  आए  और  हमारे  ऊपर  राज  करके  इसलिए  हमारी  अऑमंरी  खाली  नहीं  रहनी
 चाहिए  ।  एक  वर्ष  में  हिन्दुस्तान  में  50  हजार  सैनिक  सेबानिवृत्त  हो  जाते  मेरी  मांग  है  कि  हर
 राज्य  को  उनकी  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिये  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  श्री  अरुण  सिंह  की  अध्यक्षता  में  जो  डिफेंस  एक्सपैंडीचर  से
 न्धित  कमेटी  बनी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  बारे  में  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  सरकार  को
 उसके  बारे  मैं  फिर  से  सोचना  वैसे  तो  हमारे  भूतपूर्व  सैनिकों  की  सुविधाओं  के  बारे  में  बड़े
 जोर-शोर  से  प्रचार  किया  जाता  है  लेकिन  उनमें  भी  भारी  असन्तोष  रैंक  वन  पेंशनਂ  के
 सिद्धांत  को  सरकार  को  मान  लेना  चाहिये  |  गणतंत्र  दिवस  की  परेड  में  जब  भूतपूर्व  सैनिकों  का  जत्था

 हमारे  सामने  से  गुजरता  है  तो  उन्हें  देखकर  गव॑  फख्य  से  हमारा  सिर  ऊंचा  हो  जाता  है  लेकिन  जब
 वे  आन्दोलन  करते  हैं  और  घरने  पर  बैठते  उस  टाइम  हमारा  सिर  शर्म  से  शुुक  जाता  इसलिए
 मैं  सरकार  से  विनती  करता  हूं  कि  उनकी  सुविधाओं  पर  ध्यान  इन  शब्दों  के  मैं  रक्षा  बजट
 का  शिवसेना  पक्ष  की  ओर  से  विरोध  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता  हूं  और  आशा  करता  हू  कि  मैंने  यहां  जो  विचार
 प्रकट  किये  रक्षा  मन््त्री  जी  उनकी  ओर  ध्यान  देंगे  और  कुछ  उसमें  सुधार  करेंगे  ।  आपने  मुझे  मौका

 इसलिये  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हू  ।

 भरी  तेजसिहु  राब  भोंसले  :  अध्यक्ष  मैं  भारत  सरकार  के  रक्षा  बजट  का
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 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  जब  हमारा  देश  स्वतन्त्र  हुआ  उस  समय  कष्टमीर  भारत  में
 बिलीन  हो  गया  विलीन  होने  हिन्दुस्तान  पाकिस्तान  युद्ध  हुआ  जिसके  बाद  कश्मीर  का

 एक  हिस्सा  भारत  में  शामिल  हो  गया  और  कुछ  हिस्सा  आजाद  कश्मीर  के  नाम  से  पाकिस्तान  के  कब्जे
 में  चला  गया  ।  उस  दिन  से  आज  तक  कश्मीर  समस्या  हल  नहीं  हो  पाई  है  ।

 भारत  पाकिस्तान  के  बीच  पहला  युद्ध  1962  में  हुआ  ।  उसके  बाद  1965  में  भारत  चीन  युद्ध

 हुआ  और  भारत  पाकिस्तान  के  बीच  1971  में  एक  ओर  युद्ध  जिसके  परिणामस्वरूप  बंगलादेश

 अलग  हो  गया  ।  इसके  बाद  श्रीलंका  में  शान्ति-सेना  भेजी  गयी  और  जब  उसे  वापस  बुलाया  गया  तो

 उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  एल०टी०टी०ई०  का  प्रभाव  श्रीलंका  के  उत्तरी  भाग  में  बढ़ता  गया  और

 उससे  भारत  देश  को  भी  बहुत  खतरा  पैदा  हो  गया  ।

 पाकिस्तान  की  भूतपूर्व  बेनजीर  मुट्टो  के कथन  के  अनुसार  पाकिस्तान  परमाणु  बम

 बनाने  की  क्षमता  रखता  क्या  भारत  सरकार  ने  इसे  गम्भीरता  से  लिया  है  ?  पोखरन  स्वर्गीय

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  कार्यकाल  में  अणुशक्ति  का  परीक्षण  हुआ  मगर  आज  तक  हमने  अणुशक्ति
 का  उपयोग  मेडिकल  तथा  मानव  प्रगति  के  लिए  ही  किया  है  ।  उसके  बाद  1971  में  भारत-पाक  का  युद्ध

 हुआ  ।  आज  भी  वैसे  ही  पुंछ  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  बराबर  गोलीबारी  की  छूटपुट  घटनाएं
 जारी  न्यूज-वीक  के  वर्तमान  पाकिस्तान  के  प्रधान  ने  कहा  है  कि  भारत-पाक  युद्ध  होगा

 जबकि  उसी  समय  पाकिस्तान  के  सुरक्षा  मन्त्री  भारत  यात्रा  पर  आते  हैं  और  उनके  साथ  सीमा  पर

 पाकिस्तान  की  ओर  से  घुसपैठियों  की  कार्यवाहियों  पर  रोक  लगाने  की  चर्चा  की  जा  रही  इसका

 मतलब  क्या  यह  हमें  आज  तक  समझ  में  नहीं  आया  आजाद  कश्मीर  में  पाकिस्तान  द्वारा

 वादियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  उनके  प्रशिक्षण  शिविरों  को  बन्द  कराने  के  लिए  भारत  सरकार

 क्या  कर  रही  है  ?  यदि  पाकिस्तान  भारत  में  आतंकवादी  गतिविधियों  को  बन्द  नहीं  करता  है  तो  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  उन  प्रशिक्षण  शिविरों  को  नष्ट  करने  का  काम  करने  वाला  है  या

 नहीं  ।

 हनन
 मै

 उसी  तरह  असाम  में  उल्फा  और  बर्मा  की  काचीन  दोनों  आतंकवादी  एक  दूस
 से  समन्वय  स्थापित  करके  भारत  में  आतंकवाद  एवं  विघटनकारी  कार्यंवाहियां  कर  रही  उसके  संबंध

 में  भारत  सरकार  को  जानकारी  होगी  ।  बसे  ही  श्रीलंका  को  एल०टी०टी०ई०  भारत  के  अनेक  स्थानों

 पर  आतंक  एवं  भय  का  वातावरण  बना  रही  उसका  उदाहरण  पूना  से  दिल्ली  जाने  वाले  विमान  का

 अपह  रण  करने  की  धमकी  और  दूसरे  मंट्र  डम  को  ध्वस्त  करने  की  धमकी  ऐसी  बातें  चल  रही

 पंजाब  में  आज  भी  हालत  यह  है  कि  वहां  आतंकवादियों  द्वारा  कम-सें-कम  30  लोगों  को  श्रतिदिन  मौत

 के  घाट  उतार  दिया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  आतंकवादी  सरेआम  घूम  रहे  हैं  तथा  इन  घटनाओं  में  बेकसूर  लोग  एवं  पुलिस  ,

 कमियों  को  जान  से  हाथ  धोना  पड़  रहा  रक्षा  उत्पादन  द्वारा  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  आज  की  जो
 पूरे

 देश  की  परिस्थिति  उसको  देखते  हालांकि  हमारी  जो  भी  फोसं  डिफेंस  फो्स  है  या  कोई  और

 है  वह  अटैक  करने  वाली  फोर्स  नहीं  लेकिन  आज  की  पूरी  परिस्थिति  को  देखते  जैसे  अभी  मिडिल

 ईस्ट  में  जो  युद्ध  उसकी  तरफ  ध्यान  देते  हुए  तो  जो  रक्षा  के  मामले  में  क्रांति  हुई  ह ैऔर
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 जो  क्रान्ति  रूस  में  हुई  उसको  देखते  हुए  हमारा  भरोसा  पूरा  रशिया  पर  था  वहां  से  हमारा  एम्यूनेशन
 आदि  आता  लेकिन  आज  वहां  की  परिस्थिति  भी  ऐसी  है  कि  वहां  आर्थिक  स्थिति  खराब  वहां
 पर  बुनियादी  परिवर्तन  हो  रहे  तो  अब  मुझे  लगता  है  कि  वहां  से  भी  हमें  यह  सब  सामान  आना

 *
 मुश्किल  है  ।  इसलिए  हमें  अपने  पैरों  पर  खड़े  होकर  काम  कर  तो  अपना  देश  आत्म  निभंर  हो
 सकता  है  ।

 रक्षा  उत्पादन  में  जो  रक्षा  सामग्री  बनाई  जाती  उसकी  बिक्री  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकती
 आज  रक्षा  उत्पादन  विभाग  रक्षा  सामग्री  से  सम्बन्धित  वस्तुओं  का  50  प्रतिशत  निर्माण  कर  रहा

 रहा  है  ।  अगर  हम  शत-प्रतिशत  उत्पादन  करना  शुरू  कर  तो  हमें  बाहर  से  रक्षा  सामग्री  मंगाने  की

 आवश्वकता  नहीं  पड़ेगी  ।  छोटे  हथियार  जैसे  छोटी  मोटर

 हवाई  जहाज  एवं  पुराने  बिक्री  के  लिए  निकाले  गए  हथियारों  की  बिक्री  विदेशों  में  होनी
 चाहिए  ।  इससे  विदेशी  मुद्रा  काफी  मात्रा  में  भारत  को  मिल  सकती

 अध्यक्ष  अब  मैं  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  एक  रैंक  एक  पेंशन  देने  से  सब  लोगों  में
 एकता  की  भाषना  आएगी  ।  शायद  इससे  सरकार  की  तिजौरी  पर  काफी  भार  आ  सकता  है  ,  इसलिए
 मेरी  सरकार  से  विनती  है  कि  इसे  समयवद्ध  तरीके  से  लागू  किया  इसमें  सर्वप्रथम  बयोवद्ध
 पेंशनधारक  को  प्राथमिकता  प्रदान  की  उसके  बाद  अन्य  थेंशन-भोगियों  को  बाउण्ड  के  रूप  में
 इसका  श्रेय  प्रदान  किया  जिससे  सरकार  के  ऊपर  ज्यादा  भार  नहीं  पड़ेगा  ।  सेवानिवृत्त
 रक्षा  अधिकारियों  तथा  सैनिकों  के  लिए  बड़े  रोगों  के  उपचार  हेतु  कोई  व्यवस्था  नहीं

 जैसे  किडनी  हार्ट  ऑपरेशन  जैसी  बीमारियों  के  उपचार  हेतु  व्यवस्था  होनी
 नितान्त  आवश्यक  विरोधी  पार्टी  की  तरफ  से  रैंक  एक  पेंशनਂ  की  मांग  13  अक्तूबर
 1990  को  नेशनल  फ्रण्टसरकार  ने  जाहिर  की  उससे  एक  से  सवा  लाख  लोगों  को  फायदा
 होगा  और  आम  लोगों  में  असनन््तोष  पैदा  होगा  ।  इसमें  8  प्रतिशत  लोगों  को  फायदा  होगा  और  92
 प्रतिशत  लोगों  को  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  अधिकारी  जे०सी०ओ  ०
 आनरेरी  कमीशन  होल्डर  और  जो  सैनिक  सेवानिवृत्त  होने  के  बाद  नौकरी  कर  रहे  हैं  उनको  तथा  मृत
 सैनिकों  की  विधवाओं  को  इसका  लाभ  नहीं  होगा  और  इससे  इन  लोगों  में  असन्तोष  फैल  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  .  भोंसले  आप  अपने  सुझाव  मन्त्री  जी  को  भेज  दीजिए  ।

 भरी  तेजसिह  राव  मौसले  :  अध्यक्ष  मैं  समाप्त  कर  रहा  हुं  ।  अन्त  में  सिर्फ  कुछ  सुभाव
 देना  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  सैनिक  को  आवास  सुविधा  प्रदान  की  जाए  ।  इनके  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने
 हेतु  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  संख्या  बढ़ाई  सीमा  पर  दुर्गम  स्थानों  में  काम  करने  वाले  सैनिकों  एवं
 अधिकारियों  को  विशेष  अवकाश  की  सुविधा  प्रदान  की  जाए  ।  ऐसी  सुविधा  ब्रिटिश  राज्य  के  समय
 सैतिकों  के  त्ए  रेलवे  में  आरक्षण  की  सुविधा  प्रदान  की  सैनिकों  के  लिए  विशेष  गाड़ियां  फिर  से

 शुरू  की  जाएं  ।  जम्मू  से  कलकत्ता  और  गुवाहाटी  आदि  स्थानों  क॑  लिए  विशेष  सैनिक

 गाड़ियां  चलाई  जाएं  ।  राज्य  परिवहन  की  गाड़ियों  में  भी  सैनिकों  को  आरक्षण  प्रदान  किया

 ६  अध्यक्ष  अन्त  एक  और  सुझाव  देते  हुए  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  कर  जिस
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 प्रकार  से  महाराष्ट्र
 विधान  परिषद्  निरिटायर्ड  कनंल  को  लिया  गया  वंसे  ही  भूतपूर्व  रक्षा

 अधिकारी  या  उनके  प्रतिनिधि  के  रूप  में  जो  प्रतिनिधित्व  करता  उसको  राज्य  सभा  में  लिया
 तो  हम  उनको  सही  मायने  में  सम्मान  दे  सकेंगे  और  उनका  प्रतिनिधित्व  भी  हो  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जो  सुझाव  मैंने  दिए  सरकार
 उन  पर  ध्यान  देगी  और  उनको  कार्यान्वित  करेगी  ।  मेरा  इस  बजट  को  पूरा-पूरा  समर्थन

 ]

 भरी  विग्विजय  सिंह  :  श्री  तेजसिह  राव  भोंसले  जो  छत्रपति  शिवजी  के  वंशज
 रक्षा  बजट  का  समर्थन  किया  है  ।  अब  शिव  सेना  को  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करना  चाहिए  और
 रक्षा  बजट  का  समर्थन  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बजट  पर  मतदान  के  समय  बे  ऐसा  करेंगे  ।

 )

 ]

 भी  भ्रीपाल  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  इस  हाउस  में  रक्षा  मंत्रालय  की

 अनुदान  मांगों  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं
 ।  एक  लम्बे  समय  की  गुलामी  के  बाद  भारत

 1947  में  आजाद

 अध्यक्ष  महोदय  :  टाइम  थोड़ा  है इसलिए  आप  पाइंटस  ही  बोल  इलंवोरेट  नहीं  कर.»

 सकेंगे  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  ताकि  आप  ज्यादा  पाइंटस  दे  सकें  ।

 क्री  भोपाल  सिंह  यादव  :  मैं  विदड़ा  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  पांच-सात  मिनट  जरूर  दूसरे  लोग  भी  बोलने  बाले  हैं  ।

 ]
 मैं  आपको  भाषण  देने  नहीं  मना  कर  रहा  हूं

 ।
 मेरा  यह  कहना  है  कि  समय  कम  क्या  आप

 नहीं  बोलेंगे  ?

 भरी  औपाल  सिंह  यादव  :  सब  लोग  बोल  चुके  हैं  इसलिए  मैं  विदडा  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  ठीक  है  ।

 भरी  विश्वनाथ  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  पहले  आपने  निवेदन  कर  दूं  कि  आपकी

 दृष्टि  में  सब  समान  हैं  ।  मैं  कल  से  देख  रहा  हूं  कि  कुछ  सदस्य  काफी  समय  तक  बोलते  हैं  और  हमारे

 लिए  आप  दो  मिनट  में  घंटो  बजा  देते  हैं

 ]
 मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  वाद-विवाद  के  क्रम  में  यह  फेर-बदल  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।
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 मैं  आपके  माध्यम  से  और  इस  अगस्त  हाउस  के  माध्यम  से  इस  दुनिया  की  सबसे  अक््छी  फाइटिंग
 एंड  दी  फाइटिंग  सोल्ज  को  प्रणाम  करता  लेकिन  इस  बजट  का  मैं  जरूर  विरोध  क  र  रहा  हूं  ।
 काइनेस्ट  फाइटिंग  सोल्जस  इसलिए  कि  सैकंड  वर्ल्ड  वार  में  इन्हीं  सैनिकों  ने  फैसिज्म  के  खिलाफ  डैमों
 क्रंसी  की  रक्षा  की  थी  यही  सन्  उतने  से  सो-कॉल्ड  इस्लामिक  रिपब्लिक  आफ  पाकिस्तान
 की  तीन  लड़ाइयों  से  सैकूलरिज्जम  की  रक्षा  उन्होंने  की  सन्  में  पाकिस्तान  ने  छोटे  से  हिस्से
 में  अटैक  किया  और  उनको  उसका  जबाब  उतने  में  मिल  यदि  नेहरू  जी  गलती  न  करते  तो
 आजाद  कश्मीर  राष्ट्र  नाम  की  चीज  ही  समाप्त  ही  जाती  ।'''

 ]

 मैं  इतिहास  से  उद्धृत  कर  रहा  आप  इतिहास  को  नहीं  बदल  मैं  केवल  यही
 क्डूंगा  ।

 सन्  कोशिश  में  पाकिस्तान  ने  उससे  बड़ी  लड़ाई  लड़ने  की  कोशिश  की  और  हमारे  सैनिक
 लाहोर  पहुंच  गए  ।  सन्  भाव  में  फिर  कोशिश  की  तो  उसके  दो  टुकड़े  हो  गए  और  मुझे  विश्वास

 है  कि  यदि  अगली  कोशिश  की  तो  उनकी  नानी  याद  दिला  लेकिन  सैनिकों  से  इतना  प्रसन्न  होकर
 उनके  प्रति  इतना  आदर  भाव  रखकर  भी  अगर  मुझे  चिन्ता  है  तो  उनकी  जो  उनको  ऊपर  डायरैक्ट
 करते  हैं--सिविल  जिन्होंने  उस  सैनिक  की  चिन्ता  न  करके  अपने  राजनैतिक  के  लिए
 पूरा  प्रयास  किया  कि  हमारी  यह  मशीन  खराब  हो  जाए  और  इसकी  शुरूआत  जीप  स्कैंडल  से  होती
 है  ।  सैनिकों  क ेलिए  जीप  खरीदी  गई  और  किसने  श्री  कृष्णमैनन्  जी  ने  पंडित  जी  के  मित्र
 और  उसको  दवा  दिया  इसी  प्रकार  से  चाइना  वार  के  समय  नेहरू  जी  ने  यह  कहा  कि  ।

 ]

 मैंने  अपनी  सेना  को  आदेश  दिया  है  ।  सेना  कमांडर  को  उन्हें  बाहर  भगाने  के  लिए  कहा
 गया  ।”

 नतीजा  देख  लिया  कि  क्या  हुआ  दी  हिमालय  देश  की  नाक  कट  गई  ।  उसके  बाद  भी

 नेहरू  जी  उनको  छोड़ने  को  तैयार  नहीं  थे  ।

 ] उन्होंने कृष्ममेनन को बचाया । राष्ट्रपति जी को उन्हें बर्खास्त करने की घमकी देनी पड़ी । ये सिविक लीड रशिप हमने इस आर्मी को दी और उनको अपनी जान सेਂ कितने दुख की बात है कि चाइना के उस धोखे से उनको नेहरू जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इसका 2359
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 हमें  दुख  भी  है  ।  ये  डिटिरियोरेशन  कितना  हुआ  है  ?  1971  में  फील्ड  मार्शल  जब  उस

 समय  जब  वार  की  बात  आई  तो  उनसे  कहा  ।

 ]
 विचार  से  मेरी  सेना  अभी  तैयार  नहीं  शायद  उन्होंने  तीन  स ेचार  माह  का  समय  लिया

 था  हर  कोई  इसका  नतीजा  जानता  है  ।

 ]

 लेकिन  एक  दूसरे  चीफ  ऑफ  आर्मी  स्टाफ  हुए  और  एक  दूसरे  प्राइम  मिनिस्टर  के  नीचे  जो

 उनसे  कहा  आप  लंका  चलिए  और  वह  उसमें  कूद  उसमें  देश  के  जवानों  और  अधिकारियों

 की  हत्या  करवा  यह  आया

 ]

 असैनिक  नेतृत्व  से  सेना  के  स्तर  में  धीरे-धीरे  गिरावट  आ  रही  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  आज  हालत  बहुत  खराब  है  ।  अब  आप  देखिएਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  थोड़ी  देर  में  अपनी  बात  पूरी  करनी  **

 ]
 क्री  विश्वनाथ  शर्मा  :  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसे  बेईमान  लोगों  से  सेना  की  रक्षा  की

 अध्यक्ष  महोदय
 *  आप  ऐतिहासिक  पहलू  को  छोड़  दीजिए  ।  आप  मुख्य  मुद्दे  की बात  कीजिए  ।

 श्री  विश्वनाथ  शर्मा  :  ये  तो  सलाह  है  ।  आप  ऐसे  से  इनको  मैं  यह्  सलाह  आज

 लिए  दे  रहा  हूं  कि  अब  एक  परिवार  विशेष  से  मुक्ति  मिली  नये  हमारे  प्रधान  मंत्री  हुए  हैं  और

 नये  थशस्वी  मराठा  हमारे  रक्षा  मंत्री  हुए  सरदार  शिवाजी  और  रानी  लक्ष्मी  बाई  के  यह
 वंशज  हैं  ।  इसीलिए  आज  मैं  ये  सब  बता  रहा  हूं  ।  मैं  इनकी  जानकारी  के  लिए  एक  बात  और  ला  दूं
 जिससे  कि““यह  गठत  रास्ते  पर  न  चलें  ।  एयरफोस  के  पिछले  चीफ  सुबह  गए  और  शाम  को  दूसरे  आ

 गए  और  वे  सज्जन  आये  जिन  को  तीन  महीने  का  एक्सटेंशन  दिया  इसलिए  किਂ

 )

 एक  और  व्यक्ति  पछ्न्नति  की  प्रतीक्षा  कर  रहा

 यह  होता है  मैन्यूप्लेशन  और  नेवी  में  यह  बात  आई  यह  बात  15  दिन  पहले
 में  छप  चुकी  यह  मैकिनेशन  और  मैन्यूप्लेशन  इतने  नीचे  तक  जा  रहा  है  ।  उच्च  टैंक  के  अधिकार  बूट
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 पेटी  माइंडिड  इस  पर  मुकदमेबाजी  कर  दी  ।  इसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  दो  अधिकारियों  को  वह्
 नहीं  मिला  जो  मिलना  चाहिए  था  और  उनको  आज  प्लैग  आफिसर  बना  दिया  ।'''

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  कुछ  बातें  होती  हैं  ।

 स्थानांतरण  और  पदोन्नतियों  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  जाती  हमें  इसकी
 शक्ति  को  बढ़ाना  ना  कि  कम  करना  ।  हम  स्थनांतरणों  और  पदोन््नतियों  के  बारे

 में  सभा  में  कभी  चर्चा  नहीं  करते  ।

 हिन्दी  ]

 भरी  विश्वनाथ  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  तक  गलतियों  पर  चर्चा  नहीं  करेंगे  तब  तक

 उनका  सौल्यूशन  कैसे

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  ऐसी  बातें  जिन  पर  हम  सभा  में  चर्चा  नहीं  करते  ।  हम  कुछ  नियमों

 और  परंपराओं  का  पालन  करते  हैं  ।

 झरी  विश्वनाथ  शर्मा  :  मेरा  निवेदन  है  कि  डी०  आर०  डी०  ओह ०  पर  विशेष  कर  ध्यान  दिया
 जाये  और  उसको  सुधारा  जाये  ।  उसके  अन्दर  बहुत  समय  से  भ्रष्टाचार  चला  आ  रहा  है  |  पहले  भी

 उसके  अन्दर  एल०  सी०  ए०  जिसे  लाइट  कम्बट  एयरक्राफ्ट  कहते  इसकी  प्रोजेक्ट  एस्कलेट  कर

 गई  और  यह  मैं  कोट  कर  सकता  यह  है  ।

 20  1985  की  आधे  घंटे  की  चर्चा

 जब  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  रक्षा  मंत्री  यह  सब  उसी  मीटिंग  का  है  सर  ।

 इसमें  नया  कुछ  नहीं  है  लेकिन  उन्हें  यह्  बात  याद  दिलाई  जाए  ।  श्री  राजा  महेन्द्र  हिन्दुस्तान

 एयरोनॉटिक्सਂ  लिमिटेड  के  प्रबंध  उप  प्रबंध  निदेशक  के  रूप  में  इस  समिति  के  सदस्य  थे  और

 वह  हल्के  लड़ाकू  विमानों  की  बात  शुरू  होने  के  समय  से  हीं  उस  कार्यक्रम  से  संबद्ध  थे  ।

 इन्हीं  महिन्द्रा  जी  के  जमाने  में  जो  कन्सैप्ट  बना  और  जो  डवलपमैण्ट  उसके  बारे  में  इसी

 हाउस  में  माननीय  सदस्य  कलामाड़ी  जी  उनका  कहना  यह  था  कि  यह  खं  30  हजार  करोड़  तक
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 पहुंच  जब  हमारी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  होगी  और  वह  सन्  2000  ईस्वी  के

 इक्कीसवीं  शताब्दी  तब  तक  बार  फेयर  के  नियम  ही  बदल  गए  होंगे  ।

 यह  चीजें  व्यर्थ  हो  जाएंगी  ।

 ओर  ऐसे  व्यक्ति  को  आपने  रखा  है  ।

 |  ह  ]

 मैं  वहां  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।  मेरे  पास  वह  पत्र  है  जो  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के

 अध्यक्ष  ने  श्री  ए०  के०  पांडे  ।  संयुक्त  सचिव  को  लिखा

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  पत्र  नहीं  पढ़ा  जाता  कुछ  नियमों  का  पालन  करना  होता
 सभा  में  पत्र  नहीं  पढ़े  जाते  यदि  आपके  पास  पत्रों  से  प्राप्त  कोई  जनकारी  तो  आप  उसका

 उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 झओो  विश्वनाथ  शर्मा  :  अच्छा  सर  ।  बड़ी  रेलेवेण्ट  चीज  लिखी  है  ।

 सेना  में  इसका  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 आर्मी  में  आपको  पता  होगा  ।

 आप  किसी  विदेशी  नागरिक  से  विवाह  नहीं  कर  सकते

 जैसे  आई०  एफ०  एस०  में  भी  उठकी  परमीशन  लेनी  पड़ती  है  लेकिन  सिविलियंस  में  नहीं
 है  और  इन  सज्जन  की  वाइफ  यह  स्वयं  ब्रिटिश  सिटीजन  इनकी  वाइफ  ब्रिटिश  सिटीजन  पासपोर्ट
 होल्डर  यह  लिखा  गया  है  ।

 मेरे  बिचार  से  विदेशी  नागरिकता  बहुत  खतनारक  बात  है  ।

 और  अपनी  रक्षा  सेनाओं  को  तो  कम  से  कम  इससे  दूर  रखना  अध्यक्ष
 लरली  जो  सिविल  एथॉरिटीज  रक्षा  सेनाओं  जब  आप  इनसे  दूर  रखते  इस  पाप  से  बचाते  हैं
 तो  एल०  सी०  ए०  जैसे  के  जो  प्रोजीनेटर  जिस  काम  के  ऊपर  हमारा  दो  हजार  करोड़  रुपया  खर्च
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 हो  1982-83
 में

 6  प्रोटोटाइप  की  कास्ट  560  करोड़  थी  और  1990  में  उसके  दो  प्रोटोटाइप
 की  कास्ट  1560  करोड़  हो  यह  सी०  ए०  जी०  की  रिपोर्ट  में  लिखा  इसलिए  मैं  कह
 रहा  हूं  कि

 इस  तरह  के  लोग  जब  इनमें  आ  जाते  तो  यह  होता  अब  दूसरी  आज
 कल  की  बात  हुई  मारूति  उद्योग  वाले  भागंव  साहब  को  भेजा  गया  वि  वहां  जाकर  अपनी  मारुति
 उद्योग  की  ब्रांच  कर  पता  चला  वह  दूसरा  कारखाना  लगवा  आये  ।  यह  इधर  कल  ही  हुआ
 आपको  स्मरण

 ]

 मुझे  असैनिक  नेतृत्व  के  बारे  में  बहुत  चिता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  काफी  लंबा  भाषण  दे  दिया  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  बश्वनाथ  एक  और  खतरा  अब  आदमियों  की  बात  नहीं  लोगों  को
 शिकायत  होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोक्य
 :  शर्मा  अब  आप  इस  पाइण्ट  के  बाद  कन्क्लूड  कीजिए  ।

 .

 झी  विश्वनाथ  मैं  डी०  आर०  डो०  ओ०  की  बात  कर  रहा  डिफेंस  रिस्  एण्ड
 डवलपमैंट  आंर्शनाइजेशन  की  जिनके  एक  सज्जन  की  फौरन  वाइफ  जिसको  मैंने  कोट

 (  /)|  «०००  अब  मुझे  तो  बीच  में  प्रॉब्लम  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोबय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 ओर  विश्वनाथ  नहीं  यह  दिक्कत  आती  है  ।  हमारा  आजकल  ।

 ]
 डी०  आर०  डी०  ओ०  में  एक  और  खतरा  हैਂ  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 श्री  मुरलो  देवरा  :  इसे  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ।

 श्री  च््रजीत  यादव  :  या  तो  सदस्य  अपनी  टिप्पणी  लें  अषबा  इसे

 कार्थवाही  वृतान्त  से  निकाल  दिया  जाये  ।  ह

 *कायंवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया । 263 |
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 हा

 ।  श्री  विश्वनाथ  शर्मा  :  मुझे  खेद  मैं  अपनी  टिप्पणी  वापिस  लेता  हूं  में

 हे  नियम  नहीं  जानता  था  मैंने  अपनी  टिप्पणी  वापिस  लेती  अब  क्या  समस्या

 रा  मैंने  किसी  का  नाम  नहीं  लिया  था

 !
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  कानक्लूड  कीजिए  ।

 |
 आपको  इसका  उपयोग  नहीं  करना  चाहिए  ।  लेकिन  अब  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 भरी  विश्वनाथ  शर्मा  :  महोदय  मुझे  खेद  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  विश्वनाथ  शर्मा  :  अध्यक्ष  मेरा  कहना  यह  है  कि  एलाय  का  कारखाना  सौ  करोड़
 यह  मैंने  इसलिए  कहा

 मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  वांछित  परिणाम  रहे  ।  डी०  आर०  डी०  ओ०  पर  अत्यधिक  खर्च

 हो  रहा  इसलिए  उसकी  उपलब्धियों  पर  नजर  रखी  जानी  रक्षा  व्यय  बहुत  ज्यादा  है
 फिर  भी  उस  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हम  उनके  कार्यों  पर

 नजर  न  रखें  ।

 अध्यक्ष  ऐसा  सौ  करोड़  का  टिटेनियम  का  स्पोंज  प्लांट  भी  लग  रहा  है  और

 10  करोड़  का  पहले  से  ही  प्लांट  हैं  अध्यक्ष  सारी  दुनिया  को  वे  चीजें  भेजते  हैं

 एमको  भी  भेजते  हैं  लेकिन  क्योंकि  हमारे  यहां  अभी  उन्हीं  सिपाहियों  के  हित  के  विरोध  में  यहां  कहा
 वा  चुका  है  कि  1965  की  वार  में  जो  हमारे  ओममि८ट्स  थे  वे  क्या  थे  ?  तो  इस  तरह  के  जो  उपद्रव

 ६,  उन्हें  रोका  जाना  चाहिए  |  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  जिससे  कि  वही  पैसा  उनके  वेलफेयर  में

 बर्च  किया

 अमुबाद  ]

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  पिछले  दस  दिन  से  मेरे  बारे  में  कुछ  ज्यादा  ही  विवाद  उत्पन्त  हो  गए

 :।  अतः  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  महोदय  ।

 4.57  म०  प०

 श्री  इखजीत  :  अध्यक्ष  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  का  मेरा  कोई  इरादा

 हीं  था  ।  अतः  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  कोई  समय  पूर्ण  ही  अनुरोध  करने  पर  भी  आपने  मुझे  कुछ

 मु  उठाने  और  कूछ  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 १64,
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 मेरा  पहला  प्रशन  हेल्डरसन  ब्र् कस  को  रिपोर्ट  के  बारे  में  जेसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि
 1962  में  हमारे  देश  को  भारी  असफलता  तथा  अपमानजनक  हार  का  सामना  करना  पड़ा

 लेफ्टीनेंट  जनरल  हेन्डरसन  ब्रूकस  की  इसकी  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  मेरे  विचार  से  अब

 इस  रिपोर्ट  के  बारे  में  सार्वजनिक  तौर  पर  बता  देना  चाहिए  ताकि  हम  उस  अपमानजनक  पराजय  से

 कुछ  सीख  सके  ।  उस  घटना  से  जो  व्यक्ति  प्रमुख  रूप  से  संबंधित  उनमें  से  अधिकांश  आज  हमारे
 बीच  नहीं  अतः  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसके  अलावा  30  वर्ष  पहले  यह  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  गई  मैं  चाहता  हूं  कि  रक्षा  मंत्री  महोदय  इस  पर  गंभीरता  से  विचार

 दूसरा  प्रदनन  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह्  रक्षा  व्यय  और  योजना  के  बारे  में  अरुण  सिंह  समिति
 की  रिपोर्ट  के  बारे  में  श्री  अरुण  सिंह  ने  स्वयं  कुछ  टिप्पणियां  की  उन्होंने  प्रेस  को
 एक  साक्षात्कार  दिया  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  वह  यह  साक्षात्कार  व्यक्तिगत  तोर  पर  दे

 रहे  मैं  समझता  हूं  कि  अरुण  सिंह  रिपोर्ट  को  भी  सावंजनिक  तौर  पर  जारी  किया  जाना

 यह  इसलिए  भी  जरूरी  है  क्योंकि  यह  उत्पादन  और  निजीकरण  के  मामलों  में

 बड़े  पैमाने  पर  परिवतंन  करने  के  वारे  में  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  भी  राष्ट्रीय
 राइफल्स  शुजित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  रखा  है  इस  पर  गंभीरता  से  विचार  करने  की
 आवश्यकता  है  क्योंकि  अनेक  सैनिकों  को  30  या  35  वर्ष  की  आयु  में  नौकरी  छोड़नी  पड़ती  उन्हें
 शायद  राष्ट्रीय  राइफल्स  में  शामिल  किया  जा  सकेगा  ।  खुद  उन्होंने  कहा  था  और  हम  भी  इस  बात  से

 सहमत  हैं  कि  समय-समय  पर  सेना  को  असैनिक  कार्यों  के  लिए  बुलाया  जाना  एक  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण
 बाल  है  और  यह  न  केवल  सेना  के  लिए  बल्कि  देश  के  लिए  भी  अच्छा  नहीं

 तीसरा  प्रइन  मैं  सोवियत  संघ  से  आपूर्ति  के  बारे  में  उठाना  चाहता  पिछले  दो  वर्षों  के
 दौरान  हम  सोवियत  संघ  से  अत्यंत  आवश्यक  हिस्से-पुजों  तथा  सप्लाई  प्राप्त  करने  के  भामले  में  कुछ
 कठिनाइयों  का  सामना  करते  रहें  हैं  ।  मुझे  विश्वत  सूत्रों  से  ज्ञात  हुआ  हैँ  कि  पिछले  एक-डेड़  साल  में
 सोवियत  संघ  ने  देश  के  बाहर  इन  हिस्सों-पुजों  तथा  अन्य  सप्लाईयों  के  लिए  किन्हीं  अमरीकी  एजेटों  को

 नियुक्त  किया

 5.00  म्र०  प०

 इन  ऐजेंटों  न ेभारत  सरकार  और  हमारी  रक्षा  सेना  की  विभिन्न  अंगों  से  सम्पर्क  किया

 यदि  ऐसी  बात  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यही  समय  जब  हमें  उस  महाशकति  से  जो  मासको  में

 सम्पर्क  करना  चाहिए  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  इन  बड़े  कमीशन  एजेंटों  के  बदले  डालर  का

 भुगतान  कर  सीधे  उनसे  ही  ये  सप्लाई  प्राप्त  करनी  चाहिए  ।

 करी  सोकयकण  अटर्जी  :  आप  सीधे  अमेरीका  से  लीजिए  |

 श्री  इरउजीत  :  नहीं  मैंने  कद्टा  कि  हमें  सीधे  मास्क्रो  से  ही  सप्लाई  करनी  चाहिए  ।  श्री

 सोमनाथ  चटर्जी  को  अभी  मास्को  में  हो  रही  गतिविधियों  से  अवगत  होना

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  बह  एक  स्पष्टीकरण  से  सम्बन्धित  है  जो  मैं  एम०  बी०  टी०

 बैंदन  टैंकਂ  के  प्रश्न  पर  करना  चाहता  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  पहले  ही  इस  विषय
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 पर  बोल  घुके  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बड़े  दुःख  की  बात  हैं  कि  15  या  20  वर्षों  के बाद  भी  हम  अभी

 तक  अपेक्षित  अश्व-शक्ति  का  इंजन  नहीं  बना  पाये  अब  कल  रक्षा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 श्री  कृष्ण  कुमार  जी  ने  यहां  कल  कहा  था  कि  राजस्थान  में  विभिन्न  से  इस  टैंक  का  परीक्षण  किया  जा

 रहा  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  टैंक  का  इंजन  स्वदेश  निरभित  है  या  विदेशों  स ेआयात  किया  हुआ
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  बारे  में  देश  को  स्पष्ट  रूप  से  बता  देना  चाहिए  क्योंकि  कल  उन्होंने  एक  ऐसा

 आभास  दिया  था  कि  बेटल  टैंकਂ  का  निर्माण  अन्तिम  रूप  से  हमारे  शोध  और  विकास  विभाग  द्वारा

 किया  जाता  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  यह्  विभाग  अच्छी  तरह  से  कायं  कर  रहा

 एक  या  दो  और  छोटी  बातें  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  दूंगा  |  दूसरी  बात  जो  मैं  कहना

 चाहूंगा  वह  पाकिस्तान  के  प्रइन  से  सम्बन्धित  यहां  हर  कोई  पाकिस्तान  के  बारे  में  बोल  चुका
 मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  सुरक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकता  यह  अपेक्षा  करती  है  कि  शिमला  समझौता  को

 ध्यान  में  रखकर  कोई  फैसला  किया  जाए  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस  समय  भारत  और  पाकिस्तान
 पागलों  की  हथियार  जमा  करने  की  आपसी  होड़  में  एक  दूसरे  को  कमजोर  बना  रहे  इस
 समय  उन्हें  रोकने  क ेलिए  कुछ  किया  जाना  हमें  इस  संबंध  में  आगे  कुछ  कायंवाही
 करनी  है  ।

 मेरी  दूसरी  बात  उत्तरदायित्व  से  सम्बन्धित  उत्तरदायित्व  के  प्रश्न  पर  न  तो  इस  सभा

 का
 और  न  ही  पिछली  लोक  सभा  जिसका  मैं  सदस्य  था  ध्यान  गया  उत्तरदायित्व  की  भावना

 सिर्फ  तभी  आ  सकती  है  जब  हम  समिति  सम्बन्धी  पद्धति  को  अपनाएं  ।  मुर्के  विध्वास  है  कि  रक्षा  एक
 समिति  हमें  गठित  करनी  चाहिए  |  यदि  रक्षा  सम्बन्धी  एक  समिति  हमारे  यहां  हो  तो  हम  रक्षा  क्षेत्र
 में  होने  वाले  शर्मनाक  और  बदनामी  पहुंचाने  वाली  घटनाओं  से  देश  को  बचा  पाने  में  सक्षम  होगें  ।

 अध्यक्ष  अन्त  में  मेरे  पास  जो  कुछ  सीमित  समय  बचा  उसमें  मैं  बहुत  ही
 विनम्रतापूवंक  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  मुझे  यह  देखकर  खुशी  हुई  है  कि  नौसेना  और

 वायुसेना  के  उच्चाधिकारी  इस  वाद-विवाद  के  सुनने  के  लिए  यहां  उपस्थित  इसी  समय  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  थलसेनाध्यक्ष**

 वे  शायद  अभी  उचित  कारणों  से  विदेश  में  लेकिन  माननीय  अध्यक्ष  यह  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  है  कि  आज  उन्हें  यहां  उपस्थित  रहना  चाहिए  था  ।

 श्री  शरद  दिधे  :  उत्तर  :  वे  दीर्घा  में  उपस्थित  व्यक्तियों  का  उल्लेख
 नहीं  कर  सकते  )

 भ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सभा  में  दीर्घाओं  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  यह  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल
 महीं  किया  जायेगा  ।

 *अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृतांत  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 ज्य८  ------  -  ao

 श्री  इख्जीत  :  मैं  दीर्घा  का  उल्लेख  करने  की  अपनी  बात को  वापस  लेता  लेकिन
 मैं  कहूंगा  और  मुझे  विश्वास  है  कि जिस  समय**

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  हमें  ऐसी  परम्परा  कायम  करनी  जिसके  द्वारा  थल  सेनाध्यक्ष
 युसेनाध्यक्ष  और  तीनों  अंगों  के  सेनाध्यक्ष  यह  वाद-विवाद  सुनने  के  लिए  यहां  उपस्थित

 ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  समय  उनका  यहां  अनुपस्थित  रहना  बहुत  ही  अनुचित  इसमें  संसद  की
 प्रतिष्ठा  सम्मिलित  है  ।

 भरी  शरद  विधे  :  लोकसभा  की  प्रक्रिया  में  किसी  सरकारी  सेवक  को  उर्पा  रहने  आवश्यकता
 नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ईमानदारी  पूवंक  यह  कहा  जाना  चाहिए  कि  सेनाध्यक्षों  को  यह  मालूम  नहीं
 कि  रक्षा  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  पर  कब  चर्चा  की  जायेगी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  उसके  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 थरो  इन्द्रजीत  :  मैं  यह  कहते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करूगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  विगत  में

 स्थापित  हुई  उचित  परम्पराओं  का  पालन  किया  जाना  चाहिए  ओर  संसद  की  प्रतिष्ठा  के  साथ

 समझौता  नहीं  करना  चाहिए  ।

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कया  है  ?

 भरी  राम  नाईक  :  मेर  व्यवस्था  का  प्रदन  यह  है  कि  रक्षा  कर्मियों  का  उल्लेख  किया  जाने  से
 ओर  विशेष  रूप  से  किसी  व्यक्ति  विशेष  का  उल्लेख  करने  से  यह  बात  संचार  माध्यम  द्वारा  पूरे  भारत

 में  फैल  सकती  €  और  यह  बहुत  ही  बुरा  फिर  उन  लोगों  पर  टिप्पणी  करना  जो  अपना  बचाव
 नहीं  कर  सकते  हैं  उचित  नहीं  इसलिए  मैं  यह  परापश्  दूंगा  कि  इस  प्रसंग  को  कायंबाही  बृतांत  में
 सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  सिर्फ  तभी  इसको  प्रसंग  को  पूरे  भारत  में  प्रचारित  होने  से  रोका
 जा  सकता  अन्यथा  यह  अच्छी  बात  नहों  है  ।  और  अन्त  में  लोग  जान  जायेगें  कि  इस  प्रकार  की

 टिप्पणी  की  गयी  थी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  :  मैं  ओर  कुछ  नहीं  सिफ  यह  अनुरोध  करू गा  कि  हमें  स्थापित  परम्पराओं  का

 पालन  करना  चाहिए  ।  सभा  की  प्रतिष्ठा  के साथ  समझोता  नहीं  करना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसकी  सराहना  करता  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा
 इसका  निर्णय  नहीं  किया  गया  था  कि  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  पर  कब  चर्चा  की

 इस  बात  को  न  में  रखकर  किसी  भी  माननीय  सदस्य  यदि  कोई  अधिकारी  उपस्थित  नहीं  है
 तो  उनकी  उपस्थिति  या  अनुपस्थिति  को  कोई  टिप्पणी  किया  जाना  उचित  नहीं  साथ  ही

 विमिनिििलमिकस  —  ——
 +#अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कारयंवाही-बुतांत  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 गण

 मैं  समझता  हूं  कि
 यह  उचित  होगा  कि  मैं  कार्यवाही  वृतांत  का  अध्यन  कर  लूं  ।  मैं  कायंवाही  वृतांत  का

 अध्यन  कर ूगा  और  देखं  गा  कि  क्या  किया  जा  सकता  मैं  यह  नहीं  कह
 ब॒तांत  का  अंग  बनेगा  ।

 श्री  इग्त्रजीत  :  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  अच्छी  परम्पराओं  का  पालन  किया  जाना  चाहिएਂ

 अध्यक्ष  महोवय  :  इन्द्रजीत  कृपया  इसकी  चर्चा  और  नहीं  कीजिए  ।  कृपया  बैठ  जाईये  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  आठ  घंटे  तक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  बहुत  ही  अच्छे

 मुद्दे  उठाये  गए  अनेक  माननीय  सदस्यों
 ने

 अपनी  बात  कही  और  उनके  द्वारा  बहुत  ही  अच्छे  मुदों
 की  चर्चा  की  गयी  है  |  लेकिन  दुर्भाग्यवश  यहां  समय  सीमित  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जो  मुहे  उठाये  गये

 हैं  उनका  जवाब  देने  के  लिए  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  क ेपास  कम  से  कम  एक  घंटे  का  समय  है  और
 6  बजे  हमें  गिलोटीन  के  लिए  प्रस्ताव  रखना  है  ।  यही  कारण  है  श्री  अहमद  जी  और  अन्य  माननीय

 मुझे  बहुत  ही  दुःख  है  कि  मैं  आपके  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  सकने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  और
 मैं  अनु  रोध  करता  हूं  कि  आप  अपने  स्थान  ग्रहण  कर  लें  ।  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वे  अपना  जवाब  शुरू  करें  ।

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  अध्यक्ष  रक्षा  विभाग  की  अनुदान  की  मागें  इस  सदन
 के  सामने  हैं  ओर  इस  पर  स्वीकृति  मांगने  के  लिए  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  पिछले  दो  दिन  से  यहां  बड़ी  अच्छी
 चर्चा  सदन  के  दोनों  तरफ  के  सम्मानीय  सदस्यों  ने  देश  की  सुरक्षा  व्यवस्था  के  बारे  में  बढ़े  अच्छे
 मत  इस  सदन  के  सामने  रखे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  चर्चा  से  जो  राष्ट्रीय  सिक्योरिटी  नीति  तैयार
 करनी  है  इसमें  निश्चित  रूप  में  मदद  होने  वाली  है  ।

 एक  अलग  विष्वव  की  परिस्थितियां  हम  लोग  देख  रहे  खाड़ी  युद्ध  के  बाद  विश्व  में  शांति
 का  विचार  शक्तिशाली  बन  रहा  है  जो  कई  सालों  से  महासत्ता  हम  देख  रहे  वह  आपस  का  तनाव  कम
 करके  नजदीक  आ  रहे  विश्व  के  कई  महत्वपूर्ण  जिनके  पास  परमाणु  रसायनिक  हथियार
 और  अन्य  हथियार  जो  बहुत  पैमाने  पर  वे  मिल  कर  अपना  सस््टाक  कम  करने  की  बात  क  र  रहे

 इसलिए  एक  नया  माहोल  विश्व  में  पंदा  हो  रहा  इसकी  भारत  को  खुशी  है  ।

 यहां  कई  सदस्यों  ने  अणु-शक्ति  के  बारे  में  कुछ  अपने  विचार  इस  सदन  के  सामने  रखे
 ।  यह  जो  नयी  बात  विद्व  में  आ  रही  है  यह  बड़ी  अच्छी  अणु-शक्ति  पर  रोक  लगाने  की  बात
 ।  यह  बतलाया  गया  कि  इसमें  भारत  की  क्या  नीति  भारत  बयों  नहीं  शामिल  हुआ  ।  भारत  ने

 अपनी  नीति  हस  बारे  में  इससे  पहले  कई  बार  कई  मौकों  पर  पूरे  विश्व  के  सामने  रखी  अणु  शक्ति  बनाने
 के  लिए  भारत  कामयाब  होने  वाला  देश  है  ।

 कै हे
 है

 मगर  अणु-शक्ति  का  इस्तेमाल  हम  श]ति  के  लिए  चाहते  विकास  के  लिए  चा  हते  जिन
 देशों  ने  अणु-जश्क्ति  के  हथियारों  पर  रोक  लगाने  की  बात  यह  बात  अच्छी  आज  तक

 पास  जो  सस््टाक  है  वह  पूरी  तरह  से  नष्ट  करने  की  बात  अभी  तक  यिष्दव  के  सामने  नहीं
 आई  चीन  और  फ्रांस  का  यहां  पर  जिक्र  किया  गया  और  यह  बात  बराबर  है  कि  उन  दोनों
 देशों  ने  अणु-शक्ति  पर  रोक  लगाने  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  और  इस  बारे  में  भारत  को  खुशी  है  ।
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 जिता  एक  बात  की  है  कि  एक  तरह  के  हस्तातरण  करने  की  बात  शुरू  होती  है  और  दूसरी
 तरफ  से  रोक  लगाने  की  बात  होती  है  ।  इस  बारे  में  अच्छी  तरह  से  पूरे  कदम  उठाने  हों  तो  आणविक

 शास्त्र  बनाने  पर  पूरी  रोक  होनी  चाहिए  ।  इस  टैक्नोलोजी  हस्तांतरण  करने  की  कोशिश  हो  रही  है
 इस  पर  रोक  लगानी  चाहिए  ।  आणविक  शस्त्र  का  इनके  पास  जो  स्टाक  वह  थवत्म  करने  की

 होनी  चाहिए  और  जब  तक  इस  बारे  में  सफाई  नहीं  होती  तब  तक  भारत  का  इसमें  शामिल  होना
 भारत  के  हित  की  बात  नहीं  है  ।

 विश्व  में  तनाव  कम  करने  की  बात  अच्छी  तरह  से  शुरू  हुई  दो  महा-शक्तियां  लग  रहा
 है  कि  शायद  अभी  एक  महा-शक्ति  रहने  वाली  सोवियत  और  अमेरिका  ने  मिलकर  कुछ  अच्छे
 कदम  उठाए  हैं  जिससे  विष्व  में  शांति  क ेलिए  मदद  जरूर  होने  वाल्ली  हस  बारे  में  भी  हमें
 ध्यान  देना  होगा  कि  आज  जो  अंदरूनी  परिस्थिति  रशिया  में  हो  रही  वह  देखने  के  बाद  सिर्फ  विदव

 में  एक  महा-शक्ति  या  महा-सत्ता  महा-शक्ति  का  रोक  पूरे  विव्व  पर  रहेगा  तो  इसमें  से  कुछ
 कठिनाई  विश्व  के  सामने  आ  सकती  यह  कहने  के  लिए  मुझे  खुशी  है  कि  अमेरिका  में  भी  कई  सवालों

 पर  परिवर्तन  आ  रहा  अपने  भारत  की  बात  देखिए  ।  जहां  तक  काश्मीर  का  सवाल  था  तो  इससे

 पहले  अमेरिका  ने  काश्मीर  के  बारे  में  अलग  एप्रोच  ली  अभी  बाइलेटरल  डिसकशन  की  बात

 शुरू  हुई  यह  इन्टरनेशन  सवाल  करने  की  कोशिक  जो  पाकिस्तान  की  उसको  मदद  करने  की

 तैयारी  अमेरिका  को  नहीं  दिख  रही  है  और  आणविक  शक्ति  से  पाकिस्तान  आगे  जाने  की  बात  करता

 है  ।  तब  पाकिस्तान  को  अमेरिका  से  जो  मदद  होती  थी  तो  इस  पर  कटाई  करने  की  बात  आज

 अमेरिका  में  शुरू  हुई  और  यह  अच्छी  बात  विश्व  शांति  की  बात  पूरे  विद्व  में  फंली  जा

 रही  उसी  समय  क्षेत्रीय  शांति  प्रस्थापित  करने  के  लिए  ज़्यादा  ध्यान  देने  की  जरूरत

 महासत्ता  में  टकराव  हो  और  कुछ  क्षेत्रीय  परिसर  में  तनाव  इससे  विश्व  शांति  नहीं  बन  सकती  ।

 पूरे  विश्व  ने  देखा  खाड़ी  युद्ध  के  रूप  में  कि  अगर  क्षेत्र  में  तनाव  प्रैदा  हो  और  तनाव  होने  के  बाद

 बड़ी  दूर  से  सैन्य  बल  लाया  लड़ाई  हो  आधुनिक  टेबनोलोजी  का  इस्तेमाल  किया  गया  और

 क्षेत्र  में  शांति  पैदा  करने  के  लिए  कदम  नहीं  तनाव  खत्म  करने  के  लिए  कुछ  कोशिश  नहीं  की

 जाये  तो  लड़ाई  हो  सकती  यह  इससे  साबित  हुआ  इसलिए  आज  विषय  शांति  का  जो  प्रथोग

 शुरू  हुआ  है  वह  वहां  तक  ही  सीमित  नहीं  रहना  वह  क्षेत्रीय  स्तर  पर  भी  आना

 जिसका  फायदा  चीन  आदि  देशों  को  ज़रूर  होगा  |

 अध्यक्ष  परमाणु  के  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  नवाज  शरीफ  साहब  ने

 दिये  थे  |  वैसे  भारत  के  पास  कोई  खास  श्रस्ताव  ऐसी  बात  नहीं  मगर  उन्होंने  अपने  गये

 भाषण  में  जरूर  यह  बात  कही  दक्षिण  एशिया  में  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  उन्होंने  कुछ

 इनीगिएटिव  लिया  ।  भारत  इसके  खिलाफ  नहीं  मगर  हमें  यह  समझ  में  नहों  आता  कि  एक  तरफ

 एशयि  में  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  देता  और  दूसरी  तरफ  अपने  देश  में  परमाणु

 शक्ति  बढ़ाने  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  कोशिश  यह  बात  परस्पर  विरोधी  है  ओर  पाकिस्तान

 प्राज  वही  कर  रहा  है  ।  पाकिस्तान  ने  चीन  से  कुछ  परमाणु  शस्त्र  प्राप्त  करने  के  लिए  जो  कोशिश
 की

 बह  कोशिश  नवाज  शरीफ  साहब  ने  जो  प्रस्ताव  इसके  विलकुल  विरुद्ध  है  ।  इसलिए  इस  बारे  में

 भारत  ने  आज  तक  अपनी  भूमिका  उनके  सामने  नहीं  रखी  है  ।

 दक्षिण
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 मुझे  कहते  हुए  खुशी  है  कि  पिछले  कुछ  महीनों  सालों  में  भारत  के  इदं-गिर्दं

 रहने  वाले  देशों  में  सम्बन्ध  सुधारने  के  बारे  में  कुछ  प्रयास  हो  रहे  कई  सालों  से  हमारी  दोस्ती

 सोवियत  रशिया  से  है  ।  आज  वहां  की  परिस्थिति  में  बहुत  परिवतंन  हुआ  प्रजातंत्र  की  बात  वहां
 आशिक  क्षेत्र  में  परिवर्तन  ऐसे  कदम  उठाने  के  बाद  शुरू  में  जो  प्रतिक्रिया  आती  है  वह  हम

 देख  रहे  मगर  हम  सब  लोगों  की  खुशी  भारत  को  खुशी  है  कि  जो  कुछ  संकट  यहां  आया  था

 उस  संकट  से  बाहर  निकलकर  वह  देश  बनाने  की  कोशिश  में  वहां  अच्छी  तरह  से  प्रयास  शुरू  हुए  हैं  ।

 फिर  कई  सालों  से  भारत  की  सुरक्षा  व्यवस्था  के  बारे  में  सोवियत  एशिया  में  और  भारत  में  हमेशा
 साथ  रहा  है  |  यहां  पर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सोवियत  रूस  की  स्थिति  को  देखने  के  बाद  भारत  की

 रक्षा  व्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव  अथवा  परिवतेन  इसके  बारे  में  अपने  विचार  रखे  कोई
 आल्टरनेटिव  सोसे  देखना  ऐसा  यहां  सुझाव  दिया  गया  ।  मगर  जो  हमारी  रक्षा  रचना  जो

 हमारे  साधन  जो  हमारे  हवाई  जहाज  इन  सभी  क्षेत्रों  में सोवियत  रूस  की
 टैक्नॉलाजी  और  निष्दितत  रूप  से  रशिया  की  बहुत  बड़ी  मदद  रही  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  जो  हमारे
 पुराने  एग्रीमेंट्स  1995  तक  चलने  वाले  उन  एग्रीमेंट्स  पर  आगे  का  काम  भी  शुरू  रहना
 चाहिये  ।

 अध्यक्ष  मुझे  यह  बात  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  अभी  कुछ  हफ्ते  पहले  मेरे  राज्य  मंत्री
 सोवियत  रूस  जाकर  आये  जिन्होंने  वहां  पर  डिटेल्ड  डिस्कशन्स  की  और  उन्हें  एक  आश्वासन  दिया
 गया  कि  चाहे  उनके  अन्दर  की  परिस्थिति  में  फर्क  मगर  भारत  के  साथ  दोस्ती  रखने  का  उनका
 पुराना  तरीका  इसमें  बिलकुल  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  भारत  की  रक्षा  के  लिए  आज  तक  जो  पालिसी
 रशिया  ने  स्वीकृत  की  इसमें  बिलकुल  परिवतंन  नहीं  मैं  खुद  यहां  जाना  चाहता  हूं  और
 जो  कुछ  कठिनाइयां  रक्षा  विभाग  के  सामने  रशिया  से  सहयोग  के  बारे  में  पैदा  हुई  इससे  रास्ता
 निकालना  चाहता  हूं  और  और  मुझे  विश्वास  है  कि  चाहे  उनकी  अन्दरूनी  परिस्थिति  कुछ  खराब
 मगर  भारत  के  बारे  में  उनकी  अप्रोच  में  बिलकुल  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  भौर  वे  सभी  तरह  से  मदद
 करने  को  तैयार  हैं  ।  आपस  में  बैठकर  जो  भी  हमारे  सवाल  उनको  हम  सुलझा  सकते  हैं  और  आज
 जो  परिस्थिति  हुई  उसमें  से  एक  नया  रास्ता  हमारे  सामने  निश्चित  रूप  से  आ  सकता  हैं  ।

 अध्यक्ष  विश्व  में  जो  परिस्थिति  बदल  रही  उसको  महे  नजर  रखते  हुए  भारत  ने  भी

 कई  देशों  के  साथ  अपने  संबंध  सुधारने  के  लिए  कोशिश  की  है  ।  अमेरिका  के  साथ  हमारा  कैसा  दोस्ताना

 संबंध  हो  सकता  उसमें  कैसे  सुधार  कर  सकते  इसके  बारे  में  भी  कदम  उठाये  मैंने  आज

 शुरू  में  कहा  कि  कद्मीर  पॉलिसी  के  बारे  में  वहां  शिफ्ट  लेकिन  प्लेबीसाईट  कंसेप्ट  छोड़  दिया
 गया  है  और  बिलाटरल  टाक्स  बनाना  यह  विचार  पाकिस्तान  के  सामने  भी  रखा  यह
 देखने  के  बाद  हमने  अमेरिका  से  सम्बन्न्ध  सुधारने  के  लिए  जो  कोशिश  की  वह  कोशिश  हम
 सभी  क्षेत्रों  में  करना  चाहते  डिफेंस  सैक्टर  में  भी  और  अच्छे  हो  इसके  बारे  में  भी
 प्रयत्नशील  हैं  ।

 अध्यक्ष  जी  भारत  की  आर्मी  के  प्रमुख  आज  अमेरिका  में  गए  हैं  उनके  वहां  जाने  की  जो  भावना

 वह  वहां  की  आस  फोर्सेज  टेक्नॉलॉजी  और  हमारी  आर्म्ड  फोर्सेज  टैक्नॉलॉजी  को  सुधार  कर  उसे
 नजदीक  लाने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।  पड़ोसी  देशों  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  रखने  की  भूमिका
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 प़्ारत  ने  हमेशा  रखी  है  ।  मालद्वीप--इन  सभी  देशों  के  साथ  अपने  रिश्ते

 अच्छे  हैं  और  इसमें  सुधार  हुआ  है  ।  चीन  के  साथ  संबंध  सुधारने  के  बारे  में  भी  यहां  बतलाया  गया

 और  आज  भारत-चीन  की  सीमा  पर  पूरी  तरह  से  शांति  हमारी  दृष्टि  में  ऐसा  कोई  भी  कदम

 चीन  ने  नहीं  उठाया  जिससे  भारत  के  मन  में  कोई  शक  या  चिन्ता  इसलिए  हमारी  कोशिश

 यह  रहेगी  कि  हम  चीन  के  साथ  भी  अच्छे  रिह्ते  कैसे  रख  सकते  हैं  ओर  चीन  के  साथ  भी  अच्छे

 रिह्ते  रखकर  दोनों  देशों  में  जो  विकास  के  बारे  में  लोगों  के  मन  में  भावना  वह  मजबूत  करने  के

 लिए  कुछ  कदम  उठाएं  ।

 जहां  तक  चीन  की  धात  जिसका  जिक्र  विश्वनाथ  प्रतापसिह  जी  ने  यहां  अपनी  स्पीच  में

 किया  कि  सीमा  पर  जरूर  शांति  रिष्ते  सुधारने  क ेलिए  कोशिश  मगर  भारत  के  इर्द-गिदं  जो

 देश  हैं  वहां  हथियारों  को  इकट्ठा  करने  का  काम  चीन  से  बडे  जोर  से  शुरू  पाकिस्तान  को  बड़े

 पैमाने  पर  मदद  करने  का  काम  चीन  से  शुरू  है  और  परमाणु  पनडुब्बी  देने  का  निर्णय

 चीन  ने  पाकिस्तान  के  बारे  में  किया  है  |  यहां  बतलाया  गया  कि  पाकिस्तान  ने  न्यूक्लीयर

 सबमै  रीन  अक्वायर  करने  की  बात  की  क्योंकि  इस  बारे  में  भारत  ने  पहला  कदम  उठाया  पर

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  ने  रशिया  से  एक  पनडुब्बी  जरूर  मांगी  थी  ट्रं  निग  परपज  के  बह

 बिना  हथियारों  की  थी  और  ट्रंनिंग  का  काम  पूरा  होंने  के  बाद  भारत  ने  वह  पनडुब्बी  सोवियत

 को  वापस  कर  दी  ।  भारत  की  यह  कभी  भावना  नहीं  थी  कि  न्यूक्लियर  राबमेरीन  रखकर  ऑस्ट्रेलिया
 से  यहां  तक  सब  देशों  के  मन  में  एक  आशंका  पैदा  करे  और  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 एक  निमिक्त  से  पाकिस्तान  का  इस  बारे  में  अप्रोच  न्यूविलयर  शक्ति  बढ़ाने  का  है  और  इसलिए  उन्होंने

 इस  पर  कुछ  कदम  उठाए  हैं  और  दुख  की  बात  है  कि  इसमें  मदद  करने  का  काम  चीन  ने  किया  है  ।  यहां
 बतलाया  गया  कि  पाकिस्तान  का  सब  रक्षा  विषयक  धोरट  हमेशा  सामने  रखकर  ही  हम  तैयार  करते

 यह  सच  बात  नहीं  पाकिस्तान  के  साथ  भी  मैत्रीपूर्ण  संबंध  रखने  की  भारत  की  हादिक  इच्छा

 नवाज  शरीफ  साहब  के  नुमाइंदे  यहां  आए  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उतका  स्वागत  उन्होंने  शांति

 का  प्रस्ताव  दे  उसको  भारत  ने  स्वीकार  भारत  ने  हमेशा  से  यह  बतलाया  है  कि  पाक  की

 जनता  से  हमारा  संघर्ष  उनकी  अंदरूनी  बातों  में  हम  हस्तक्षेप  नहीं  करना  दोनों  ही  देशों

 में  संबंध  सुधारने  की  जरूरत  है  ।  आज  दोनों  देशों  में  गरीबी  के  बारे  में  जो  लड़ाई  करने  की  बात

 इसमें  कामयाब  होने  के  लिए  भी  रक्षा  विभाग  पर  जो  ज्यादा  प्रोविजन  करने  की  बात  है  इसमें

 अलग  विचार  करने  की  जरूरत  है  ।  दोनों  ही  देशों  में  जो  अंदरूनी  आर्थिक  संकट  इससे  बाहर
 आने  के  लिए  भी  रक्षा  विभाग  पर  ज्यादा  ध्यान  नहीं  ज्यादा  आथिक  तत्व  नहीं  इससे  मदद

 होने  वाली  है  और  उसी  रास्ते  से  जाने  का  प्रयास  भारत  का  यहां  बतलाया  गया  कि  इस  बजट  में

 रक्षा  विभाग  पर  जो  प्रावधान  किया  गया  वह  पूरा  नहीं  है  |  यह  बात  मैं  साफ  करना  चाहता  हूं  कि  हम
 रक्षा  विभाग  पर  ज्यादा  प्रावधान  करने  के  पक्ष  में  बिल्कुल  नहीं  जहां  तक  नेशनल  सीक्योरिटी  की

 बात  उसमें  किसी  तरह  का  कम्प्रोमाइज  नहीं  करेगे  ।  यदि  इसमें  ज्यादा  देने  की  आवश्यकता  होगी
 तो  ध्यान  जरूर  देंगे  मगर  रक्षा  विभाग  का  विस्तार  आज  भारत  के  लिये  ठीक  बात  नहीं
 उसका  सिंगनल  भी  भारत  देश  में  और  नजदीक  वाले  देशों  में  अच्छी  तरह  से  जाता  नहीं  है  और  हम
 देना  नहीं  चाहते  ।  इसलिए  पिछले  4-5  सालों  के  भारत  के  रक्षा  विभाग  के  प्रावधानों  को  यदि  वेज्ला
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 जाए  तो  उससे  एक  बात  साफ  सदन  के  सामने  आयेगी  कि  सैन्द्रल  गवनंमेंट  के  टोटल  एख्सपेंडीचर  की

 तुलना  में  रक्षा  विभाग  का  जो  एक्सपैंडीचर  उसमें  हर  साल  कटौती  हो  रही  है  ।  मैं  गत  सालों

 की  फीगर्स  सदन  के  सामने  रखना  चाहता

 वर्ष  1987-88  में  केन्द्र  सरकार  के  कुल  व्यय  की  तुलना  में  रक्षा  व्यय  18.39  प्रतिशत

 वर्ष  1988-89  में  यह  17.81  प्रतिशत  1989-90  मैं  यह  15.52  प्रतिशत  1990-91  में

 यह  14.76  प्रतिशत  था  और  1991-92  में  यह  14.42  प्रतिशत  था  ।

 ]
 इस  तरह  5-6  सालों  की  फीगर्स  देखने  के  हम  18  परसेंट  से  14  परसेंट  पर  आ  गये

 मगर  यह  परित्यिति  पाकिस्तान  में  नहीं  डिफेंस  टोटल  सेन््ट्रल  गवनंमेंट  के

 एक्सपेंडीचर  की  तुलना  में  पाकिस्तान  की  फीगर्स  यदि  आप  देखेंगे  तो  1987-88  में  वह  38.8
 परसेंट  1988-89  में  34.1  परसेंट  1988-90  में  34.6  परसेंट  हो  गया  और  1990-91

 में  वह  34.9  परसेंट  हो  इसका  सोसं  है--'इक्ॉनोमिक  सर्वे--पाकिस्तान  एण्ड  इण्डियाਂ  ।

 लेटैंस्ट  फीग्सं  पाकिस्तान  की  अभी  तक  सामने  नहीं  आयी  हैं  मगर  इससे  पता  चलता  कि  है  भारत  अपने
 रक्षा  विभाग  का  प्रावधान  कम  करने  की  कोशिश  कर  रहा  अभी  यहां  बतलाया  गया  कि  शायद

 इंट  रनेशनल  मौनिटरी  फण्ड  ने  कुछ  कदम  उठाये  होंगे  मगर  वह  इस  साल  की  नीति  नहीं  पिछले
 5  सालों  से  इसी  रास्ते  पर  हम  कदम  उठाते  रहे  ज॑ंसा  अभी  हमारे  नौजवान  माननीय

 सदस्य  मोहन  रावले  साहब  ने  बताया  कि  हमें  पाकिस्तान  से  लड़ाई  करनी  भारत  लड़ाई  के
 पक्ष  में  बिल्कुल  नहीं  है  ।  हम  किसी  के  साथ  लड़ाई  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  पाकिस्तान  के  साथ  भी  दोस्ती

 चाहते  और  चीन  के  साथ  भी  अच्छे  रिश्ते  बनाना  चाहते  अड़ोस  पड़ोस  के  देशों  के  साथ  भी

 हम  अच्छे  रिश्ते  बनाने  के  इच्छुक  सभी  देशों  के  अंदरूती  जो  सवाल  उससे  कोई  रास्ता
 निकालने  के  हम  कोशिश  करना  चाहते  हैं  और  इसी  लिये  हमारे  यहां  का  हर  साल  का  डिफंस

 एक्सपेंडीचर  कम  हो  रहा  है  ।

 अभी  बतलाया  गया  कि  फ्छिले  साल  की  तुलना  में  इस  साल  लगभग  350  करोड़  रुपगे
 ज्यादा  का  प्रावधान  किया  गया  मगर  यहां  विश्वनाथ  जी  ने  जो  उससे  मैं  सहमत  हूं  कि
 रुपये  के  विदेशी  मुद्रा  के  लिये  ज्यादा  पैसे  देने  की  पर्यावरण  और  बाकी  सब  के

 बारे  में  जो  खर्चा  होता  उस  सब  को  देखने  के  शापद  350  करोड़  रुपये  आपको  बजट  में  बढ़े

 हुए  दिखायी  दे  सकते  हैं  मगर  सच्चे  मायनों  में  यह  बढ़ोत्तरी  नहीं  एक  तरह  से  यह  कटोती  की

 बात

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  एक  तरफ  हमारी  कोशिश  है  कि  उनके  साथ  कंसे
 रिश्ते  अच्छी  तरह  से  बनाये  जा  सकते  हैं  ।  इसलिये  जब  नवाज  शरीफ  के  एन्वौय  यहां  आये  थे

 तो  जहां  मेरी  उनके  साथ  बात  हुई  प्रधानमंत्री  जी  की  भी  उनके  साथ  डिटेल्ड  बातचीत

 हुई  थी  ओर  वे  जो  मैसेज  लाये  उसमें  था  कि  नवाज  शरीफ  साहब  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  चाहते

 हैं  ।  भारत  के  साथ  दोस्ती  के  रिउते  चाहते  जो  कुछ  सवाल  वे  वायलैटरल  टॉक्स
 से  पूरा  करने  की  उनकी  तैयारी  इन  सभी  प्रस्ताबों  का  स्वागत  प्रधान  मंत्री  जी  ने  किया  और
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 आज  भी  हम  इस  पर  बिलकुल  कायम  मगर  एक  तरफ  से  ऐसा  शांति  का  संदेश  भेजना  और

 दूसरी  तरफ  से  भारत  के  विरुद्ध  बाहर  बड़े  जोर  से  प्रचार  यह  बात  शांतता  की  परिस्थिति

 हि  —_———  >----++-

 पंदा  करने  के  लिए  रुकावट  ला  सकती  है  ।

 आपने  देखा  सदन  में  देखा  होगा  कि  एक  महीने  पहले  पाकिस्तान  के  जो  आर्मी  च्रीफ

 उन्होंने  एक  स्टेटमेंट  दे  दिया  कि  भारत  के  साथ  युद्ध  हो  सकता  भुझे  खुशी  है  कि  पाकिस्तान  के  नए
 आर्मी  चीफ  ने  बतलाया  कि  भारत  के  साथ  लड़ाई  करने  का  कोई  वातावरण  नहीं  पाकिस्तान  के
 प्रधानमंत्री  भी एक  जगह  पर  कहते  हैं  कि  भारत  के  साथ  अच्छे  रिएते  रह  सकते  कोई  लड़ाई  का
 वातावरण  नहीं  यह  न  भारत  के  मन  में  है  और  न  हमारे  मन  में  मगर  न्यूजवीक  को  जो  भेंटबार्ता

 उसमें  उन्होंने  कहा  कि  कश्मीर  के  प्रश्न  पर  शायद  लड़ाई  भी  हो  सकती  ये  सब  परस्पर  विरोधी
 बातें  हम  वायलैटरल  टॉक  करने  के  लिए  बिलकुल  तैयार  मगर  वायलैटरल  टॉक्स  तभी  कामयाब

 होंगी  जब  ग्राउण्ड  लेवल  की  परिस्थिति  में  कुछ  सुधार  हो  तब  इस  मामले  में  कुछ  सुधार  हो
 सकता  पाकिस्तान  द्वारा  कश्मीर  पंजाब  में  लश्करी  प्रशिक्षण  हथियारों  का  पैसे  का  भेजना

 घुसपैठ  करने  का  काम  आज  भी  जारी  यह  बतलाया  गया  है  और  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पढ़ता  है
 कि  इसमें  सच्चाई

 भारत-पाकिस्तान  बार्डर  और  खासतौर  पर  कश्मीर  की  सीमा  पर  एक  दिन  ऐसा  नहीं  जाता

 है  जिस  दिन  गोलाबारी  नहीं  होती  है  और  उस  समस्या  की  शुरूआत  पाकिस्तान  से  होती  फिर  हमको
 जवाब  देना  पड़ता  है  ।  एक  तरफ  सम्बन्ध  सुधारने  की  बात  और  दूसरी  तरफ  गोलाबारी  करने  का  काम
 भारत  के  विरुद्ध  प्रचार  करने  का  कश्मीर  का  सवाल  अन्तर्राष्ट्रीय  सवाल  बनाने  का  हयून
 राइट्स  आर्गेनाइजेशन  के  पास  भारत  की  झूठी  शिकायत  करने  का  काम  पाकिस्तान  कर  रहा  है  ।

 यहां  कुछ  दिन  पहले  इसका  जिक्र  थोड़ा-बहुत  हुआ  |  हमारे  माननीय  सदस्य  चन्द्रजीत

 यादव  साहब  ने  किया  ।  सैक्टर  में  जो  कुछ  उन्होंने  बी०वी०सी०  की  न्यूज  इस  बारे  से  कहा  ।

 मैं  आपको  बतलाता  हूं  ।  पुंछ  सैक्टर  में  किरनी  नाम  का  एक  गांव  है  जो  लाइन  ऑफ  कंट्रोल  के  पास

 बह  लाइन  ऑफ  कंट्रोल  इस  गांव  को  डिवाइड  करती  है  जिसके  कारण  कुछ  मकान  इस  गांव  के

 भारत  के  क्षेत्र  में  आते  हैं  और  कुछ  पाकिस्तान  बॉक्यूपाइड  कश्मीर  में  सैकिड  और  थर्ड  सितम्बर

 हमारी  वहां  जो  चौकी  वहां  के  हमारे  अफसर  को  इस  बात  का  पता  लगा  कि  पाकिस्तानी

 सोल्जस  कुछ  आतंकवादियों  को  लेकर  भारत  के  क्षेत्र  में  घुस  रहे  झगड़ा  हो  गया  ।  पाकिस्तान  ने

 बड़ी  तैयारी  की  जोर  से  गोलीबारी  दो  दिन  हो  गई  ।  भारत  को  अपनी  सेना  को  वहां  लगाना  पड़ा

 जिससे  पाकिस्तान  के  जो  आतंकवादी  भारत के  क्षेत्र  में  घुसे  बे उनको  बाहर  निकालने  के  लिए  कदम

 उठाना  पड़ा  और  दो  दिन  तक  वह  झगड़ा  चला  था  ।  जिस  तरह  से  उन्होंने  गोला-बारी  वह

 बारी  भारत के  क्षेत्र  के  अन्दर  दस-दस  किलोमीटर  तक  आती  थी  ।  इससे  नुकसान  हुआ  ।

 एक  सानमीय  सदस्य  :  आपकी  सैना  कया  करती  थी  ?

 भी  शरद  पवार  :  सैना  क्या  करती  आप  पूछते  सेना  को
 जो  कदम  उठाना  चाहिए  था

 बह्  उठाया  हैं  ।  वहां  से  अब  पाकिस्तानी  सैनिक  या  आतक  वादी  पूरी  तरह  से  दूर  किए  ।  गोलाबारी  में

 नुकसान  हुआ  ।  भारत  के  टूप  के  आठ  एक  आफिसर  और  बाकी  ओर  रैंक  के  इसमें  मर
 ४4  है
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 गए  और  चालीस  से  ज्यादा  लोग  जख्मी  हो  गए  ।  हमारे  सैनिकों  ने  यह  देखा  कि  पाकिस्तान  के  सैनिक

 जाते  समय  अपने  सैनिकों  की  करीब  बीस  लाशैं  वहां  से  लेकर  जिस  तरह  से  उनका  जवाब  दिया

 इससे  एक  फायदा  हुआ  कि  दोनों  देशों  के  आर्मी  कमांडर्स  में  बात  हो  दोनों  की  मीटिंग  हो  गई  और

 दोनों  देशों  ने  यह  तय  किया  कि  इसके  बाद  उस  क्षेत्र  में  बिल्कुल  कुछ  नहीं  करना  आज  दोपहर  तक

 मैंने  इनफॉर्मेशन  ले  ली  वहां  पूरी  तरह  से  शान्ति  पाकिस्तान  के  लोग  अपने  क्षेत्र  में  गए  और  हमारे
 लोग  अपनी  जगह  पर  खड़े  मगर  एक  बात  इससे  साफ  होती  है  पाकिस्तान  एक  तरफ  हमसे  दोस्ती

 रखने  के  लिए  रिश्ते  सुधारने  की  बात  करता  है  और  दूसरी  तरफ  जिस  रह  से  सीमा  पर  उन्होंने
 वादियों  को  मदद  करने  की  जो  नीति  अपनाई  है  वह  देखने  से  यह  बात  पक्की  लगती  है  कि  उनकी  नीयत

 अभी  तक  साफ  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  देशवासियों  से  जरूर  कहना  चाहता  हुं  कि  हम  उनसे  दोस्ती  करना

 चाहते  शान्तिपूर्ण  रिश्ता  रखने  के  लिए  ज्यादा-से-ज्यादा  कोशिश  करेंगे  लेकिन  2  या  3  सितम्बर  को

 जिस  तरह  का  बर्ताव  पुंछ  सैक्टर  में  पाकिस्तान  आर्मी  ने  किया  उस  तरह  का  कोई  भी  कदम  यदि  उठाया
 गया  तो  उनका  ठीक  से  सामना  करने  की  ताकत  भारत के  सैनिकों  में  है  ।“  हमें  सिर्फ  एक
 ही  बात  की  चिन्ता  है  कि  जब  पूरे  विश्व  में  शान्ति  का  माहौल  पैदा  हुआ  दो  जमंनी  इकट्ठे  हो
 सोवियत  और  अमरीका  में  अलग  वातावरण  पैदा  हो  रहा  है  और  इस  समय  हमारा  पड़ोसी  देश  एक
 गलत  रास्ते  पर  जाने  के  लिए  तैयार  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इसलिए  शायद  अगली  19  तारीख  को

 हमारे  सचिव  वहां  जाएंगे  तो  यह  सवाल  हम  जरूर  पाकिस्तान  के  सामने  रखेंगे  जिससे  जो  कुछ  हुआ
 फिर  इस  तरह  की  बात  नहीं  इस  बारे  में  जो  कुछ  कोशिश  करनी  पड़ेगी  वह  जरूर

 यहां  एक  मसला  आया  है  कि  दिन-ब-दिन  रक्षा  विभाग  में  हम  ज्यादा  खर्चा  कर  रहे  हैं  ।  मैंने
 अभी  कहा  कि  वेसी  परिस्थिति  नहीं  मगर  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  एक  बात  हमेशा  ध्यान  में
 रखनी  चाहिए  कि  आर्मी  नेवी  की  या  एयरफोस  की  जिम्मेदारियां  दिन-ब-दिन  बढ़  रही  हैं  ।  पन्द्रह
 हजार  किलोमीटर  की  भू-सीमा  7,500  किलोमीटर  से  ज्यादा  हमारी  समुद्र  सीमा  इसकी  रक्षा
 करनी  इसके  अलावा  द्वीप  समूह  की  रक्षा  की  जिम्मेदारी  इस  विभाग  पर  समुद्र  में  तेल  के  भंडारों

 की  रक्षा  करने  के  लिए  खास  कदम  उठाने  पड़ते  हैं  और  प्रादेशिक  अखण्डता  सुरक्षित  रखने  के  लिए  जो

 भी  जिम्मेदारी  है  उसे  पूरा  करके  देश  में  जब  कोई  नैसगिक  आपत्ति  होती  है  तो  एसे  समय  पर  मदद
 करने  के  लिए  भो  सेना  हमेशा  तैयार  रहती  इसलिए  सब  काम  सेना  के  ऊपर  काम  का  स्वरूप
 देखने  के  बाद  उसमें  ज्यादा  राणि  लगती  और  इसमें  बढ़ाव  करने  की  तैथारी  नहीं  बल्कि  जो  कुछ
 खर्चा  होता  है  वह  खर्चा  गलत  रास्ते  से  गलत  काम  के  लिये  होता  ऐसे  समझना  ठीक  नहीं  होगा  ।

 फिर  भी  हमारी  नीति  यह  रहेंगी  कि  इस  रक्षा  विभाग  के  सब  खर्चो  पर  बंधन  कंसे  हम  आज
 भी  रक्षा  विभाग  का  जो  प्रावधान  है  इसमें  72  परसेंट  रेवेन्यू  एक्सपेडिचर  होता  है  जिसको  राजस्व  खर्चा

 कहते  28  फीसदी  पूंजी  व्यय  है और  1972  में  भी  30  परसेंट  वेतन  और  भक्तों  के  लिए  33

 परसेंट  अनिवायं  सैनिक  सामान  के  लिए  4  फीसदी  राजस्व  निर्माण  के  लिए  पांच  फीसदी
 बार  और  अन्य  मुद्दों  पर  है  ।  सैन्य  के  मुद्दे  क ेलिये  पैसा  इसमें  ज्यादा  र  1  नहीं  है  मगर  खाड़ी  युद्ध  के

 बाद  जो  टेक्नालॉजी  पूरे  विश्व  ने  देखी  उसको  देखने  के  बाद  इसको  नजर-अन्दाज  करना  देश  के  लिये  हित
 की  बात  नहीं  होगी  ।  इसलिए  हमारा  जो  आगामी  नीति  निर्धारित  करने  का  सन्दर्भ  हमारे  सामने

 इस  सन्दर्भ  में  हम  सैन्य  दल  का  आकार  बढ़ाने  के  पक्ष  में  हुए  नहीं  मगर  आकार  बढ़ाने  को  बजाय
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 उसके  लिए  आधुनिक  हथियार  और  साधन  सामग्री  देने  का  प्रयास  किया  जायेगा  और  यह  ज्यादा  ध्यान
 देने  वाली  बात  हम  इस  पर  ज्यादा  पूर्ति  आधुनिक  साधन-सामग्री  लेने  के  लिए  अन्य  देशों
 की  मदद  हमेशा  लेनी  पड़ती  है  मगर  दिन-ब-दिन  फॉरेन  एक्सचेंज  की  कमी  होने  के  बाद  यह  बड़ा
 मुश्किल  हो  रहा  यह  स्थिति  देखने  के  बाद  हमें  भारत  में  अनुसंधान  और  विकास  पर  ज्यादा  बल  देना
 होगा  ।  इस  कारण  इस  पर  ज्यादा  ध्यान  देने  की  नीति  है  ।

 श्री  वी०पी०  सिंह  जी  ते  कहा  कि  रिसर्च  और  डेवलपमेंट  में  प्रावधान  कम  हो  रहा  ऐसी
 स्थिति  नहीं  है  ।  मैंने  देखा  है  1989-90  में  4.2  परसेंट  प्राबीजन  1990-91  में  4.3  था  और
 1991-92  में  यानी  कि  इस  साल  भी  4.3  इसमें  कटोती  बिल्कुल  हुई  नहीं  है  क्योंकि  इस  पर  हम
 ज्यादा  ध्यान  देना  चाहते  हैं  ।  यहां  रिसर्च  के  बारे  में  *'

 थी  सोमनाथ  जटर्जो  :  पैसे  का  वैल्यू  इस  समय  क्या  है  ?  परसेंटेज  तो  ठीक  लेकिन  इससे
 इससे  कुछ  होता  नहीं  है  देवड़ा  भी  एग्री  नहीं  करते  हैं  ।

 थी  शरद  पवार  :  मुरली  को  बीच  में  क्यों  लाते  हो  ।  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  और  मित्र  देशों

 की  आंतरिक  परिस्थिति  को  देखते  हुए  हमें  आत्मनिभरता  पर  बल  देना  होगा  ।  इस  पर  हमने  ज्यादा

 ध्यान  दिया  है  ।

 यहां  डी०  आर०  डी०  ओ०  के  बारे  में  बहुत  बातें  कही  गई  ।  कुछ  सदस्यों  ने  इसमें  कहा  कि

 काम  ठीक  नही  हुआ  है  और  बतलाया  कि  विलम्ब  हो  रहा  यह  भी  कहा  कि  एम०  बी०  टी०  अर्जुन
 बनेगा  या  एल०  सी०  ए०  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  कुछ  शंकायें  यहां  पैदा  की  मगर  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  इस  विभाग  की  तरफ  से  पिछले  कई  सालों  में  बड़ा  अच्छा  काम  हुआ  आज  वई  क्षेत्रों  में  हम
 आत्मनिर्भरता  पर  पहुंच  सके  ।  इसका  बड़ा  काम  हमारे  डी०  आर०  डी०  ओ०  की  तरफ  से  हुआ

 है  |  कई  बातें  हैं  ।  यहां  पूछा  गया  कि  उनके  निचिद्त  स्वरूप  का  प्रोग्रेस  क्या  वह  सदन  सामने  आना

 चाहिए  ।  मैं  एक  बात  सदन  को  कहना  चाहता  हूं  कि  कई  बातें  ऐसी  होती  हैं  कि  हम  सबके  सामने  रख

 नहीं  देश  के  हित  के  लिए  रख  नहीं  सकते  ।  कई  बातें  ऐसी  हैं  कि  जो  अनुसंधान  विभाग  ने  जिसमें

 बहुत  कोशिश  की  और  अच्छा  काम  किया  अरभमामेंट  के  इंडियन  फल्डी  गन  मार्क-ा

 इसका  संशोधन  सेल्फ  प्रोपेल्ड  गन  का  संशोधन  इण्डेनाइजेशन  ऑफ  मल्टी  बैरल  रॉकेट  का

 काम  उन्होंने  किया  ।  कई  तरह  के  ।

 ]
 गोला  बारूद  जिसमें  कि  अत्यधिक  घातक  और  टैंक  भेदक  उपकरण  शामिल

 ]

 के  बारे  में  जो  एम्युनिशंत  हैं  वह  उन्होंने  बनाये  लैण्ड  एण्ड  सी  माइन्स  के  बारे  बारे  में  उन्होंने

 बहुत  बड़ा  अच्छा  काम  किया  ।  आमंमैंट  के  बारे  में  उन्होंने  जो काम  उसके  बारे  में  कई  बातें  ऐसी

 कह  सकता  हूं  कि  उन्होंने  बड़ा  अच्छा  काम  किया  है
 *''  वहां  तक  भो  आता  हूं  ।

 इलैक्ट्रोनिक्स  के  वारे  में  ।
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 न

 न

 ]
 सेना  के  संचार  व्यवस्था  की  सभी  महत्वपूर्ण  प्रणालियां  जैसे  इलेक्ट्रानिक  स्थानिय  क्षेत्र

 व्यवस्था  ।

 यह  इस  संशोधन  विभाग  से  ही  हुआ  है  ।  इलैक्ट्रानिक  के  क्षेत्र  में  भी  उन्होंने  कई  चीजें  ऐसी
 बनाई  हैं  कि जिसका  फायदा  आज  इस  विभाग  को  बड़े  अच्छे  तरीके  से  हुआ  हैं  ।

 इंजीनियरिंग  विभाग  में  भी  उन्होंने  बहुत  बड़ा  काम  किया  है  |  इण्डेजेनाइजेशन  के  बारे  में  भी  हमेशा
 उनके  प्रयास  चालू  हैं  और  जिसकी  चर्चा  यहां  बहुत  वह  मैन  बै:ल  टैंक  के  बारे  में  अर्जुन  की

 एक  त्तो  यह  बताया  गया  कि  इस  पर  बहुत  राशि  लगाई  मगर  आज  तक  174  करोड़  रुपये  की

 राशि  वहां  लगाई  गई  है  ।  एल०  सी०  ए०  के  लिए  375  करोड़  की  राशि  लगाई  मगर  जिस  अर्जुन
 के  बारे  में  आप  बोलते  उसके  प्रोटोटाइप  तैयार  हैं  ।  कल  रक्षा  राज्य  मंत्री  ने कहा  कि  वह  सर्वेक्षण
 के  लिए  राजस्थान  के  रेगिस्तान  में  भेजा  पिछले  6  महीने  से  इसके  ट्रायल्स  वहां  लिए  है  ।  इसमें  कुछ
 कमियां  उनको  दुरुस्त  करने  की  वहां  कोशिश  है|  मुझे  विश्वास  है  कि  आज  विश्व  में  जो  कुछ  अच्छे
 टैक्स  इन  टैक्स  की  तुलना  में  टैंक  बिल्कुल  ही  कम  नहीं  होगा  ।  आपने  देखा  होगा  कि

 अमेरिका  जो  टैंक  कल  के  खाड़ी  युद्ध  में  जिसका  इस्तेमाल  अब्राहम  या  ब्रिटेन  ने  लियोपोर्ड  नाम  का

 एक  टैंक  बनाया  है  या  जमं॑नी  का  टैंक  इन  तीनों  टैंकों  की  टैक्नोलोजी  यह  सव  देखने  के  लिए
 एम०बी०टी०  अर्जुन  इससे  कुछ  कम  अच्छा  नहीं  कई  चीजों  में  एम०बी०टी०  अर्जुन  में  इनमें  से  भी
 ज्यादा  सुधार  है  और  वह  आने  वाले  समय  में  देश  के  सामने  आने  वाला  है  ।  इसमें  एक  बात  जो  बताई
 गई  कि  इसमें  बाहर  से  बहुत  सी  देश  बिदेश  से  चीजें  लाई  गई  इसमें  भी  सच्चाई  नहीं  है  ।  यह  बात
 मैं  सदन  के  सामने  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  इंजन  अभी  तक  यहां  अच्छी  तरह  से  पैदा  नहीं  हुआ  ।
 आज  का  इंजन  हमने  जमंनी  से  इम्पो्ट  किया

 है
 मगर  हम  यहां  इंजन  बनाना  चाहते  बनाने  के

 लिए  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  बनाने  में  कामयाब  हो  रहे  कुछ  दिनों  के  बाद  या  कुछ  महीनों  के
 बाद  या  सालों  के  बाद  भारत  का  पैदा  हुआ  इंजन  उसमें  नि््दिचत  तौर  से  आयेगा  ।

 इसमें  इम्पोर्टेड  कम्पोनेण्ट  जो  समझते  हैं  कि  70  फीसदी  या  60  फीसदी  हैं  तो  यह  बात  बिल्कुल
 बराबर  नहीं  है  । आज  50  फीसदी  से  भी  नीचे  इम्पोटेड  कम्पोनेण्ट  हैं  और  इससे  भी  नोचे  इसकी
 कोशिश  चालू  पूरी  तरह  से  इण्डेजेनाइज  यह  टैंक  यहां  तैयार  करने  की  कोशिश  है

 चालू  हुआ

 इसमें  एक  और  बात  जहां  तक  एल०  सी०  सी०  ए०  के  प्रोजैक्ट  के  बारे  में  बहुत  सालों  से
 बात  चालू  मुझे  मालूम  है  कि  सदन  में  कई  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  सवाल  पृछे  हम  इससे  पीछे
 जाना  नहीं  मुझे  मालूम  है  कि  इसमें  समय  ज्यादा  लगा  है  मगर  मैं  सदन  को  कहना  चाहता  हर
 कि  इतता  बड़ा  प्रोजेक्ट  तैयार  करने  में  अमेरिका  जैसे  देश  को  भी  15-15  साल  लगे  ।  जब  एल०  सी०
 ए०  जैसा  प्रोजेक्ट  यहां  तैयार  करना  है  तो  इसको  हम  नजरअंदाज  नहीं  कर  सकते  कि  हमारे  यहां
 इन्फ्रास्ट्रक्चर  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  इन्फ्रास्ट्रक्चर  तैयार  करने  की  भी  जिम्मेदारी  इस  विभाग  पर  पड़ती
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 है  कि  वह  इन्फास्ट्रक्चर  तैयार  करे  ।  शुरू  में  इंजन  ठीक  तरह  से  नहीं  इंजन  इम्पोर्ट  करके
 टाइप  डिजाइन  करें  और  फिर  इसका  कुछ  ट्रायल  लिया  इसके  बाद  जो  कुछ  इसमें  सुधार  कर
 सकते  वह  सुधार  करने  के  लिए  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  कोशिश  इस  पर  हम  लोगों  ने  ध्यान  दिया

 मैं  खुद  अगले  सप्ताह  में  बंगलोर  जाना  चाहता  एरोनोटिक  फिल्ड  में  जिनको  बहुत  अच्छी
 कारी  ऐसे  कुछ  लोगों  को  साथ  लेकर  जाना  चाहता  हूं  और  पूरा  प्रोजेक्ट  ठीक  तरह  से  स्टडी  करना
 चाहता  हूं  और  इसमें  जो  कुछ  कमियां  हैं  उन  कमियों  के  लिए  रास्ता  निकालने  के  लिए  जरूर  ध्यान
 दिया  यह  विश्वास  मैं  इस  सदन  के  सामने  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  कई  सदस्यों  ने  इसमें  हिस्सा  लिया  है  उन्होंने  इसके  बारे  में  अपनी  कुछ  राय
 कर्नल  राम  सिंह  साहब  ने  कहा  कि  एयरक्राफ्ट  केरियर  की  यहां  क्या  जरूरत  है  ?  आई०एन०एस०  विक्रांत
 और  विराट  बहुत  पुराने  हो  गए  यह  ठीक  है  कि  पुराने  हो  गए  पुराने  थ ेऔर  भारत  ने  जब
 परचेज  की  तब  भी  पुरानी  परचेज  मगर  हमेशा  रेसोवेट  करने  का  काम  इसमें  हुआ  है  और  इसकी
 आज  बहुत  मदद  बिना  एयरक्राफ्ट  केरियर  के  हमारी  नौसेना  मजबूत  नहीं  नौसेना  को  हमेशा
 एक  इंटेग्रेल  एयरपोर्ट  की  जरूरत  पड़ती  जब  समुद्र  में  कई  सैंकड़ों  मील  अन्दर  जाते  तब
 फोर्स  का  उनको  सपोर्ट  न  हो  तो  हम  कामयाब  न  हो  सकेंगे  ।  इसलिए  एयरक्राफ्ट  केरियर  की  जरूरत
 है  ।  इस  फ्लीट  का  बैलेंस  होना  चाहिए  ।  इसमें  केरियर  सबमेरीन  एयरक्राफ्ट
 डेसट्रायर  फ्रिगेटस  गोदावरी  या  राजपूत  जैसे  बड़े  फ्रिगेट्स  ओर  ये  सब  मिल
 कर  इस  समुद्र  की  रक्षा  करने  के  लिए  मददगार  हो  सकते  हैं  और  नेवी  फ्र  हमने  ज्यादा  ध्यान
 दिया  है  ।

 यहां  अमल  दत्ता  साहब  ने  जो  उनकी  बात  से  मैं  सहमत  नहीं  भारत  के  समुद्र  का  सब
 किनारा  देखने  के  बाद  सब  सागरी  सीमा  की  रक्षा  करना  कोई  छोटी  चीज  नहीं  भारत  का  जो
 व्यापार  सदा  से  रहा  है  उनमें  से  80  फीसदी  से  ज्यादा  व्यापार  इस  सागरी  मार्ग  से  होता  है  और  पिछले
 साल  उस  व्यापार  की  कीमत  70,000  करोड़  की  थी  ।  हमारे  सारे  इम्पो्टं  और  एक्सपोर्ट  ट्रांसपोर्टशन
 वहां  से  होता  आयल  की  टैक्स  वहां  से  जाती  और  आती  जिस  पर  हमारी  इंडस्ट्री  की  निभंरता  है
 है  और  इसलिए  हम  नेवी  पर  बिल्कुल  दुलंक्ष्य  और  नजरअन्दाज  नहीं  कर  सकते  और  जो  रावले  साहब
 ने  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  हूं  कि  जब  हमने  नेवल  फोर्सेस  के  बारे  में  ध्यान  नहों  दिया  तब

 यहां  जिटिश  आ  गए  और  हम  गुलाम  बन  गए  ।  इसलिए  हमको  नेवी  पर  हमेशा  ध्यान  देना  ही

 यहां  माननीय  सदस्य  सुधीर  सावंत  ने  कहा  कि  आज  जो  आर्मी  की  रचना  उसमें  उन्होंने

 यह  कहा  कि  25  फीसदी  टीथ  है  और  75  परसेंट  टेल  यह  वस्तुस्थिति  बराबर  नहीं  भारतीय

 सेना  में  52  जिसको  आप  टीथ  कह  सकते  हैं  उनकी  संख्या  जिसमें  इनफेंटरी  आमंड्कोर
 आर्टी री  इंजीनियसे  सिगनल्स  ये सब  कम्बाइंड  सपोर्ट  के  काम  करते  143  परसेंट

 टेल  सर्विसेज  जिसमें  सप्लाईको  आर्मी  एण्ड  ई०एन०ई०  इलेक्ट्रीकल  और  मे  केनिकल

 आर्मी  पोस्टल  सर्विसेज  वगैरह-वर्ग रह  हैं  ।  इसमें  कम  करने  के  लिए  ज्यादा

 ध्यान  देना  यह  जो  सुझाव  दिया  है  इसमें  मैं  ध्यान  देने  वाला  हूं
 श्री  चन्द्रजीत  यादव  साहब  ने  यहां  कि  यह  जो  रिपोर्ट  यह  पुरानी  रिपोर्ट  यह  रिपोर्ट  ठीक
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 तरह  से  नहीं  इसमें  जो  इनफोरमेशन  दिए  इसमें  प्रधानमंत्री  और  रक्षामंत्री  का  नाम  भी  पुराने

 लोगों  का  दिया  मैं  इस  सदन  को  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  रिपोर्ट  1990  से  31

 91  तक  का  तब  इसकी  जिम्मेदारी  श्री  निश्वनाथ  प्रताप  सिंह  और  चन्द्र  शेखर  जी  पर  थी  और

 इसलिए  उनका  नाम  वहां  आया  है  ।  आज के  रक्षा  मंत्री  जी  का  नाम  इसमें  नहीं  अगले  सਂ

 जाएगा  ।”''  '

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  अध्यक्ष  गिलोटिन  में  एक  मिनट  का  समय  बाकी  रह

 गया  है  और  एक्स-सविसमैन  के  बारे  में  हम  इंतजार  कर  रहे  हमें  खतरा  हो  रहा  है  कि  कहीं

 गिलोटिन  न  हो

 शी  शरद  कोई  खतरा  नहीं  गिलोटिन  5  मिनट  बाद  भी  हो  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  नेशनल  सिक्यूरिटी  पालिसी  के  बारे  में  बात  कही  मैं  बताना  चाहता  हूं

 कि  हमने  इस  तरफ  पूरा  ध्यान  दिया  है  ।  इस  हुकुमत  को  बने  हुए  2  महीने  हुए  थोड़ा  समय

 लेकिन  इस  ओर  पूरा  ध्यान  दिया  गया  है  ।  नेशनल  सिक्यूरिटी  कॉंसिल  की  जो  बात  है  |ਂ

 रक्षा-उत्पादन  के  बारे  में  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  |  इस  साल  2500  करोड़  रुपए

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसमें  निजी  क्षेत्र  के  बारे  इसको  निजी  क्षेत्र  में  लाने  की  जो  बात  थी
 ३०००  ००००

 रैंक-वन  पेंशनਂ  की  जो  बात  कही  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  यह  बात  कही  ।  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन्होंने  देश  की  सेवा  उन  सब  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  सरकार  के  मन

 में  कोई  अलग  भावना  नहीं  उन्होंने  देश  के  लिए  जरूर  त्याग  किया  सेवा  की  देश  की  भरसक

 सेवा  की  उनको  याद  करना  हमारी  जिम्मेदारी  है  और  हम  करना  चाहते  हैं  ।  इस  बारे  में  कुछ
 सवालों  की  ओर  ज्यादा  ध्यान  दिया  गया  जैसे  उनके  लिए  निवास  की  बैंकों  द्वारा  सहायता
 दिलवाने  की  व्यवस्था  आदि  ।  रेक-वन  पेंशनਂ  की  जो  बात  इस  बारे  में  कई  माननीय  सदस्यों

 ने  कहा  और  मैं  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  की  इस  बात  से  सहमत  उन्होंने  कहा  कि  वन  रैंक  बन  पेंशन  का

 कसेप्ट  ठीक  नहीं  है  ।  यह  कंसेप्ट  ठीक  है  या  इस  बारे  में  बाद  में  बात  मगर  श्री  बी०  पी०

 सिंह  जी  ने  जो  डिसीज़न  लिया  इस  बारे  में  बहुत  चर्चा  हुई  उसमें  रैंक-वन  पेंशनਂ  का

 कांसेप्ट  एक्सेप्ट  नहीं  किया  था  और  एडहाकतौर  से  वह  डिसीजन  लिया  गया  उस  डिमीजन  में

 बताया  गया  कि  90  फीसदी  लोगों  की  मदद  लेकिन  मुर्के  नहीं  लगता  कि  90  फीसदी

 जवानों  की  मदद  इसमें  होने  वाली  है  ।  इस  डिसीजन  से  जो  जवान  इनमें  से  साढ़े  8  फीसदी  जवानों

 को  फायदा  होता  बाकी  लोगों  को  नहीं  होता  है  ।  जो  डिसीजन  1990  में  लिया  उसमें  जवान

 भी  सिर्फ  सूबेदार  मेजर  तक  आफिससे  की  वात  इसमें  नहीं  आई  थी  और  जवानों  में  92

 परसेंट  जवानों  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  था|  इसलिए  इस  पर  ज्यादा  ध्यान  देने  की  जरूरत

 है  ।  हम  जल्दबाजी  में  कोई  ले  इस  तरह  से  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  जवानों  की  ठीक  तरह
 से  मदद  कर  सकेंगे  ।  इसलिए  सरकार  ने  इस  बारे  में  तय  किया  है  कि एक  समिति  गठित  की  जाए  ।

 यह  समिति  रक्षा  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  कायं  करेगी  और  इसमें  फाइनांस  रक्षा  राज्य

 मिनिस्टर  आफ  स्टेट  परसनल  पब्लिक  ग्रिवार्सेंस  एण्ड  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  ला  एन््ड
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 5  मेंबर  आफ  पालियामेंट  और  4  एक्स-सर्विसमैन  के  प्रनिनिधि  इसके  टर्म्स  आफ  रेफरेंस  में
 कहा  गया

 |

 पेंशन  के  वतंसान  ढांचे  और  रक्षा  सेवा  के  पेंशन  सोगियों  को  जो  बिभिस्न  पदों  पਂ
 विभिन्न  सप्य  में  सेवानियत  हुए  सेवानिवृत्ति  संबंधो  अन्य  सुविधाओं  पर  पुनविचार

 और

 रक्षा  सेवा  के  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  को  सेवानियुति  सम्बन्धी  सुबिधाओं  में  सुधार  लाने
 के  लिए  एक  उचित  वृष्टिकोण  तेयार  करने  हेतु  और  इस  प्रकार  का  तरोका  अपनामे  के
 लिए  जिससे  कि  उनके  मामलों  को  समयबद्ध  तरोके  से  निपटाया  जा  सभो  प्रासंगिक
 लक्यों  पर  विचार  करने  हेतु  ।

 ु

 इसमें  2  बातें  मैं  साफ  करना  चाहता  एक  तो  वह  कि  वह  जो  कमेटी  गठित  की  गई  इसका
 निणंय  31  दिसंबर  1991  से  पहले  हो  इससे  ज्यादा  समय  नहीं  लेंगे  ।

 श्री  राम  विलास  पासबान  :  एक्सटेड  भी  तो  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  शरद  पवार  :  एक्सटेंड  करने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 इसमें  जो  कुछ  बेस  हम  ले  रहे  इस  बेस  में  एक  1990  को  जो  डिसीजन  लिया  था
 और  जो  बाद  में  एबेंस  में  रखा  था  उसको  लेकर  और  इसमें  क्या  सुधार  कर  सकते  इस  पर  ध्यान
 देने  का  काम  यह  समिति  जो  एक  1990  को  डिसीजन  लिया  था  उस  डिसीजन  में

 कोई  कमी  नहीं  कोई  कटौती  नहीं  की  जायेगी  ।  एप्रोच  रहेगी  इसमें  सुधार  करने  के

 केवल  बैनेफिट  तक  एप्रोच  नहीं  रहेगी  |  एक्स-स्विसमेन  को  किस  तरह  से  सुविधा  दे  सकते  राज्य

 सरकारों  को  विश्वास  में  लेकर  उनकी  क्या  मदद  कर  सकते  इस  पर  ध्यान  देने  का  काम  यह  समिति

 करेगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सदन  के  सदस्यों  का  इसमें  सहयोग  रहेगा  ।

 मैं  और  समय  सदन  का  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  पिछले  डेढ़  महीने  में  मैंने  कई  जगह  पर  विजिट

 सियाचीन  जैसलमेर  नवल  एक्सरसाइज  उत्पादन  कानपुर  का  काम

 अनुसंधान  संस्थान  पुणे  का  काम  देखा  |  सदन  को  यह  बात  कहने  में  मुझे  खुशी  है  कि  सियाचीन

 22  हजार  फिट  पर  बैठने  वाले  हमारे  जवान  उनका  मोरल  हाई  देश  की  रक्षा  करने  के  लिए

 वे  हर  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  तैयार  ।  वहां  आर्मी  को  अच्छी  तरह  से  सहयोग  देने
 का

 काम

 फोर्स  द्वारा  हो  रहा  नेवी  की  जिम्मेदारी  पूरी  करने  के  लिए  नेवी  भी  अच्छी  तरह  से  काम
 कर

 रही  इसलिए  जहां  तक  देश  की  सुरक्षा  की  बात  इसमें  शामिल  होने  वाले  सब  छोटे  से

 अपनी  जिम्मेदारी  अच्छी  तरह  से  पूरी  करेंगे  और  देश  की  रक्षा  करेंगे  और  देश  की  रक्षा  ठीक  ढंग

 से  कर  रहे  हैं  इस  चीज  का  हमें  विश्वास  इस  तरह  की  नीति  यह  कह  कर  मैं  आपसे

 विदा  लेना  चाहता
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 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मैंने  जोकट-मोशन  दिए  रक्षा  मंत्री  जी  द्वारा  जो  बातें

 बताई  गयी  हैं  उनसे  मैं  सहमत  हुआ  हूं  ।  इसलिए  मैं  वह  कट-मोशन  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  ईच्छा  व्यक्त  नहीं  करते  हैं  कि  उनके

 किसी  कटौती  प्रस्ताव  को  अलग  से  रखा  मैं  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  की  मांगों  पर

 सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 समी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्बोकृत  हुए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  को मतदान  के  लिए

 रखूंगा  ।

 प्रदन  यह  है  :

 कार्यसूची  के  स्तम्म  2  में  रक्षा  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या
 16  से  22  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  3।  मार्थ  1992
 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को अदायगी

 करनु  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ
 4  सें  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  संदंधी  राशियों  स ेअनाधिक  संबंधित
 शाशियां  भारत  को  संखित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  तालियां  सबके  कोंग्रेचलेशन  सब  के  लिए  ।

 280



 14  अनुदानों  की  मांगें  1991-92 14  1913

 000'001४'८८

 जिन

 +भभ्त्_तत.._त तन

 ५५ 00000'६8१८8

 000

 00'00'0५६

 इक
 >
 कु

 कक
 2७

 4 पट

 ॥४४ ॥४४ऐ

 नहा

 4४52

 मी । 9] [| 40७४

 000'00'6६9५

 00000

 657५५

 000'00*8६9५

 39%5%

 90%

 9७३

 पर

 एफ

 फ

 ला प

 एछ

 ७७

 ३४

 ४22७४

 ४५२

 ७७

 ४४५७

 293830
 है

 203
 #

 9७

 ४40४2

 ७

 च

 *+

 281



 अनुदानों  की  मांगें  1991-1992  5  1991

 6.10  म०  प०

 शेष  मांगों  को  सभा  सें  मतदान  के  लिए  रखना

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  मंत्रालयों  तथा  विभागों  से  सम्बन्धित  सभी  बकाया  अनुदान  मांगों  को

 सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  |

 प्रदन  यह  है  :

 282

 कार्य  सचो  के  स्तम्म  2  के  सामने  विखाये  गये  निम्नलिखित  भांग

 शोर्षो  के  सम्बन्ध  में  31  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय

 के  दौरान  होसे  बाले  ख्ों  को  अदायगी  फरने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को

 पूरा  करने  के  कार्य  सुक्षो  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयो  राजस्व  लेखा

 तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  से अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत

 को  संखित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 (1)  श्सायन  ओर  उवंरक  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संध्या  5  ओर  6.

 (2)  नागर  विमान  और  पयंटन  मंत्रालय  संबंधित  मांग  संख्या  7  और  8.

 (3)  नागरिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  9,

 (4)  कोयला  संत्रायल  से  संबंधित  मांग  संख्या  10.

 (5)  वाजिण्य  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  11  और  12.

 (6)  संघार  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  13  से  15.

 (7)  पर्यावरण  ओर  बस  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  23.

 (8)  विदेश  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  24.

 (9)  बित्त  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  25  से  28,  30,  31,  और  33  हे  37.

 (10)  लाद  प्रसस्करण  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  39.

 (11)  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रलय  से  संबंधित  मांग  संख्या  40  और  41.

 (12)  गृह  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  42  से  46.

 (13)  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  सबंधित  मांग  संख्या  47  से  50.

 (14)  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  55  और  56.

 (15)  श्रम  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  57.

 (16)  न्याय  ओर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  58  और  59.
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 (18)  जान  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  60.

 (19)  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  से

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  से  संबंधित  भांग  संख्या  62.

 (20)  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  63.

 (21)  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  64  से  66.

 (22)  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  67  और
 68.

 (23)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संस्था  70  से  72.

 (24)  इस्पात  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  73.

 (25)  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  74  से  76.

 (26)  बच्त्र  मंत्रालय  सें  सबंधित  मांग  संख्या  77.

 (27)  शहरी  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  78  से  80

 (28)  जल  संसाधन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  81.

 (29)  कल्याण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  82.

 (30)  परमाणु  उर्जा  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्या  83  ओर  84.

 (31)  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  से  संबंधित  मांग  संध्या  85.

 (32)  महासागर  विकास  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्या  86.

 (33)  अन्तरिक्ष  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्या  87.

 (34)  लोक  सभा  से  संबंधित  मांग  संख्या  88.

 (35)  राज्य  सभा  से  संबंधित  मांग  संख्या  89.

 (36)  उपराष्ट्रपति  सचिवालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  91.

 (37)  बिललो  संघ  राज्यक्षेत्र  से  संबंधित  मांग  संख्या  93.

 (38)  अंडमान  और  निकोबर  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  सबंधित  मांग  संझ्या  94.

 (39)  ददर  और  नागर  हवेली  संघ  र/ज्यक्षेत्र  से
 संबंधित  मांग  संख्या  95.

 (40)  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  संबंधित  मांग  संख्या  96.

 (41)  चंडीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  सन््बन्धित  मांग  संह्या  97.  तथा

 (42)  दमन  और  दोब  राज्य  क्षत्र  से  संबंधित  मांग  संख्या  98.
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 विनियोग  4)  विधेयक  5  1991

 ee  ५-7  oo  oa  5

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रालयों/विभागों  से  सम्बन्धित  शेष  अनुदान  की  मांगों  को  पारित  किया

 जाता

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  आपने  उन  मंत्रियों  को  छोड़  दिया  है  जिन्होंने  कार्य

 नहीं  किया

 बविनियोग  4)  विधेयक

 6.15  म०प०

 बित्त  मंत्रो  मनमोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं

 के  लिए  संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  कि  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की

 संचित  विधि  में  स ेकतिपय  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 शो  मनमोहन  सिंह  :  मैं  विधेयक**  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  जी  यह  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 भी  ममसोहनासह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए

 भारत  की  संचित  विधि  में  से  कतिपय  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिक्ृत  करने  वाले  विधेवक

 पर  विचार  किया  जाए  ।”  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राम  नाईक  जिन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  आपने  मुझे  नोटिस  दिया  अब
 उनके  बारे  में  बोलने  की  आपको  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  कि  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  भारत
 की  संचित  निधि  में  से कतिपय  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया

 भी  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  जी  एप्रोप्रिएतन  बिल  पर  चर्चा  करने  के  लिए  रूल
 हु

 **  दिनांक  5-9-1991  के  भारत  असाधारण  भाग  2,  खंड  में  प्रकाशित  ।  राष्ट्रपति
 कि  सिफारिश से  प्रस्तुत/पुर:स्थापित  ।
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 के  अन्तर्गत  मैंने  नोटिस  दिया  है  ।  इसमें  जो  सावंजनिक  महत्व  के  विषय  हैं  जिन  पर  यहां  चर्चा
 नहीं  हुई  इस  नियम  के  आधार  पर  मैंने  नोटिस  दिया  है  ।

 पहला  विषय  जो  सामने  रखा  है  वह  यह  है  कि  श्रम  मंत्रालय  की  चर्चा  यहां  नहीं  हुई  भ्रम
 मंत्रालय  की  चर्चा  में  सबसे  बड़ें  महत्व  की  मांग  यह  है  कि  महंगाई  बढ़ती  जा  रही  है  और  बढ़ती  हुई
 महंगाई  पर  कोई  रोक  नहीं  लग  रही  पहले  विश्वनाथ  प्रतापसिह  जी  और  चन्द्र  शेखर  जी  की
 सरकार  में  भी  महंगाई  बढ़ती  लेकिन  अब  तो  वह  दौड़ती  नजर  आ  रही  दो-तीन  महीने  में
 हम  देखें

 कि
 15  परसेंट  से  ज्यादा  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  देश  का  सोना  भी  बाहर  गिरबी  रखा

 गया  सारे  चक्कर  में  जो  सीमित  आय  वाले  व्यक्ति  जो  बकसं  हैं  उनकी  जो  आमदनी  है  बह
 कम  होती  जा  रही  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  जब  महंगाई  बढ़ती  है  तो  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  दिया  जाता  है  ।

 वह  कंजूमर  प्राइस  इंडेक्स  के  आधार  पर  दिया  जाता  इसलिए  जितनी  महंगाई  बढ़ती  उतना

 कंजूमर  प्राइस  इंडेक्स  नहीं  बढ़  रहा  है  जितना  वह  बढ़ता  है  उतनी  महंगाई  नहीं  बढ़ती  ज्यादा  बढ़

 रही  इसलिए  कंजूमर  प्राइस  इंडेक्स  की  रीकांस्टीट्यूट  पुनगेंठन  करने  की  आवश्यकता  कंजूमर
 प्राइस  इंडेक्स  क ेकारण  यह  शत-प्रतिशत  न्यूट्रिलाइजेशन  होता  है  वो  ही सीमित  आय  बालों  को  लाभ
 मिल  सकता  है  ।  सरकार  वादा  किया  था  कि  100  दिन  के  अन्दर  1990  से  पहले  जो  मूल्य  थे

 वहां  तक  हम  दाभों  को  ले  वह  बात  अभी  पूरों  नहीं  हो  रही  जो  दाम  बढ़  रहे  कंजूमर
 प्राइस  इडेकक््स  बढ़  रहा  है  उसके  अन्दर  शत-प्रतिशत  न्यूट्रलाइलेशन  डीयर  अलाऊस  में  मिलना  चाहिए  ।

 इस  प्रकार  की  मांग  मैं  रखना  चाहता  हूं  ओर  यह  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  बारे  में  सदन  को

 आदवासन  दें  कि  यह  कंजूमर  प्राइस  इडेक्स  रीकांस्टीट्यूट  किया  साथ  ही  साथ  इस  प्रकार

 की  मेरी  मांग  है  कि  इसे  रीकास्टीट्यूट  किया  जाना  जरूरी  सारी  ट्रंंड  यूनियंस  ने  भी

 मांग  की  इस  बारे  में  जब  गये  साल  भी  काफी  चर्चा  हुई  थी और  कहा  था  कि  एक  समिति  गठित

 की  जायेगी  |  लेकिन  अभी  तक  कंजूमर  प्राइस  इंडेक्स  रीकांस्टीट्यूट  नहीं  हुआ  वह  करना  चाहिए  ।

 सीमित  आय  वालों  को  शत-प्रतिशत  महंगाई  भत्ता  मिलना  चाहिए  |  यह  मेरी  पहली  मांग  है  ।

 दूसरा  विषय  जो  है  वह  अवंन  डवलमेंट  के  साथ  सलम  इस्पूक्सेंट  के  बारे  में  आप  जातते  हैं

 कि  मुम्बई  की  जनसंख्या  एक  करोड़  से  ज्यादा  हो  गई  है  उसमें  55  लाख  लोग  स्लम  में  रहते  लगभग

 25  लाख  लोग  सेंट्रल  गवर्नेमेंट  की  जमीन  में  रहते  हैं  ।

 अब  सैट्रल  गवनंमेंट  की  जमीन  पर  जो  स्लम्ज  उनको  सुविधायें  देने  के  लिए  संष्ट्रल  गवर्नमेंट

 को  नो  आब्जेक्शन  सर्टिफिकेट  देना  जो  दिया  हुआ  नहीं  इसलिए  मेरी  यह  मांग  है  कि  सेंट्रल
 गवनंमेंट  की  जितनी  स्लम्ज  मुम्बई  शहर  में  ह ैउनको  एन०  ओ०  सी०  देने  का  काम  यह  सरकार

 ये  मेरी  दो  मांगें  हैं  जो  इस  एप्रोप्रिएतन  बिल  के  सवाल  को  लेकर  में  सदन  के  सामने  रख

 रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री  क्या  आप  उत्तर  देंगे  ?
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 श्री  राम  नाईक  :  मैं  व्यवस्था  सम्बम्धी  प्रश्न  उठाना  चाहता  इसके  लिए  हमें

 10°00  बजे  नाटिस  दे  देना  चाहिए  ।  मैंने  10:00  बजे  नोटिस  दे  दिया  परन्तु  सरकार  उसका

 उत्तर  नहीं  दे  रही  इससे  सरकार  की  अक्षमता  प्रकट  होती

 अध्यक्ष  महोवय  :  अब  मंत्री  जी  उत्तर  देने  जा  रहे  हैं  ।

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिए  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचो  को  वर्ष  1982  को  आधार  वर्ष  मानकर  1988  में  ही  प्रभावी  बनाया  गया  ऐसा  था

 सिद्धान्तों  के पश्चात्  ही  किया  गया  यदि  माननीय  सदस्य  अभी  भी  चाहते  हैं  कि सरकार

 इस  पर  विचार  तो  मैं  सभा  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  उस  मामले  हम  स्पष्ट  रूप

 से  विचार

 श्री  राम  नाईक  :  दूसरा  मुद्दा  जो  कि  गन्दी  बस्तियों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में

 उसके  बारे  में  आपने  क्या  सोचा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  आपने  इसे  पढ़ा  है  परन्तु  मैं  केवल  चुप

 रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की

 संचित  विधि  में  से कतिपय  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  आरम्भ  करेंगी  ।

 प्रइन  यह  है  कि  खंड  2  से  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  से  4  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रघन  यह  है  कि  :  खण्ड  1,  अधिनियम  सृञ्ञ  तथा  विधेयक  का  पूरा

 साम  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लण्ड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  सें  जोड़  दिये  गये  ।

 भरी  सनमोहन  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”
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 14  1913  विनोयोग  4)  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  कि  : अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रदन  यह  है  पारित  किया  जाये  ।/ पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गया  है  तथा  विधेयक  पारित  हो  गया

 मैं  समी  माननीय  सदस्यों  को  एक  सही  तरीके  से  बजट  पारित  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 6.24  स०्प०

 तश्पश्ख़ात्  लोकसमा  सितम्बर  6,  99व/माद्र  15  1913  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 ली

 ् खि_्ि

 गुप्ता  प्रिंटिंग  वर््स


